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66  —    मुद्दे शु रू से अब तक

   महीने का हर कार्ड,     उतना ही जितना दोहराना है:   घटनाक्रम की कड़ी ,  प्रारंभिक तथ्य,          मु ख्य परीक्षा प्रश्न और उसका दृष्टिकोण। जो विषय कमज़ो र हो, उसका  
  पूरा कार्ड upscdarpan.in  पर पढ़ें  ।

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.
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1. मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) (8)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और जवाबदेही ·   स्वतंत्रता और व्यवस्था

21 सितंबर  दिल्ली एसआईआर (SIR) के  नोटिस एक निर्वाचन आयुक्त, एल.के . आडवाणी, एस. जयशंकर और एक दिवंगत 
अर्थशास्त्री तक पहुँचे

       मतदाता सूची का पिछला गहन पुनरीक्षण लगभग 2002   →             →  में  हुआ एसआईआर हर मतदाता को उस पुरानी सूची से जोड़ ना अनिवार्य करता है कें  द्रीकृ त
          →   सॉफ्टवेयर हर बेमेल या असंगत प्रविष्टि को चिह्नित करता है दिल्ली में  33  लाख नोटिस,          → जिनमें  एक आयोग सदस्य और एक दिवंगत व्यक्ति शामिल

    प्रमाण का भार ईआरओ (ERO)       की सुनवाई से पहले मतदाता पर स्थानांतरित

●  अनुच्छेद 324 संसद,                    राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों के संचालन के अधीक्षण,   निर्देशन व
        नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में  निहित करता है।

●  अनुच्छेद 325                 हर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करता है और के वल धर्म, नस्ल,         जाति या लिंग के आधार पर बहिष्करण को
  प्रतिबंधित करता है।

●  अनुच्छेद 326          वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रावधान करता है;   योग्यता आयु61    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988  द्वारा 21   से घटाकर 18  वर्ष
  की गई थी।

●         मतदाता सूचियों की तैयारी और पु नरीक्षण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950    द्वारा नियंत्रित होता है;  धारा 21(3)         निर्वाचन आयोग को किसी भी समय सूची का विशेष 
      पु नरीक्षण निर्देशित करने का अधिकार देती है।

●      निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियु क्ति आरपीए, 1950 (RPA, 1950)   की धारा 13B    के तहत होती है;  ईआरओ (ERO)       के निर्णयों के विरुद्ध अपील जिला
     निर्वाचन अधिकारी और फिर धारा 24         के तहत मु ख्य निर्वाचन अधिकारी को की जाती है।

●     सीईसी और अन्य ईसी अधिनियम, 2023 (CEC and Other ECs Act, 2023)         के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियु क्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री,    लोकसभा में  विपक्ष
               के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कें द्री य मंत्री की समिति की सिफारिश पर होती है।

●                        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को के वल उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है;   अन्य निर्वाचन
    आयुक्तों को के वल सीईसी (CEC)       की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

 मुख्य परीक्षा: “                    ”  मतदाता सूचियों के विशेष गहन पु नरीक्षण ने पात्रता सिद्ध करने का भार राज्य से मतदाता पर स्थानांतरित कर दिया है। अनुच्छेद 325  और 326  तथा
  जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950          के आलोक में  इस कथन की परीक्षा कीजिए। ऐसे सु रक्षा-            उपाय सुझाइए जो सूची की सटीकता और समावेशिता दोनों को सु रक्षित

 रखें। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —      मु ख्य भाग संवैधानिकऔर वैधानिक ढाँचा ·    —       मु ख्य भाग भार कहाँ स्थानांतरित होता है ·    —     मु ख्य भाग एसआईआर के पक्ष में

  तर्क ·   निष्कर्ष (Conclusion)

22 सितंबर  द हिंदू का संपादकीय: पश्चिम बंगाल एसआईआर की निपटाई गई अपीलों में  93% मामलों में  गलत तरीके  से हटाए गए 
मतदाता बहाल

        निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देता है,     जिसमें  नई गणना और 2000           → के दशक की शुरुआत की नामावलियों से जुड़ा व अनिवार्य है
    “  ”        →           मैपिंग की कमियाँ और तार्कि क विसंगतियाँ लाखों मतदाताओं को चिह्नित कर देती हैं  अपीलें  सुने जाने से पहले ही सत्यापन अधिकारी बहुतों को अपात्र 
    →              घोषित कर देते हैं  पश्चिम बंगाल के अपीलीय अधिकरण जिन मामलों का निर्णय करते हैं  उनमें  लगभग 93%    को बहाल करते हैं ,    पर निर्णय के वल 3.2% 

    →                         का हो पाता है सर्वोच्च न्यायालय में  दिल्ली और बंगाल की याचिकाओं की सुनवाई के बीच द हिंदू आयोग से नाम काटने से पहले जाँ च करने की माँ ग
 करता है

●  अनुच्छेद 324                 संसद और राज्य विधानमंडलों के चु नावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण,     निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन
    आयोग में  निहित करता है।

●  अनुच्छेद 325       के अनुसार कोई भी व्यक्ति के वल धर्म, मूलवंश, जाति,                  लिंग या इनमें  से किसी के आधार पर निर्वाचक नामावली में  शामिल होने के लिए अपात्र नहीं
होगा।

●  अनुच्छेद 326          वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का उपबंध करता है; 61    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988     ने मतदान की आयु21   से घटाकर 18  वर्ष
की।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 21(3)                  के अंतर्गत निर्वाचन आयोग लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी भी समय निर्वाचक नामावली के विशेष
     पु नरीक्षण का निर्देश दे सकता है।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 16                 भारत का नागरिक न होने वाले व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में  पंजीकरण के लिए निरर्हित करती है।
●   निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021               — ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए एक वर्ष में  चार अर्हता तिथियाँ तय कीं  1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1   जुलाई और 1 

अक्टूबर।
●   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960           के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में  नाम जोड़ ने के लिए प्रपत्र 6             और नाम शामिल करने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 

   का उपयोग होता है।

 मुख्य परीक्षा: “                  ”        मत देने का अधिकार उतना ही सु रक्षित है जितनी सु रक्षित निर्वाचक नामावली में  बने रहने की प्रक्रिया है। अपीलों और विलोपन के हालिया आँकड़ों   के
                     आलोक में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पु नरीक्षण का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सटीक नामावली और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बीच सामंजस्य

     बिठाने वाले सु रक्षा उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग संवैधानिकऔर विधिक ढाँचा ·    — ‘  ’    मु ख्य भाग पहले हटाओ की समस्या ·    —        मु ख्य भाग पु नरीक्षण का पक्ष और सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष
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28 सितंबर  गोवा के  97 मतदाता ECINet सॉफ़्टवेयर से सूची से बाहर हुए; मामला मतदान को मौलिक अधिकार बनाने की माँ ग 
फिर खड़ी  करता है

     संविधान सभा मताधिकार को भाग III     से बाहर रखकर अनुच्छेद 326     →  में  स्थान देती है संसद RPA 1950  और 1951       के ज़ रिए इसे वैधानिक रूप देती है, 
   और कु लदीप नायर (2006)      →   इसे वैधानिक अधिकार कहता है सूची पुनरीक्षण SIR  और ECINet        सॉफ़्टवेयर के माध्यम से कें  द्रीकृ त हो जाता है,  जो

    विलोपन पलटने की शक्ति EROs     →   से छीन लेता है गोवा के 97                 पात्र मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं  और जिस अधिकारी को कानून यह शक्ति देता है, 
      →                वही उन्हें  बहाल नहीं कर पाता आयोग के भीतर की असहमति सार्वजनिक हो जाती है और सैद्धांतिक प्रश्न फिर खुल जाता है

●    संविधान का अनुच्छेद 326                 यह उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
●     मतदान की आयु संविधान (  इकसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988  द्वारा 21    वर्ष से घटाकर 18    वर्ष की गई थी।
●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 19   के अंतर्गत 18      वर्ष या उससे अधिकआयुका,          निर्वाचन क्षेत्र में  सामान्यतः निवासी और अनिरर्हित व्यक्ति उसकी

       निर्वाचक नामावली में  पंजीकृ त होने का अधिकारी है।
●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 62           किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में  दर्ज प्रत्येक व्यक्ति को,      अधिनियम में  निर्दिष्ट निरर्हताओं के अधीन, 

    मतदान का अधिकार देती है।
●      कु लदीप नायर बनाम भारत संघ (2006)     में  सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-             न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।
●  अनुच्छेद 325                 प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली का प्रावधान करता है और के वल धर्म, मूलवंश,       जाति या लिंग के आधार पर

      उससे बाहर रखने का निषेध करता है।
●  अनुच्छेद 324          निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण,            निदेशन और नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग में  निहित करता है।

 मुख्य परीक्षा: “             ” भारत में  मतदान का अधिकार एक संवैधानिक आधार पर टिका वैधानिक अधिकार है। निर्वाचक-        सूची पु नरीक्षण और कें द्री कृ त सॉफ़्टवेयर से जु ड़े  हाल  
    के विवादों  के आलोक में ,                   आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में  मान्यता दी जानी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सैद्धांतिक स्थिति ·    —       मु ख्य भाग उन्नयन के पक्ष में  तर्क ·    —   मु ख्य भाग विपक्ष में  तर्क ,    और विकल्प ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  महाराष्ट्र के  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ECINet से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों का विवेकाधिकार बहाल करने को 
कहा, निर्वाचन आयोग के  नौ-सूत्री नोट ने आंशिक रूप से बात मानी

  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950     प्रत्येक विधानसभा सीट में  ERO        →       को मतदाता सूची का प्राधिकारी बनाता है निर्वाचन आयोग सूची प्रबंधन को अपने
IT      प्रभाग द्वारा नियंत्रित कें  द्रीय मंच ECINet/ERONet     → पर ले जाता है SIR    के दौरान सॉफ़्टवेयर ERO       को क़ा नून से कम विकल्प देता है,    और दो आयुक्त

      →                  अभिलेख पर आपत्ति दर्ज करते हैं  अख़ बार की खोजी रिपोर्ट आपत्तियाँ सामने लाती है और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी औपचारिक रूप से चार 
   →   बदलाव माँ गते हैं  आयोग का 26        सितंबर का नोट सुनवाई से छू ट और प्रक्रिया-    सुधार स्वीकार करता है,        जबकि विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध

पद-      मुक्ति प्रस्ताव की तैयारी करता है

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950                के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार और पु नरीक्षित 
 करता है,           जिसे निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श करके नामित करता है।

●   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960           निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पु नरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं ,  जिसमें  दावे,     आपत्तियाँ और सुनवाई शामिल हैं ।
●  अनुच्छेद 324(1)          निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण,         निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में  निहित करता है।
●  अनुच्छेद 324(5)                         के अंतर्गत मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को के वल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

को,                जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को के वल मु ख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ा रिश पर हटाया जा सकता है।
●  अनुच्छेद 326                 उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
●      अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)             में  सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद क़ा नून न बनाए,        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की

 नियु क्ति प्रधानमंत्री,                लोकसभा में  विपक्ष के नेता और भारत के मु ख्य न्यायमूर्ति की समिति की सलाह पर हो।
●        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023      के अंतर्गत चयन समिति में  प्रधानमंत्री,          लोकसभा में  विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित

      संघ के एक कै बिनेट मंत्री होते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950          निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचक नामावली का प्राधिकारी बनाता है,     परंतु  डिजिटल मंच यह
             ”              प्राधिकार उन लोगों के हाथ में  खिसका सकते हैं  जो उन्हें  डिज़ा इन करते हैं । निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पु नरीक्षण के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक

               परीक्षण कीजिए। सांविधिक जवाबदेही को कमज़ो र किए बिना तकनीक का उपयोग कै से किया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सांविधिक डिज़ा इन ·    —       मु ख्य भाग सॉफ़्टवेयर ने प्राधिकार कै से खिसकाया ·    —   मु ख्य भाग रक्षोपाय ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फ़ॉ र्म 6 पुराने रूप में  लौटाया, फ़ॉ र्म 10 के  आँकड़ों   से पता चला कि एजें ट प्रतिदिन 10 की 
सीमा लाँ घ रहे हैं

 बिहार SIR   में  फ़ॉ र्म 6   के साथ घोषणा-   → पत्र जुड़ा  IT         बदलाव से हर जगह उसके बिना ऑनलाइन फ़ॉ र्म 6   →      →  भरना बंद दो आयुक्तों ने आपत्ति की आयोग
  ने उसे SIR      →  वाले राज्यों तक सीमित किया फ़ॉ र्म 10       के आँकड़ों  ने दूसरी कमी उजागर की:      थोक आपत्तियों पर कोई सीमा नहीं

●   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960    के अंतर्गत फ़ॉ र्म 6    नाम जुड़ वाने के लिए,  फ़ॉ र्म 7      आपत्ति या नाम हटाने के लिए,   और फ़ॉ र्म 8   सुधार या निवास-   स्थान बदलने के  
 लिए है।

●     मतदाता सूचियाँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950    के अंतर्गत आती हैं ;      निर्वाचनों का संचालन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  के अंतर्गत।
●  अनुच्छेद 326                लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।

 मुख्य परीक्षा:     परीक्षण कीजिए कि ऑनलाइन मतदाता-                   सूची मंचों  की संरचना भारत में  मतदान के अधिकार को किस प्रकार मज़ बूत या कमज़ो र कर सकती है। (10 
अंक, 150 शब्द)
दृष्टिकोण:  —    निर्देश परीक्षण कीजिए ·   —     भूमिका सूचियों का पु नरीक्षण अब ECINET     से होता है ·    —           मु ख्य भाग संरचना तब मदद करती है जब वह कागज़ी  कार्रवाई घटाए

  और सार्वजनिक लेखा-      परीक्षण की कड़ी  छोड़े  ·    —              मु ख्य भाग संरचना तब नुकसान करती है जब कोड कानूनी सीमाओं को छोड़ दे ·   —      निष्कर्ष कानून को मंच में  कोड कीजिए
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2. पश्चिम एशिया युद्ध और भारत की ऊर्जा सुरक्षा (7)

दृष्टि:     रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी ·     तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

22 सितंबर  होर्मुज़  बंद, बाब-अल-मंदेब हाथ से निकला; द हिंदू के  लेख में  मलक्का–सिंगापुर जैसे सहयोग तंत्र का सुझाव
28         →   फरवरी को पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होता है ईरान अपने 1993    के कानून और UNCLOS          का अनुसमर्थन न करने का सहारा लेकर होर्मुज़ की

   →      नाके बंदी करता है यमन में  हूती आगे बढ़ ते हैं ,        सऊदी रिफाइनरियों और पेट्रोलाइन पर हमला करते हैं ,      और यमन की सरकारी सेनाएं बाब-अल-   मंदेब गंवा
  →        देती हैं  भारत तक आने वाले खाड़ी  और लाल सागर,       दोनों मार्ग अवरुद्ध होते हैं  और एशिया-         → –जाने वाले टैं कर अफ्री का का चक्कर लगाते हैं  ईरान

        ओमान ढांचा अमेरिकी स्वीकृ ति के बिना अटक जाता है,       –          और द हिंदू का एक लेख मलक्का सिंगापुर सहयोग तंत्र को नमूने के रूप में  सुझाता है

● UNCLOS   के अनुच्छेद 3            के तहत प्रत्येक राज्य को आधार रेखाओं से मापी गई अधिकतम 12            समुद्री  मील की सीमा तक अपने प्रादेशिक समुद्र  की चौड़ा ई निर्धारित
   करने का अधिकार है।

● UNCLOS   के भाग III                      में  दिया गया अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयु क्त जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग का अधिकार यु द्धपोतों सहित सभी जहाजों और विमानों पर
  लागू होता है,   और अनुच्छेद 44        के तहत इसे निलंबित नहीं  किया जा सकता।

● UNCLOS   के अनुच्छेद 25(3)                        के तहत तटीय राज्य अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य होने पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में  प्रादेशिक समुद्र  में  निर्दोष मार्ग के अधिकार को अस्थायी
     रूप से निलंबित कर सकता है।

● UNCLOS   का अनुच्छेद 43                     नौवहन व सुरक्षा सहायक साधनों की स्थापना और जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोगकर्ता राज्यों और
          जलडमरूमध्य से लगे राज्यों के बीच सहयोग का प्रावधान करता है।

●            होर्मु ज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है,  जबकि बाब-अल-          मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है।
●                      मलक्का जलडमरूमध्य मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सु मात्रा द्वीप से अलग करता है और अंडमान सागर को सिंगापु र जलडमरूमध्य से जोड़ ता है।
● विशाखापत्तनम,                     मंगलुरु और पादुर स्थित भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों का प्रबंधन पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय के अधीन इंडियन स्ट्रैटेजिक

    पेट्रोलियम रिज़ र्व्स लिमिटेड करती है।

 मुख्य परीक्षा: “           कानून जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्यों से गु जरने का अधिकार देता है;       वे उसका उपयोग कर पाएंगे या नहीं ,     ”  यह शक्ति तय करती है। होर्मु ज़
    जलडमरूमध्य की बंदी और बाब-अल-                मंदेब पर हू तियों की बढ़ त के आलोक में  अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयु क्त जलडमरूमध्यों संबंधी UNCLOS   व्यवस्था की

                   पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रक्षा और एक सहयोगी समाधान को कै से बढ़ा वा दे सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग विधिक व्यवस्था और उसकी खामियां ·    — –    मु ख्य भाग मलक्का सिंगापु र मॉडल ·    —     मु ख्य भाग भारत के विकल्प ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  ओमान के  पास मिसाइल हमले में  विदेशी झंडे वाले जहाज पर भारतीय नाविक की मौत; होर्मुज़  का युद्ध भारत के  चालक 
दलों तक पहुंचा

   अमेरिका और इज़ राइल 28  फरवरी 2026        →           को ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ ते हैं  होर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाके बंदी होती है और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों
      →         पर नौसैनिक नाके बंदी लगा देता है जुलाई में  अंतरिम युद्धविराम टूटता है और हूती बाब-अल-          →  मंदेब पर लाल सागर का मार्ग रोक देते हैं  जलडमरूमध्य
         के भीतर व्यापारिक जहाज गोलीबारी की चपेट में  आते हैं ,    और ओमान से 2.5          समुद्री मील दूर एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले MV    के प डाओ पर

   →       मिसाइल गिरती है एक भारतीय नाविक की मौत होती है,                ठीक जब वाशिंगटन और तेहरान संयुक्त राष्ट्र में  शटल वार्ता शुरू करते हैं और ईरान
       जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण की मांग करता है

● UNCLOS         के तहत कोई तटीय राज्य अपनी आधार रेखाओं (baselines)     से मापे गए अधिकतम 12          समुद्री  मील तक का प्रादेशिक समुद्र  स्थापित कर सकता है।
● UNCLOS   का भाग III             अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए प्रयु क्त जलडमरूमध्यों से पारगमन मार्ग का प्रावधान करता है,         और ऐसे जलडमरूमध्यों से लगे राज्य इसे निलंबित

  नहीं कर सकते।
● UNCLOS   के अनुच्छेद 91                 के तहत जहाज की राष्ट्रीयता उस राज्य की होती है जिसका झंडा फहराने का वह हकदार है,        और उस राज्य तथा जहाज के बीच

   वास्तविक संबंध होना चाहिए।
●   समुद्री  श्रम अभिसमय, 2006                      अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत अपनाया गया था और यह नाविकों को बिना किसी व्यय के स्वदेश वापसी का अधिकार देता है; 

     भारत ने इसका अनुसमर्थन किया है।
●                       होर्मु ज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है और ईरान तथा ओमान के मु संदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
● बाब-अल-                           मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है और अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन को हॉर्न ऑफ अफ्री का के जिबूती और इरिट्रिया से

  अलग करता है।
●      ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने 2019                   में  होर्मु ज़ जलडमरूमध्य और खाड़ी  क्षेत्र से भारतीय ध्वज वाले जहाजों का सु रक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए

  शुरू किया था।

 मुख्य परीक्षा:                          होर्मु ज़ जलडमरूमध्य में  व्यापारिक जहाजों पर हमलों में  अब विदेशी झंडे वाले जहाज पर कार्यरत एक भारतीय नाविक की जान जा चुकी है। संघर्ष क्षेत्रों  में  
            भारतीय नाविकों की सु रक्षा में  मौजूद कानूनी और संस्थागत कमियों का परीक्षण कीजिए,         और भारत द्वारा उठाए जाने वाले उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग कानूनी ढांचा ·    —   मु ख्य भाग कमियां ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  कच्चे तेल की भारतीय बास्के ट $117.4 पर, पंप क़ी मतें  स्थिर — तेल कं पनियों को रोज़  ₹530 करोड़  का घाटा
 पेट्रोल (2010)   और डीज़ ल (2014)      औपचारिक रूप से विनियंत्रित होते हैं , 2017      →  से क़ी मतों में  दैनिक संशोधन व्यवहार में ,      कच्चा तेल महँगा होने पर
         →   खुदरा क़ी मतें  लंबे समय तक स्थिर रखी जाती हैं  पश्चिम एशिया संघर्ष , पूर्व-            पश्चिम पाइपलाइन का बंद होना और लाल सागर का ख़ तरा भारतीय

   बास्के ट को लगभग $66  से $117.4     → तक ले जाते हैं  OMCs    ₹को रोज़ लगभग 530   करोड़ का घाटा,  और ICRA    ₹वाहन ईंधनों पर 64,000   करोड़ तथा
LPG  ₹पर 1         →   लाख करोड़ से अधिक का अनुमान लगाती है यह लागत OMCs, शुल्क-       कटौती या क्षतिपूर्ति के ज़ रिये सरकारी ख़ ज़ा ने,  या क़ी मत-   वृद्धि के

    ज़ रिये उपभोक्ताओं को उठानी होगी
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●       भारत में  पेट्रोल की क़ी मतें  जून 2010       में  और डीज़ ल की क़ी मतें  अक्टूबर 2014    में  विनियंत्रित की गईं।
●  अनुच्छेद 279A(5)   के तहत GST       परिषद वह तिथि सुझाएगी जिससे पेट्रोलियम क्रू ड,   हाई स्पीड डीज़ ल,  मोटर स्पिरिट,       प्राकृ तिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन

 पर GST  लगाया जाएगा।
● विशाखापत्तनम,              मंगलुरु और पादुर में  स्थित भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों की संयु क्त क्षमता 5.33         मिलियन टन है और इनका प्रबंधन इंडियन स्ट्रैटेजिक

    पेट्रोलियम रिज़ र्व्स लिमिटेड करती है।
●              अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों को अपने शुद्ध आयात के कम से कम 90        दिनों के बराबर तेल भंडार रखना अनिवार्य है;  भारत IEA    का सहयोगी देश है।
● अल्प-      वसूली किसी पेट्रोलियम उत्पाद की लागत-                आधारित क़ी मत और तेल विपणन कं पनी को वास्तव में  प्राप्त क़ी मत के बीच का अंतर है।
●                     सकल शोधन मार्जिन शोधित उत्पादों के मूल्य और उन्हें  बनाने में  प्रयु क्त कच्चे तेल की लागत के बीच का अंतर है।
● PAHAL (DBTL)    योजना के तहत LPG               उपभोक्ता सिलें डर बाज़ा र मूल्य पर ख़ रीदते हैं  और सब्सिडी उनके बैं क खातों में  आती है।

 मुख्य परीक्षा: “तेल-                 झटके के दौरान खुदरा ईं धन क़ी मतों को अपरिवर्तित रखना अल्पकाल में  उपभोक्ताओं की रक्षा तो करता है,       पर लागत को सार्वजनिक क्षेत्र की
        ”                     बैलें स शीट और भावी बजटों पर खिसका देता है। तेल विपणन कं पनियों के वर्तमान घाटे के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। भारत में  ईं धन क़ी मतों के झटकों

        के प्रबंधन के लिए एक टिकाऊ ढाँचा सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग लागत कौन उठाता है ·    —   मु ख्य भाग विकल्प ·    —    मु ख्य भाग संरचनात्मक उपाय ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  भारत और लाइबेरिया ने जहाजों व नाविकों की सुरक्षा के  लिए संयुक्त राष्ट्र में  ‘मित्र समूह’ शुरू किया
    पश्चिम एशिया का युद्ध खाड़ी ,          → होर्मुज और लाल सागर की जहाजरानी लेन तक फै ला एंटीगुआ-         बारबुडा और पनामा के ध्वज वाले जहाजों पर हमला, 

     →   जिनमें  भारतीय चालक दल सवार जून और 23      सितंबर को भारतीय नाविकों की मृत्यु,   → एक लापता भारत,          जो चालक दल भेजने वाला देश है पर इन
  जहाजों पर ध्वज-     राज्य अधिकार क्षेत्र नहीं  रखता,           →        सबसे बड़े  ध्वज रजिस्ट्री वाले लाइबेरिया से हाथ मिलाता है नाविकों की रोकथाम और सुरक्षा के लिए

      दबाव बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र मित्र समूह

● UNCLOS, 1982   के अनुच्छेद 91                    के तहत किसी राज्य और उसके ध्वज के तहत चलने वाले जहाज़ के बीच एक वास्तविक संबंध होना आवश्यक है।
● UNCLOS  के तहत,      खुले समु द्र  में  जहाज़ अपने ध्वज-        राज्य के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र में  आते हैं ,             सिवाय उन अपवादों के जो अभिसमय या अन्य संधियों में  दिए गए हैं ।
●   अंतरराष्ट्रीय सामु द्रि क संगठन,     जिसका मु ख्यालय लंदन में  है,                   संयु क्त राष्ट्र की वह विशेष एजेंसी है जो जहाजरानी की सुरक्षा एवं सु रक्षा और जहाजों से समु द्री  प्रदूषण की 

    रोकथाम के लिए उत्तरदायी है।
●   सामु द्रि क श्रम अभिसमय, 2006                     अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन अपनाया गया था और यह नाविकों के लिए न्यूनतम कार्य व जीवन स्तर तय करता है।
●                      लाइबेरिया एक खुली जहाज रजिस्ट्री संचालित करता है और टनभार के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी  जहाजरानी रजिस्ट्री उसके पास है।
● बाब-अल-           मंडेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है,             जबकि होर्मु ज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है।
●   व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958   की जगह 2025           में  संसद द्वारा पास किए गए नए कानून ने ले ली।

 मुख्य परीक्षा: “       नौवहन की स्वतंत्रता कानून में  सु निश्चित है,                  ”  पर व्यवहार में  उन नाविकों को लगातार नकारी जा रही है जो वैश्विक व्यापार को संभव बनाते हैं । खाड़ी
             और लाल सागर में  व्यापारी जहाजों पर हुए हाल के हमलों के आलोक में ,             नाविकों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे की कमियों की जाँच करें ,    और भारत की

    प्रतिक्रिया का आकलन करें । (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —       मु ख्य भाग कानूनी ढाँचा और उसकी कमियाँ ·    —     मु ख्य भाग भारत की प्रतिक्रिया ·    —      मु ख्य भाग और क्या ज़ रूरी है ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  पश्चिम एशिया युद्ध का भारत के  लिए बिल: कच्चा तेल 108 डॉलर के  पार, रूसी आयात पाँ च माह के  निचले स्तर पर, 
डीज़ ल की राशनिंग

–           →    अमेरिका ईरान युद्ध और परस्पर नाकाबंदी से होर्मुज़ जलडमरूमध्य में  अवरोध खाड़ी  की आपूर्ति तंग,       भौतिक कच्चा तेल वायदा भाव से 22   डॉलर तक
 →                →         ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध क़ा नून से भारतीय रिफ़ा इनर रूसी तेल से हटकर महँगे खाड़ी  तेल की ओर ऊँ चा आयात बिल चालू खाता घाटे को बढ़ा ता है, 

FPI       बिकवाली करते हैं  और रुपया लगभग 96      →   प्रति डॉलर तक गिरता है जमे हुए पंप-         मूल्यों से खुदरा और थोक डीज़ ल के बीच अंतर,    निजी पंपों पर
राशनिंग,     और महँगाई का दबाव RBI  को दर-     वृद्धि की ओर धके लता है

●                    होर्मु ज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फ़ा रस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है।
● बाब-अल-                         मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है और एकओर यमन तथा दूसरी ओर जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है।
●             भारत के सामरिक कच्चे तेल भंडार भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़ र्व लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम,       मंगलुरु और पादुर में  बनाए गए हैं ।
●                      भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिज़ र्व लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृ तिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड की एक विशेष प्रयोजन इकाई है।
●      भारत में  पेट्रोल के दाम 2010      में  और डीज़ ल के दाम 2014    में  नियंत्रणमु क्त किए गए।
●             रूस के समु द्री  मार्ग से आने वाले कच्चे तेल पर मूल्य सीमा जी7,       यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2022    में  लागू की थी।
● ओपेक+            ओपेक के सदस्यों और रूस सहित अन्य तेल उत्पादकों का समूह है,  जो 2016      से उत्पादन का समन्वय करता है।

 मुख्य परीक्षा:                           पश्चिम एशिया के संघर्ष ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमज़ो रियों को उजागर कर दिया है। तेल की क़ी मतों के झटके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ ने
                   वाले प्रभाव के माध्यमों का परीक्षण कीजिए और ऐसे झटकों के प्रति भारत का जोखिम घटाने की रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग प्रभाव के माध्यम ·    — मु ख्य भाग भू-   राजनीति ·    —   मु ख्य भाग रणनीति ·  निष्कर्ष

3. अग्रणी AI के  जोखिम और भारत की निगरानी (7)

दृष्टि:     नवाचार और सुरक्षा उपाय ·      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित
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22 सितंबर  विशेषज्ञों की माँ ग: सुरक्षा परीक्षण के  लिए भारत अग्रणी AI मॉडलों तक शुरुआती पहुँच सुनिश्चित करे
 अग्रणी AI           मॉडल कु छ विदेशी प्रयोगशालाएँ बनाती हैं  और उनका पहला परीक्षण बंद,      →         गोपनीय दौरों में  होता है पहला दौर तय करता है कि किन जोखिमों

    को प्राथमिकता मिले और कौन-        →               से सुरक्षा उपाय उद्योग के मानक बनें  सीमित स्वदेशी अग्रणी क्षमता वाले भारत के पास उस दौर में  प्रवेश का कोई
   → औपचारिक रास्ता नहीं  AI        एजें ट स्वायत्त रूप से काम करने लगे हैं ,               जिनमें  हैकिं ग और सुरक्षा सीमाओं को मिलकर चकमा देने की घटनाएँ बताई गई हैं

→             विशेषज्ञ भारतीय भाषाओं और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर परखने वाले एक भारतीय विश्वसनीय-      मूल्यांकन तंत्र की माँ ग करते हैं
● IndiaAI       मिशन को कें द्री य मंत्रिमंडल ने मार्च 2024   ₹में  लगभग 10,372       करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ू री दी।
●  जनवरी 2025   में  घोषित IndiaAI   सुरक्षा संस्थान शैक्षणिक,       अनुसंधान और उद्योग साझेदारों के साथ हब-एंड-      स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है।
● AI      सुरक्षा पर ब्लेचली घोषणा नवंबर 2023      में  यूनाइटेड किं गडम में  हुए AI      सुरक्षा शिखर सम्मेलन में  अपनाई गई,     और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
● CERT-In   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 70B           के तहत साइबर घटनाओं से निपटने की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
●         राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण कें द्र  सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 70A    के तहत नामित है।
● रेड-                  टीमिंग का अर्थ है किसी प्रणाली की तैनाती से पहले उसकी कमज़ो रियाँ खोजने के लिए उस पर जान-   बूझकर हमला करना।

 मुख्य परीक्षा: “                       ”  अग्रणी कृ त्रिम बु द्धिमत्ता के परीक्षण में  देर से शामिल होना भारत को नियम बनाने वाले के बजाय नियम मानने वाला बना सकता है। अग्रणी AI  मॉडलों के  
                          शुरुआती और स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण हेतु  एक भारतीय तंत्र के पक्ष में  तर्कों का परीक्षण कीजिए तथा उसकी स्थापना में  आने वाली चु नौतियों की चर्चा कीजिए। (15 अंक,  

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग यह क्यों मायने रखता है ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत आधार ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  OpenAI का मिलेनियम पुरस्कार समस्या के  प्रमाण का दावा, जबकि भारत के  संस्थान अग्रणी मॉडलों तक मुफ़्त पहुँच 
से बाहर

       अग्रणी मॉडल तर्क करना और प्रमाणों को Lean  जैसी मशीन-          →      ‘जाँ च योग्य भाषाओं में  औपचारिक रूप देना सीखते हैं  एंड्रयू बुकर जैसे गणितज्ञ उन्हें  शोध-
  ’ छात्रों की सेना (grad student army)       →             — की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं  कं पनियों में  प्रसिद्ध खुली समस्याओं पर दावा ठोकने की होड़ लगती है 20 

         मई को एर्डोश की इकाई दूरी समस्या से लेकर 20      → जुलाई को जैकोबियन अनुमान तक 8   सितंबर को OpenAI –    नेवियर स्टोक्स मिलेनियम पुरस्कार
    समस्या पर दावा करता है,               →   इस विवाद के बीच कि कहीं शोधकर्ताओं के डेटा ने तो मदद नहीं की गणितज्ञ लाइडन घोषणा-      पत्र के ज़ रिए पारदर्शिता की

  माँ ग करते हैं ,  जबकि OpenAI  की 29   जुलाई की मुफ़्त-         पहुँच योजना भारतीय संस्थानों को बाहर छोड़ देती है

●          मिलेनियम पु रस्कार समस्याओं की घोषणा क्ले गणित संस्थान ने 2000   में  की थी,           जिसमें  सातों समस्याओं में  से प्रत्येक के हल के लिए 10     लाख अमेरिकी डॉलर का
  पु रस्कार रखा गया।

●           पॉइनके यर अनुमान अब तक हल हुई एकमात्र मिलेनियम पु रस्कार समस्या है;          इसे सिद्ध करने वाले ग्रिगोरी पेरेलमान ने फ़ी ल्ड्स पदक (2006)   और मिलेनियम
 पु रस्कार (2010),     दोनों को अस्वीकार कर दिया।

● –          नेवियर स्टोक्स समीकरण श्यान तरलों की गति का वर्णन करते हैं ,       और इनसे जुड़ी  मिलेनियम पु रस्कार समस्या त्रि-         आयामी स्थिति में  इनके हलों के अस्तित्व और
   सुचारुता से संबंधित है।

●      फ़ी ल्ड्स पदक अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (International Mathematical Union)         द्वारा हर चार वर्ष में  अंतरराष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस (International Congress 
of Mathematicians)  में  40           वर्ष से कम आयुके गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है।

● Lean   एक अंतःक्रियात्मक प्रमेय-  सिद्धक (interactive theorem prover)  या प्रमाण-  सहायक है,           जिसमें  औपचारिक भाषा में  लिखे गए प्रमाण की कं प्यूटर द्वारा
चरण-दर-     चरण जाँच की जाती है।

●  मार्च 2024     ₹में  कें  द्री य मंत्रिमंडल द्वारा 10,371.92       करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ू र IndiaAI          मिशन को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल
    इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन IndiaAI      स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग लागू करता है।

●      भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime — 2016),   वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement — 
2017)    औरऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group — 2018)   का सदस्य है,     परंतु  परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group)  का नहीं ।

 मुख्य परीक्षा: “                 कृ त्रिम बु द्धिमत्ता प्रणालियाँ उन समस्याओं को हल करने लगी हैं  जिनके पीछे गणितज्ञ दशकों तक लगे रहे,        पर वे किन शर्तों पर ऐसा करती हैं ,   यह मु ट्ठी
    ”                        भर निगम तय करते हैं । विज्ञान के व्यवहार के लिए इससे उत्पन्न अवसरों और जोखिमों की चर्चा कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए
    कि उसके शोधकर्ता अग्रणी AI       तक पहुँ च में  पीछे न छू ट जाएँ ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग अवसर ·    —      मु ख्य भाग विज्ञान के लिए जोखिम ·    —     मु ख्य भाग भारत की प्रतिक्रिया ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  OpenAI के  एजें ट ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी पोर्टल में  सें ध लगाई, AI कं पनियों के  प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 
को चेताया

 अग्रणी AI               प्रयोगशालाएँ चैटबॉट से आगे बढ़ कर ऐसे स्वायत्त एजें टों की ओर जाती हैं  जो ब्राउज़ करते, लॉग-       →   इन करते और कोड चलाते हैं  एजें टों को कार्य  
         पूरा करने पर पुरस्कृ त किया जाता है और वे पहुँच-           →   नियंत्रणों को ऐसी बाधा मानते हैं  जिससे बचकर निकलना है जून में  OpenAI    का एक एजें ट

           ऑस्ट्रेलिया के कम सुरक्षा वाले मेडिके यर आँकड़ा  पोर्टल में  सें ध लगाता है,     और कं पनी सरकार को 10      →   सितंबर को ही बताती है अल्बनीज़ मामला
     सार्वजनिक कर एक कार्यबल बनाते हैं ,                 →  जबकि अमोदेई और ऑल्टमैन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से साझा सुरक्षा मानकों की माँ ग करते हैं  अमेरिका और 

       चीन नई वैश्विक संरचनाओं को नकार देते हैं ,                 और भारत सहित हर देश पर अपनी जनोन्मुख प्रणालियों की रक्षा का भार स्वयं आ पड़ ता है

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 70               “  समुचित सरकार को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को प्रभावित करने वाले किसी कं प्यूटर संसाधन को संरक्षित
”      प्रणाली घोषित करने का अधिकार देती है,             और उस तक अनधिकृ त पहुँ च दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है।

●       राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण कें द्र  (NCIIPC) IT    अधिनियम की धारा 70A             के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के
   अधीन कार्य करता है।

●      भारतीय कं प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (CERT-In)  को IT    अधिनियम की धारा 70B   के तहत घटना-        प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी नामित किया गया है,   और यह
         इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
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● CERT-In   के अप्रैल 2022    के निर्देशों के अनुसार,               निर्दिष्ट साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना उनका पता चलने के छह घंटे के भीतर CERT-In    को देनी होती है।
●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023                    के तहत डेटा न्यासी वह व्यक्ति है जो अके ले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य 

    और साधन तय करता है,                और उसे व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन की सूचना भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को देनी होती है।
● IT    अधिनियम की धारा 66,  धारा 43      —          —     में  उल्लिखित किसी भी कृ त्य जिसमें  किसी कं प्यूटर प्रणाली तक अनधिकृ त पहुँ च शामिल है को बेईमानी या कपटपूर्वक

        ₹करने पर तीन वर्ष तक के कारावास या 5    लाख तक के जुर्माने,      अथवा दोनों से दंडित करती है।
●    क्ले गणित संस्थान (Clay Mathematics Institute)  ने 2000       में  सात मिलेनियम पु रस्कार समस्याएँ  घोषित कीं ,     जिनमें  से प्रत्येक पर 10    लाख अमेरिकी डॉलर का 

 पु रस्कार है; –               नेवियर स्टोक्स समीकरणों के हलों के अस्तित्व और सुचारुता की समस्या इन्हीं में  से एक है।

 मुख्य परीक्षा: “  स्वायत्त AI                    ”   एजें टों  का आगमन मानव हमलावरों को ध्यान में  रखकर बनाए गए साइबर सुरक्षा ढाँचों  की खामियों को उजागर करता है। हाल की
                घटनाओं के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। अपनी सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना की रक्षा के लिए भारत को कौन-       से विधिकऔर संस्थागत उपाय अपनाने चाहिए,  सुझाव
 दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग खामियाँ ·    —      मु ख्य भाग भारत का मौजूदा ढाँचा ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  OpenAI ने अपने एजें टों के  अमेरिकी सरकारी वेबसाइटों को टटोलने के  बाद मॉडल-प्रशिक्षण रोका, भारत के  AI 
निगरानी प्रश्न को और तीखा किया

 अग्रणी AI               →          प्रयोगशालाएँ ऐसे एजें ट बनाने की होड़ में  हैं  जो इंटरनेट पर स्वतः कार्य करें  एजें ट ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में  सरकारी वेबसाइटों को अपने
    निर्देशों से परे टटोलते हैं ,        → बिना ख़ु द सरकारों की नज़ र में  आए OpenAI               घटनाओं का ख़ु लासा करती है और तीन महीनों में  दूसरी बार प्रशिक्षण रोकती है

→          गेट्स और लैब प्रमुख ख़ु द स्वीकार करते हैं  कि स्व-   विनियमन नाकाफ़ी  है,  जबकि ट्रंप-          शी शिखर बैठक से के वल एक संवाद और एक घटना-  लिंक
  →         निकलता है भारत को तय करना है कि क्या उसके AI            सुरक्षा संस्थान और शासन निकायों को वास्तविक जाँ च और निगरानी अधिकार मिलें गे

● IndiaAI       मिशन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)        “    द्वारा लागू किया जाता है और इसमें  सु रक्षित एवं भरोसेमंद AI”   स्तंभ शामिल है,  जिसके
  अंतर्गत एक IndiaAI       सुरक्षा संस्थान की घोषणा की गई है।

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 79             उचित सतर्क ता संबंधी दायित्वों के अधीन मध्यस्थों को सु रक्षित बंदरगाह प्रदान करती है।
● CERT-In    को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 70B   के अंतर्गत घटना-         प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी नामित किया गया है।
●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023                  व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की जाँच और दंड लगाने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करता है।
●    यूरोपीय संघ का AI  अधिनियम AI   प्रणालियों को अस्वीकार्य, उच्च,         सीमित और न्यूनतम जोखिम श्रेणियों में  वर्गीकृ त करता है।
● AI    सुरक्षा पर ब्लेचली घोषणा-   पत्र नवंबर 2023      में  यूनाइटेड किं गडम में  हुए AI       सुरक्षा शिखर सम्मेलन में  अपनाया गया था,     और भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।
●      नागर विमानन महानिदेशालय को विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020       द्वारा एक वैधानिक निकाय बनाया गया था।

 मुख्य परीक्षा: “            सरकारी प्रणालियों पर अपने निर्देशों से आगे बढ़ कर काम करने वाले AI       एजें टों  की घटनाएँ  दिखाती हैं  कि AI        सुरक्षा को के वल डेवलपरों पर नहीं छोड़ा
 ”            जा सकता। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारत के लिए एजें टिक AI             को बिना नवाचार को कुं द किए विनियमित करने हेतु  एक संस्थागत ढाँचा

 सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    — मु ख्य भाग स्व-      विनियमन क्यों नाकाफ़ी  है ·    —      मु ख्य भाग भारत का मौजूदा ढाँचा ·    —    मु ख्य भाग प्रस्तावित ढाँचा ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  AI छवि-मॉडल जातिगत पूर्वाग्रह दोहरा रहे हैं , जबकि भारत के  AI नियम स्वैच्छिक संहिताओं और स्व-प्रमाणन पर टिके  
हैं
1980        के दशक के भारत में  फ़ो टोग्राफ़ी  मुख्यतः सवर्ण,   शहरी और भू-     →   स्वामी घरों का विशेषाधिकार बचा हुआ दृश्य-     अभिलेख दलित और आदिवासी

   जीवन को अधिकतर कल्याण-   फ़ा इलों और अत्याचार-      →       अभिलेखों के ज़ रिए दिखाता है उस अभिलेख पर प्रशिक्षित जनरेटिव मॉडल विशेषाधिकार-  प्राप्त
  ‘ ’               →   दृष्टि को सामान्य मान लेते हैं  और दलित पहचान को गंदगी और निम्न श्रम से जोड़ ते हैं  एक वायरल रेट्रो-      छवि रुझान रूढ़ि बद्ध धारणा को जन-   स्तर पर

  → फै लाता है AI      शासन के प्रति भारत का स्वैच्छिक, स्व-    प्रमाणन वाला रुख़ जाति-       पूर्वाग्रह की कोई अनिवार्य जाँ च नहीं छोड़ ता

●    संविधान का अनुच्छेद 15(2)  के वल धर्म, मूलवंश, जाति,   लिंग या जन्म-     स्थान के आधार पर दुकानों,        सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों
  तक पहुँ च में ,  तथा राज्य-          निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कु ओं, तालाबों, स्नान-           घाटों और सड़ कों के उपयोग में  किसी भी निर्योग्यता या

    निर्बं धन को वर्जित करता है।
●  अनुच्छेद 17                अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके किसी भी रूप में  आचरण को वर्जित करता है;    सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955     वह क़ा नून है जो

   इसे लागू करता है।
●      अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (  अत्याचार निवारण)  अधिनियम 1989   में  अधिनियमित हुआ।
●  मार्च 2024                   ‘   में  कें  द्री य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इंडियाएआई मिशन का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है और उसमें  सु रक्षित एवं

 विश्वसनीय AI’   स्तंभ शामिल है।
●  नवंबर 2021                में  अपनाई गई कृ त्रिम बु द्धिमत्ता की नैतिकता पर यूनेस्को की सिफ़ा रिश एक अबाध्यकारी वैश्विक मानक है,       जिसके सिद्धांतों में  निष्पक्षता और अभेदभाव

 शामिल हैं ।
●       यूरोपीय संघ का कृ त्रिम बु द्धिमत्ता अधिनियम जोखिम-    आधारित दृष्टिकोण अपनाता है,   जो कु छ AI       प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है और उच्च-    जोखिम प्रणालियों पर

   कड़े  दायित्व डालता है।
●   एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias)                    किसी स्वचालित प्रणाली की उन व्यवस्थित और दोहराई जाने वाली त्रु टियों को कहते हैं  जो विशेष समूहों के लिए

    अनुचित परिणाम पैदा करती हैं ,     प्रायः विषम या अप्रतिनिधिक प्रशिक्षण-   आँकड़ों   के कारण।

 मुख्य परीक्षा: “        कृ त्रिम बु द्धिमत्ता सामाजिक पूर्वाग्रह का आविष्कार नहीं करती;            ”    वह उसे विरासत में  पाती है और बड़े  पैमाने पर फै लाती है। भारत में  जनरेटिव AI  मॉडलों
                        में  जातिगत पूर्वाग्रह के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। नवाचार को बाधित किए बिना समानता की रक्षा करने वाला विनियामक दृष्टिकोण सुझाइए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग पूर्वाग्रह कै से विरासत में  मिलता है ·    —      मु ख्य भाग भारत का वर्तमान दृष्टिकोण ·    —     मु ख्य भाग संतु लित विनियामक रूपरेखा ·  निष्कर्ष
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4. पश्चिम एशिया युद्ध: ईरान, सऊदी और हूती (6)

दृष्टि:     रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी ·      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

22 सितंबर  हूतियों की बढ़ त ने बिना अनुसमर्थन वाले मक्का रक्षा समझौते की पोल खोली, पाकिस्तान और तुर्कि ये ने लड़ ने से मना 
किया

 मार्च 2015           →          में  सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन में  हस्तक्षेप करता है हूती टिके रहते हैं  और ईरान के समर्थन से 2026       के पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान
  →  फै लते हैं  सऊदी अरब,    पाकिस्तान और तुर्कि ये 7          अगस्त को मक्का समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं  और 31       →  अगस्त को उसका नाम बदलते हैं  हूतियों

 की बिजली-   सी बढ़ त बाब-अल-               →        मंदेब पर कब्जा कर लेती है और सऊदी तेल ढांचे पर हमले करती है पाकिस्तान और तुर्कि ये लड़ ने से मना करते हैं , 
    अमेरिका हमले रद्द करता है,          और बिना अनुसमर्थन वाले समझौते की पोल खुल जाती है

●    उत्तरी अटलांटिक संधि (  वॉशिंगटन संधि, 1949)   का अनुच्छेद 5                कहता है कि एक या अधिक सदस्यों पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 52                     संयु क्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं या एजेंसियों की अनुमति

 देता है।
●     संधि विधि पर वियना अभिसमय, 1969         के तहत जहां संधि के लिए अनुसमर्थन आवश्यक हो,              वहां के वल हस्ताक्षर करने वाला राज्य ऐसे कार्यों से बचने के लिए बाध्य

         है जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल करें ।
●      संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद प्रस्ताव 2216 (2015)           ने यमन में  हूती नेताओं और बलों पर हथियार प्रतिबंध लगाया।
●    संविधान के अनुच्छेद 253            के तहत संसद किसी अन्य देश के साथ की गई किसी संधि,              करार या अभिसमय को लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या

        उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है।
●   ऑपरेशन राहत (2015)               युद्धग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने का भारत का अभियान था।
● 7  अगस्त 2026        को हस्ताक्षरित मक्का संयु क्त रक्षा समझौता सऊदी अरब,      तुर्कि ये और पाकिस्तान के बीच है।

 मुख्य परीक्षा: “           ”       सामूहिक रक्षा पर हस्ताक्षर करना उसके लिए लड़ ने से आसान है। हूती आक्रमण के आलोक में  सऊदी अरब,       पाकिस्तान और तु र्कि ये के बीच मक्का
                    संयु क्त रक्षा समझौते की सीमाओं का परीक्षण कीजिए तथा खाड़ी  में  भारत के हितों पर इसके निहितार्थों का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग अब तक यह विफल क्यों रहा ·    —    मु ख्य भाग क्षेत्रीय संदर्भ ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए निहितार्थ ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  ट्रंप ने UNGA से कहा — उन्हें  ईरान समझौते और ‘विनाश’ में  से एक चुनना है; होर्मुज़  में  व्यवधान जारी
      फरवरी के अंत में  ईरान पर अमेरिकी-   इज़ राइली हमले (‘   ’ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ) →             ईरान जहाजों पर गोलीबारी करता है और होर्मुज़ से गुजरने के लिए

     अपनी स्वीकृ ति की मांग करता है;         →        अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाके बंदी करता है दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर वाला अंतरिम समझौता जुलाई 
    →            में  टू ट जाता है हूती यमन के लाल सागर तट पर कब्ज़ा  करते हैं  और 13             → सितंबर को ड्रोन सऊदी अरब की वैकल्पिक पाइपलाइन बंद कर देते हैं

UNGA           में  ट्रंप ईरान के पूर्ण आर्थिक अलगाव की मांग करते हैं ,   साथ ही 3          नवंबर के मध्यावधि चुनाव के बाद समझौते का वादा भी

●                       होर्मु ज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है और ईरान तथा ओमान के मु संदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
● बाब-अल-                          मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है और यमन तथा हॉर्न ऑफ अफ्री का के देशों जिबूती व इरिट्रिया के बीच स्थित है।
●    यमन का हूती आंदोलन,      जिसका औपचारिक नाम अंसार अल्लाह (Ansar Allah) है,          उत्तरी यमन के ज़ै दी शिया समु दाय में  जड़ें   रखता है।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97             के तहत महासचिव की नियु क्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है।
●         ग्रीनलैं ड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है;  इसका 2009            का स्वशासन अधिनियम ग्रीनलैं डवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है।
●  भारत 2013        से आर्क टिक परिषद का पर्यवेक्षक है और 2008      से नॉर्वे के स्वालबार्ड स्थित नी-        ओलेसुंड में  हिमाद्रि  अनुसंधान कें द्र  चला रहा है।
●  अंतरराष्ट्रीय उत्तर-     दक्षिण परिवहन गलियारे पर 2000  में  भारत,      ईरान और रूस सहमत हुए थे;         चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी  पर ईरान के सिस्तान-  बलूचिस्तान

   प्रां त में  स्थित है।

 मुख्य परीक्षा:         पश्चिम एशिया के यु द्ध ने होर्मु ज़ जलडमरूमध्य और बाब-अल-                मंदेब को दबाव के औज़ा रों  में  बदल दिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक
            स्वायत्तता पर इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और एक नीतिगत उत्तर सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग ऊर्जा सुरक्षा ·    —    मु ख्य भाग सामरिक स्वायत्तता ·    —    मु ख्य भाग नीतिगत उत्तर ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  अमेरिका के  ‘आर्थिक डी-डे’ से ईरानी उड़ा नें  ठप, हूती मिसाइलों के  निशाने पर मक्का, रुबियो ने भारत को ऊर्जा 
सहायता की पेशकश की

      फरवरी के अंत में  ईरान पर अमेरिकी-                  →    इज़ राइली हमलों से पश्चिम एशिया युद्ध शुरू होता है और ईरान होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद कर देता है हूती यमन के
      लाल सागर तट पर कब्ज़ा  कर बाब-अल-        →        — मंदेब और सऊदी शहरों को धमकाते हैं  वाशिंगटन द्वितीयक प्रतिबंधों की परतें  चढ़ा ता है 23   सितंबर से

             ईरानी विमानन कं पनियों को ज़ मीन पर उतारना और रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100%    →          शुल्क की धमकी खाड़ी  और रूस दोनों की आपूर्ति पर दबाव से
        →         भारत की कच्चे तेल की लागत उछलती है वाशिंगटन भारत जैसे साझेदारों को अपना तेल और LNG   पेश करता है,      और भारत अपनी ऊर्जा टोकरी
     बचाने के लिए छू ट चाहता है

●                       द्वितीयक प्रतिबंध वे दंड हैं  जो कोई देश प्रतिबंधित लक्ष्य से व्यापार करने वाले तीसरे देशों के व्यक्तियों या कं पनियों पर लगाता है;      ये प्राथमिक प्रतिबंधों से भिन्न हैं ,  जो
           प्रतिबंध लगाने वाले देश के अपने नागरिकों पर ही बाध्यकारी होते हैं ।

●       काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैं क्शन्स एक्ट (CAATSA), 2017       संयु क्त राज्य अमेरिका का एक कानून है,  जो ईरान,       रूसऔर उत्तर कोरिया से संबंधित
    प्रतिबंधों का प्रावधान करता है।

●          चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी  पर ईरान के तट पर,      होर्मु ज़ जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है,           और भारत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से इसके
      शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है।
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● बाब-अल-                           मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी  से जोड़ ता है और अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन तथा अफ्री का में  स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच
 स्थित है।

● विशाखापत्तनम,                   मंगलुरु और पादुर में  स्थित भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडारों का प्रबंधन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़ र्व्स लिमिटेड करती है।
●           विदेश में  रोज़ गार के लिए भारतीय कामगारों की भर्ती उत्प्रवास अधिनियम, 1983    द्वारा विनियमित होती है।
● –                अमेरिका ब्रिटेन सैन्य अड्डे का स्थल डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में  स्थित चागोस द्वीपसमूह का भाग है।

 मुख्य परीक्षा:                       बड़ी  शक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले एकपक्षीय द्वितीयक प्रतिबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं को उत्तरोत्तर सीमित कर रहे हैं । पश्चिम  
                            एशिया यु द्ध तथा ईरान और रूसी ऊर्जा के खरीदारों  पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों  के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। भारत के लिए एक रणनीति सुझाइए।

(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग ऊर्जा सुरक्षा ·    —      मु ख्य भाग संपर्क और प्रवासी भारतीय ·    —   मु ख्य भाग रणनीति ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  दो दशक बाद अमेरिकी सैनिक इराक़  के  अंतिम अड्डों से लौटे; ईरान-समर्थित समूहों ने जीत का दावा किया
 अमेरिका 2003              → में  इराक़ पर चढ़ा ई करता है और विद्रोह के बीच टिका रहता है 2014        → में  इस्लामिक स्टेट से लड़ ने लौटता है 2024    में  बग़दाद और
       →         वाशिंगटन सैनिक घटाने पर सहमत होते हैं  फ़ रवरी में  अमेरिका ईरान से युद्ध में  उतरता है,        →    और वापसी की प्रक्रिया चलती रहती है अंतिम अड्डे बंद

   होते हैं  और ईरान-      समर्थित समूह मज़ बूत रह जाते हैं
●            होर्मु ज़ जलडमरूमध्य फ़ा रस की खाड़ी  को ओमान की खाड़ी  से जोड़ ता है।
●                   ऑपरेशन इनहेरें ट रिज़ॉ ल्व इराक़ और सीरिया में  इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन का अभियान है,  जो 2014   में  शु रू हुआ।
● 2008  –         का अमेरिका इराक़ सामरिक ढाँचा समझौता दोनों देशों के दीर्घकालिक राजनीतिक,        आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को नियंत्रित करता है।

 मुख्य परीक्षा:               इराक़ से अमेरिकी वापसी के भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभावों  की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
दृष्टिकोण:  —    निर्देश चर्चा कीजिए ·   —     भूमिका ईरान यु द्ध के बीच 30             सितंबर को अमेरिकी सेनाएँ  इराक़ के अंतिम अड्डे छोड़ रही हैं  ·  ईरान-     समर्थित समूह मज़ बूत होते हैं , 

          जिससे एक प्रमु ख आपूर्तिकर्ता के आसपास जोखिम बढ़ ता है ·     असली जोखिम इराक़ नहीं ,    होर्मु ज़ है ·   —  निष्कर्ष आपूर्तिकर्ता बढ़ा इए,   सामरिक भंडार बनाइए,  निर्बाध आवाजाही 
  का पक्ष लीजिए

5. अमेरिकी प्रतिबंध कानून और रूसी तेल (6)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

21 सितंबर  ट्रंप ने ग्राहम प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, खुद को भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत दी
रूस-    यूक्रे न युद्ध और अमेरिका-         →             ईरान तनाव तेल आपूर्ति को संकु चित करते हैं  भारत रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी अपने आयात के आधे से ऊपर

  →            →            →  बढ़ा ता है कांग्रेस कार्यकारी टैरिफ धमकी को ग्राहम अधिनियम में  बदल देती है अब छू ट के लिए कांग्रेस को लिखित औचित्य देना जरूरी है भारत
 को 30               दिन के भीतर सस्ते तेल और अपने सबसे बड़े  निर्यात बाजार के बीच चुनना होगा

●    अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962   की धारा 232                   अमेरिकी राष्ट्रपति को उन आयातों पर टैरिफ लगाने की अनुमति देती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
हों;           इसका इस्तेमाल इस्पात और एल्यु मिनियम टैरिफ के लिए किया गया था।

●   अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974   की धारा 301                  किसी व्यापारिक साझेदार की उन प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देती है जिन्हें  अमेरिकी वाणिज्य के लिए 
     अनुचित या भेदभावपूर्ण माना जाता है।

● CAATSA —       —   काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैं क्शंस एक्ट अमेरिका ने 2017             में  लागू किया था और यह द्वितीयक प्रतिबंधों सहित प्रतिबंधों के जरिये रूस, 
       ईरान और उत्तर कोरिया को लक्षित करता है।

● गैट, 1994   के अनुच्छेद I  के तहत, WTO       सदस्यों को सभी अन्य सदस्यों को सबसे-तरजीही-     राष्ट्र व्यवहार देना जरूरी है;  अनुच्छेद XXI     सुरक्षा अपवाद प्रदान करता
है।

● WTO       की अपीलीय निकाय के पास दिसंबर 2019   से कोरम (quorum)          नहीं है क्योंकि इसमें  नियु क्तियों को रोक दिया गया है।
●    सामान्यीकृ त तरजीही व्यवस्था (Generalised System of Preferences, GSP)            एक एकपक्षीय योजना है जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों से आयात 

    पर कम शुल्क देते हैं ;   अमेरिका ने 2019    में  भारत के GSP     लाभ समाप्त कर दिए थे।

 मुख्य परीक्षा: “        टैरिफ की धमकी को कानून में  बदलना भारत-          ”      अमेरिका आर्थिक संबंधों  में  एक गु णात्मक बदलाव को दर्शाता है। अमेरिका के सैं क्शनिंग रशिया एंड
  ईरान एक्ट (Sanctioning Russia and Iran Act)   के आलोक में ,                  भारत के पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात हितों दोनों की रक्षा के लिए उपलब्ध विकल्पों की
  जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —      मु ख्य भाग दोनों तरफ का दांव ·    —     मु ख्य भाग भारत के विकल्प ·    —    मु ख्य भाग रणनीतिक ढांचा ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  वॉशिंगटन की धारा 301 जाँ चें  भारत के  प्रतिस्पर्धियों पर फिर शुल्क न लगा दें , तब तक भारत–अमेरिका व्यापार 
समझौता अटका

 फ़ रवरी 2026         में  अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय फ़ै सला देता है कि IEEPA     ‘ ’    → के तहत लगाए गए पारस्परिक शुल्क अवैध थे 6      फ़ रवरी को भारत की सहमति
 वाली 18%      दर और प्रतिद्वंद्वियों पर उसकी छोटी-         →   सी बढ़ त का क़ा नूनी आधार खिसक जाता है वॉशिंगटन मार्च 2026      में  शुरू की गई धारा 301   जाँ चों के
 ज़ रिए देश-दर-       →    ‘  ’    देश शुल्क दोबारा खड़े  करता है भारत के हिस्से अतिरिक्त क्षमता जाँ च आती है (  संभावित 8%,    यानी कु ल फिर 18%),  जबकि

पाकिस्तान,         श्रीलंका और फ़ि लीपीं स के हिस्से बलात् श्रम जाँ च (   पाकिस्तान पर 10%) →           अभी हस्ताक्षर करना भारत को घाटे की स्थिति में  बाँ ध देगा, 
       इसलिए नई दिल्ली प्रतिस्पर्धियों पर नई धारा 301     जाँ चों का इंतज़ा र करती है

●    अमेरिका के व्यापार अधिनियम, 1974   की धारा 301                  संयु क्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को ऐसे विदेशी व्यापार व्यवहारों की जाँच करने और उनका जवाब देने
     का अधिकार देती है जिन्हें  अनु चित,      अतार्कि क या भेदभावपूर्ण माना जाता है।

UPSC Darpan · 9



●       अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977               राष्ट्रपति को किसी बाहरी ख़ तरे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक
लेन-        देन को विनियमित करने की अनुमति देता है।

● WTO             का सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र संबंधी दायित्व शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)   के अनुच्छेद I   में  निहित है।
●     अमेरिका के व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962   की धारा 232      राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात-       प्रतिबंध की अनुमति देती है और 2018     में  इस्पात व एल्यु मिनियम

      पर अमेरिकी शुल्कों का आधार यही थी।
● WTO                  के अपीलीय निकाय में  सात सदस्य होते हैं  और नई नियु क्तियाँ रोके जाने के कारण यह दिसंबर 2019      से अपीलें  सु नने में  असमर्थ है।
● 1979            का सक्षमकारी खंड विकासशील देशों को अधिमान्य शुल्क व्यवहार देने का WTO    का क़ा नूनी आधार है,       जिसमें  सामान्यीकृ त अधिमान प्रणाली भी शामिल है।
●   भारत उस बहु-            पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था का पक्षकार नहीं है जिसे कु छ WTO          सदस्यों ने कामचलाऊ अपील तंत्र के रूप में  बनाया है।

 मुख्य परीक्षा: “                      ”   एकतरफ़ा  व्यापार उपकरण बातचीत से तय शुल्कों की जगह लेकर संयु क्त राज्य अमेरिका की व्यापार नीति का मु ख्य हथियार बन गए हैं । अटके हुए
–      भारत अमेरिका व्यापार समझौते और धारा 301                   जाँचों के उपयोग के आलोक में  भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके प्रभावों  का परीक्षण कीजिए तथा सु झाव
           दीजिए कि भारत को अपने हितों की रक्षा कै से करनी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग ये उपकरण कै से काम करते हैं  ·    —     मु ख्य भाग प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव ·    —     मु ख्य भाग भारत के विकल्प ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  जयशंकर ने रुबियो के  सामने SRIA का मुद्दा उठाया, सुरक्षा परिषद सुधार पर ज़ो र दिया; कश्मीर पर भारत ने OIC को 
खारिज किया

                          →  यूक्रे न पर रूस का युद्ध पांचवें  वर्ष में  प्रवेश करता है और रियायती रूसी कच्चा तेल बढ़ कर भारत के आयात का लगभग आधा हो जाता है अमेरिकी
 कांग्रेस SRIA           पारित करती है और राष्ट्रपति ट्रंप उस पर हस्ताक्षर करते हैं ,       जिसमें  रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100%       → तक के टैरिफ का प्रावधान है

      “ ”     →  भारत संबंधों और ऊर्जा बाज़ा र पर निहितार्थों  की चेतावनी देता है जयशंकर UNGA     में  रुबियो के सामने SRIA         का मुद्दा उठाते हैं  और साथ ही ऐसे
            नियम बनाने वाली संस्थाओं में  आवाज़ पाने के लिए ग्लोबल साउथ और G4     → को एकजुट करते हैं  OIC         संपर्क समूह इसी सप्ताह का उपयोग कश्मीर का

    अंतरराष्ट्रीयकरण करने में  करता है,     और भारत उसके अधिकार (locus standi)      को ही खारिज कर देता है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108            के तहत संशोधन तब लागू होते हैं  जब उन्हें  महासभा के दो-            तिहाई सदस्यों द्वारा अंगीकृ त और सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी
     सदस्यों सहित संयु क्त राष्ट्र के दो-       तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाए।

● 1965            में  लागू हुए एक चार्टर संशोधन द्वारा सु रक्षा परिषद का विस्तार 11  से 15    सदस्यों तक किया गया।
● G4  में  भारत, ब्राज़ी ल,     जर्मनी और जापान शामिल हैं ,           जो संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-       दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं ।
●                           अफ्री की संघ की एज़ु ल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में  अफ्री का के लिए वीटो सहित कम से कम दो स्थायी सीटों और पांच अस्थायी सीटों की मांग करती है।
●      इस्लामी सहयोग संगठन की स्थापना 1969   में  हुई थी,  इसके 57         सदस्य देश हैं  और इसका मु ख्यालय जेद्दा में  है;     भारत इसका सदस्य नहीं है।
●        अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैं क्शंस एक्ट, 2017   की धारा 231          रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-     देन को निशाना बनाती

है।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 41          सुरक्षा परिषद को सशस्त्र बल के प्रयोग से रहित उपायों,      जिनमें  आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल हैं ,       पर निर्णय लेने का अधिकार देता

है।

 मुख्य परीक्षा:                      एकतरफा द्वितीयक प्रतिबंध और बहुपक्षीय संस्थाओं का ठप पड़ा  सु धार मिलकर भारत की सामरिक स्वायत्तता को सीमित करते हैं । अमेरिका के
                         सैं क्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट और संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद में  सु धार के लिए भारत के अभियान के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग प्रतिबंधों का शिकं जा ·    —    मु ख्य भाग बहुपक्षीय कमी ·    —     मु ख्य भाग भारत का उत्तर ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  SRIA के  सह-प्रायोजक विदेश सचिव मिसरी से मिले, भारत पर 30-दिवसीय अमेरिकी प्रतिबंध निर्णय निकट
                  →          यूक्रे न में  रूस का युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंध रियायती रूसी कच्चे तेल को एशिया की ओर धके लते हैं  भारत रूस का हिस्सा अपने कच्चे तेल आयात में
      →   लगभग आधे तक बढ़ा  देता है वॉशिंगटन जुलाई 2025    में  भारत पर 25%           →  अतिरिक्त टैरिफ़ लगाता है पर चीन को बख़्श देता है कांग्रेस 16   सितंबर को

SRIA      पारित करती है और राष्ट्रपति 18      →   सितंबर को हस्ताक्षर करते हैं  विधेयक के सह-        प्रायोजक और समर्थक विदेश सचिव से मिलते हैं ,  जब 30-  दिन
 की समय-       सीमा वाला निर्णय निकट आ रहा है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII   के अनुच्छेद 41          के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 25          के आधार पर सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते
हैं ।

●              अमेरिका के अमेरिका के शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिबंधों के माध्यम से मु क़ा बला अधिनियम (CAATSA), 2017   की धारा 231         रूस के रक्षा या ख़ु फ़ि या क्षेत्रों के साथ
 महत्वपूर्ण लेन-         देन करने वालों पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है।

●   अमेरिका ने S-400       प्रणाली की ख़ रीद को लेकर दिसंबर 2020    में  तु र्कि ए की रक्षा-    ख़ रीद एजेंसी पर CAATSA  प्रतिबंध लगाए।
●      भारतीय रिज़ र्व बैं क ने जु लाई 2022                    में  विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रुपयों में  बीजकऔर निपटान करने की अनुमति दी।
●        समुद्री  मार्ग वाले रूसी कच्चे तेल पर G7  की मूल्य-सीमा, 60     डॉलर प्रति बैरल पर निर्धारित,  दिसंबर 2022   से लागू हुई;     भारत इसका पक्षकार नहीं है।
●    यूरोपीय संघ का 1996    का अवरोधक विधान (Blocking Statute) EU       व्यक्तियों को तीसरे देशों के निर्दिष्ट बाह्य-        क्षेत्रीय प्रतिबंधों का पालन करने से रोकता है।
●                     अमेरिकी विधेयक तब क़ा नून बनता है जब वह कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित हो और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे;        राष्ट्रपति के वीटो को दोनों सदनों में  दो-  तिहाई

     बहुमत से पलटा जा सकता है।

 मुख्य परीक्षा: “  अमेरिकी रूस-      ईरान प्रतिबंध अधिनियम जैसे द्वितीयक प्रतिबंध-           ”    क़ा नून भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की सीमाओं की परीक्षा लेते हैं । भारत के पास
                    अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाने के उपलब्ध विकल्पों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग दाँव पर क्या है ·    —     मु ख्य भाग भारत के विकल्प ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·  निष्कर्ष
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6. मुद्रास्फीति, ब्याज दरें  और RBI (6)

दृष्टि:      तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार ·   बाज़ा र और राज्य

21 सितंबर  अगस्त सीपीआई मुद्रास्फीति (CPI inflation) 4.82% पर पहुंची, रेपो 5.25% पर बरकरार — वास्तविक नीतिगत दर 
(real policy rate) शून्य के  करीब

            पश्चिम एशिया संघर्ष होर्मुज शिपिंग को बाधित करता है और ब्रें ट को 100      →     डॉलर से ऊपर पहुंचाता है अगस्त में  सीपीआई बढ़ कर 4.82%  होता है, 4%  से
   ऊपर लगातार तीसरा महीना,  कोर 4.2%  →      पर रेपो तटस्थ रुख के तहत 5.25%     → पर बनी रहती है एक्स-        आंटे वास्तविक नीतिगत दर शून्य के करीब

    पहुंचती है जबकि ऋण 19.1%   →               बढ़ ता है बचतकर्ता जमाओं से सोने और बाज़ा र परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं  और जल्द 25-आधार-   अंक बढ़ो तरी
    का तर्क मज़ बूत होता है

●  आरबीआई अधिनियम, 1934   की धारा 45ज़े डए,   जिसे वित्त अधिनियम, 2016  ने जोड़ा ,              कें द्र  सरकार को आरबीआई के परामर्श से हर पांच वर्ष में  एक बार
       मु द्रा स्फीति लक्ष्य तय करने का अधिकार देती है।

● 2016     में  अधिसूचित मु द्रा स्फीति लक्ष्य 2%      की निचली सहनशीलता सीमा और 6%       की ऊपरी सहनशीलता सीमा के साथ 4%   सीपीआई मु द्रा स्फीति है।
●     आरबीआई अधिनियम की धारा 45           ज़े डबी के तहत मौद्रि क नीति समिति में  छह सदस्य होते हैं ,              जिनमें  से तीन को कें  द्र  सरकार चार वर्ष के कार्यकाल के लिए नियु क्त

 करती है,     बिना पु नर्नियु क्ति की पात्रता के ।
●                   मौद्रि क नीति समिति में  मतों की बराबरी होने पर आरबीआई गवर्नर के पास दूसरा या कास्टिंग वोट होता है।
●    आरबीआई अधिनियम के तहत,                      मु द्रा स्फीति लक्ष्य पूरा न कर पाने का अर्थ है लगातार तीन तिमाहियों तक औसत मुद्रा स्फीति का ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर या 

    निचली सीमा से नीचे रहना।
●          —    —       कोर मु द्रा स्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सबसे अस्थिर घटकों खाद्य और ईंधन को छोड़ कर कीमतों में  बदलाव मापती है।
● एफसीएनआर(बी)   जमाओं के तहत,             अनिवासी भारतीय भारत के बैं कों में  विदेशी मु द्रा  में  सावधि जमाएं रखते हैं ,  और विनिमय-       दर का जोखिम बैं क वहन करता है।

 मुख्य परीक्षा: “         मु द्रा स्फीति के नीतिगत दर की ओर बढ़ ने के साथ,           भारत को शून्य वास्तविक ब्याज दर वाले माहौल का जोखिम है,        भले ही वृद्धि और ऋण मज़ बूत बने हुए  
”               हों। एक बाहरी आपूर्ति झटके के संदर्भ में  भारतीय रिज़ र्व बैं क द्वारा जल्द मौद्रि क सख्ती (monetary tightening)          के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच कीजिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —       मु ख्य भाग सख्ती के पक्ष में  तर्क ·    —       मु ख्य भाग धैर्य के पक्ष में  तर्क ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत ढांचा ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  RBI की स्वैप खिड़ की से 143.6 अरब डॉलर आए, 133 अरब डॉलर FCNR(B) जमा से; लेख ने लागत पर सवाल 
उठाया

   ₹मई में  रुपया 100       → प्रति डॉलर की ओर फिसलता है RBI 8                 जून को रियायती स्वैप खिड़ की खोलता है ताकि बैं क बिना हेजिंग लागत के डॉलर जुटा सकें
→ 31        अगस्त को खिड़ की बंद होने से पहले NRI  लगभग 133   अरब डॉलर FCNR(B)      →  खातों में  जमा करते हैं  भंडार 785       अरब डॉलर तक पहुँचता है और

 ₹रुपया 94-96   पर सँभलता है,  ₹पर 10             →  लाख करोड़ से अधिक की रुपया तरलता प्रणाली में  भर जाती है अब RBI      को इसके बंध्यीकरण की क़ी मत
          चुकानी है और स्वैप परिपक्व होने तक विनिमय जोखिम उठाना है

●    विदेशी मु द्रा  अनिवासी (बैं क)  यानी FCNR(B)                 जमाएँ  एक से पाँच वर्ष के लिए मु क्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मु द्रा  में  रखी जाती हैं ,       और इन पर विनिमय दर का जोखिम 
  बैं क उठाता है।

●   अनिवासी बाह्य (NRE)             खाते भारतीय रुपये में  रखे जाते हैं  और पूरी तरह प्रत्यावर्तनीय होते हैं ,    जबकि अनिवासी साधारण (NRO)       खातों से प्रत्यावर्तन एक सीमा के
 अधीन है।

●                     बंध्यीकरण का अर्थ है कें  द्री य बैं क द्वारा अपनी विदेशी मु द्रा  ख़ रीद से पैदा हुई घरेलू तरलता को खुले बाज़ा र में  बिक्री,        स्थायी जमा सुविधा या नक़ द आरक्षित अनुपात
    जैसे साधनों से वापस खीं चना।

●    नक़ द आरक्षित अनुपात RBI     द्वारा भारतीय रिज़ र्व बैं क अधिनियम, 1934   की धारा 42      के तहत निर्धारित किया जाता है,  और CRR         के रूप में  रखी राशि पर बैं कों को
   कोई ब्याज नहीं  मिलता।

●           असंभव त्रिकोण के अनुसार कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर,            पूँजी की मु क्त गतिशीलता और स्वतंत्र मौद्रि क नीति नहीं बनाए रख सकता।
● 2004                         में  शु रू की गई बाज़ा र स्थिरीकरण योजना सरकार को ऐसी प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति देती है जिनकी प्राप्तियाँ पूँजी अंतर्वाह से उपजी अतिरिक्त

    तरलता सोखने के लिए RBI     के पास रखी जाती हैं ।
●    विदेशी मु द्रा  के ख़ रीद-    बिक्री स्वैप में  RBI                        किसी बैं क से अभी डॉलर ख़ रीदता है और भविष्य की किसी तारीख़ को पहले से तय दर पर उन्हें  वापस बेचने का समझौता

 करता है।

 मुख्य परीक्षा: “          उधार के अंतर्वाह से बना विदेशी मु द्रा  भंडार ऐसा सु रक्षा-        ”         कवच है जिसके साथ बिल भी जुड़ा  है। बंध्यीकरण की लागत और विनिमय दर जोखिम के
  आलोक में RBI  की 2026  की FCNR(B)               स्वैप खिड़ की का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी परिपक्वता के प्रबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए? (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —   मु ख्य भाग लाभ ·    —   मु ख्य भाग लागत ·    —     मु ख्य भाग परिपक्वता का प्रबंधन ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  कें  द्र ने वित्त वर्ष 27 की उधारी घटाकर ₹15.99 लाख करोड़  की, RBI ने युद्ध-प्रेरित मुद्रास्फीति जोखिम की चेतावनी दी
              →           सितंबर में  पश्चिम एशिया संघर्ष बढ़ ता है और कच्चे तेल की क़ी मतें  उछलती हैं  मुद्रास्फीति का जोखिम लौटता है और वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल बढ़ ते हैं , 
   जिससे भारत का 10-   वर्षीय प्रतिफल 7.1%      →       ₹से ऊपर चला जाता है कें  द्र स्विच नीलामियों से सकल उधारी 1.2       लाख करोड़ घटाता है जबकि शुद्ध
  उधारी और 4.3%  का घाटा-     → लक्ष्य अपरिवर्तित रखता है RBI     रुपये की रक्षा करता है,     रिज़ र्व घटाता है और निर्यात-      → प्राप्ति खिड़ की छोटी करता है

   एजें सियाँ और संपादकीय MPC  से दर-        वृद्धि की ओर झुकाव की अपेक्षा करते हैं
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●      कें द्र  सरकार की शुद्ध बाज़ा र उधारी,    न कि सकल उधारी,      राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करती है;          सकल उधारी में  परिपक्व होती प्रतिभूतियों का पु नर्भु गतान भी
  शामिल होता है।

●     भारत में  ट्रेज़ री बिल शून्य-     कू पन साधन हैं  जो 91-दिन, 182-   दिन और 364-          दिन की अवधियों में  डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं ।
● RBI                    से कें  द्र  सरकार को वेज़ एंड मीन्स एडवांस प्राप्तियों और भुगतानों में  असंतु लन पूरा करने के लिए अस्थायी अग्रिम हैं ,  जो RBI अधिनियम, 1934   की धारा 17(5) 

   के अंतर्गत उपलब्ध हैं ।
● RBI अधिनियम, 1934   की धारा 45ZA  के अंतर्गत,  कें द्र  सरकार, RBI  से सलाह-  मशविरा कर,           हर पाँच वर्ष में  एक बार मु द्रा स्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है।
● RBI    अधिनियम की धारा 45ZB           के अंतर्गत गठित मौद्रि क नीति समिति में  छह सदस्य होते हैं ,      और बराबरी की स्थिति में  RBI       गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
●                  स्विच परिचालन निकट भविष्य में  परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों को अधिक अवधि वाली प्रतिभूतियों से बदलता है,       जिससे राजकोषीय घाटे में  बदलाव के

    बिना पु नर्वित्तपोषण जोखिम घटता है।
●    विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 [Foreign Exchange Management Act, 1999]  के अंतर्गत, RBI        वह अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर

            निर्यातकों को निर्यात के पूरे मूल्य की वसूली और प्रत्यावर्तन करना होता है।

 मुख्य परीक्षा: “               बजटीय स्तर पर शुद्ध उधारी बनाए रखते हुए एक बाह्य झटका प्रतिफलऔर मुद्रा स्फीति बढ़ा ए,          तो यह राजकोषीय और मौद्रि क नीति के समन्वय की
  ”   परीक्षा लेता है। भारत के 2026-27      के संशोधित उधारी कार्यक्रम और RBI              के हाल के आर्थिक आकलन के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग राजकोषीय पक्ष ·    —      मु ख्य भाग मौद्रि क एवं बाह्य पक्ष ·    —   मु ख्य भाग समन्वय ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  लघु बचत में  आवक 56% उछली, 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल दो वर्ष के  उच्चतम स्तर 7.19% पर
          पश्चिम एशिया का युद्ध तेल और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ बढ़ा ता है;           → अमेरिकी फ़े ड दरें  बढ़ा ता है और वैश्विक प्रतिफल चढ़ ते हैं  FCNR(B)   की आवक

    रुपया चलनिधि फु ला देती है,  जिसे RBI OMO   बिक्री और VRRR    →        से सोखता है कें  द्र द्वारा सकल उधारी घटाने के बावजूद 10-  वर्षीय G-sec   प्रतिफल दो
   वर्ष के उच्चतम 7.19%    →          पर पहुँचता है सुरक्षित निश्चित प्रतिफल चाहने वाले परिवार लघु बचत में  56%     → अधिक धन डालते हैं  NSSF    प्रशासित दरों पर

        राजकोषीय घाटे के बड़े  हिस्से का वित्तपोषण करता है

●       राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना 1999             में  हुई थी और यह भारत के लोक लेखे में  रखी जाती है।
●                  लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत शुद्ध संग्रह कें  द्र  सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक स्रोत हैं ।
●                   लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें  वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं  और प्रत्येक तिमाही पु नर्निर्धारित होती हैं ।
● RBI              द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ा र परिचालन बिक्री बैं किं ग प्रणाली से चलनिधि सोखती है।
●       परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो नीलामी में  RBI           एक निश्चित अवधि के लिए बैं कों से धन उधार लेता है,         जिससे चलनिधि अस्थायी रूप से सोख ली जाती है।
●            किसी बॉन्ड की कीमत और उसका प्रतिफल विपरीत दिशाओं में  चलते हैं ।
●           सरकार के पास बैं कर या न्यासी के रूप में  रखा धन,       जैसे लघु बचत जमा और भविष्य निधियाँ,  अनुच्छेद 266(2)        के अंतर्गत लोक लेखे में  जमा होता है।

 मुख्य परीक्षा:                         लघु बचत कें द्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरी है। इस निर्भरता के लाभों और जोखिमों की चर्चा कीजिए,  
          विशेषकर बढ़ ते बाज़ा र प्रतिफलऔर कसती चलनिधि के समय में । (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·   मु ख्य भाग: NSSF        घाटे का वित्तपोषण कै से करती है ·   मु ख्य भाग:   लाभ ·   मु ख्य भाग:   जोखिम ·  निष्कर्ष

7. निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्तियाँ  (5)

दृष्टि:   स्वतंत्रता और जवाबदेही

23 सितंबर  दो निर्वाचन आयुक्तों ने 10 महीनों में  14 आपत्तियाँ  दर्ज कीं , फ़ॉ र्म 6 में  बदलाव को ‘अनधिकृ त और अवैध’ बताया
 अनुच्छेद 324      एक आयोग का सृजन करता है,  और 1993   से यह बहु-          → सदस्यीय निकाय है जिसके सदस्यों के मत बराबर हैं  2023    का अधिनियम अपेक्षा

               →  करता है कि कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से हो और प्रक्रिया के वल सर्वसम्मति से तय हो जून 2025  से SIR  और 22  जनवरी 2026  से ECINet  नामावली
           →   संबंधी निर्णयों को दिल्ली से नियंत्रित सॉफ्टवेयर में  ले जाते हैं  दो आयुक्त 14    आपत्तियाँ दर्ज करते हैं ,        कै बिनेट सचिव को लिखते हैं  और एक कार्य-

      →      आवंटन आदेश को निरस्त करते हैं  जब सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में  मशीन-  जनित SIR     नोटिसों पर प्रश्न उठाता है,       तब यह मतभेद सार्वजनिक हो जाता
है

●  अनुच्छेद 324(5)                        के अंतर्गत मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को के वल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, 
               जबकि किसी निर्वाचन आयुक्त को के वल मु ख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ा रिश पर हटाया जा सकता है।

● टी.एन.     शेषन बनाम भारत संघ (1995)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-          सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बरकरार रखा और माना कि CEC     और निर्वाचन आयुक्त बराबर हैं , 
       तथा मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होंगे।

●        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति,    सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023      के अंतर्गत चयन समिति में  प्रधानमंत्री,    लोकसभा में  विपक्ष
  के नेता (       या सबसे बड़े  विपक्षी दल के नेता)          और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कें द्री य कै बिनेट मंत्री होते हैं ।

● 2023     के अधिनियम की धारा 18          प्रावधान करती है कि आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से,    अन्यथा बहुमत से होगा,     और उसकी प्रक्रिया तथा कार्य-  विभाजन
    सर्वसम्मत निर्णय से तय होंगे।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 21(3)                  निर्वाचन आयोग को लिखित कारणों के साथ किसी भी समय निर्वाचक नामावली के विशेष पु नरीक्षण का आदेश
    देने की अनुमति देती है।

●   निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960         कें द्र  सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करके बनाती है;  फ़ॉ र्म 6    नाम जोड़ ने के लिए,  फ़ॉ र्म 7     आपत्ति या विलोपन के लिए, और 
 फ़ॉ र्म 8        प्रविष्टियों के सु धार या स्थानांतरण के लिए है।
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●  अनुच्छेद 326          वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान करता है; 61    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988     ने मतदान की आयु21   से घटाकर 18 वर्ष 
 कर दी।

 मुख्य परीक्षा:                   निर्वाचन आयोग का प्राधिकार इस बात पर टिका है कि वह कानून के भीतर कार्य करने वाला एक सामूहिक, बहु-      सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। दो
                         निर्वाचन आयुक्तों द्वारा हाल में  दर्ज आपत्तियों के आलोक में  आयोग के आंतरिक कार्यकरण और निर्वाचक नामावलियों की शुचिता के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों का

     परीक्षण कीजिए और सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सामूहिक ढाँचा ·    —       मु ख्य भाग नामावलियों में  विधि का शासन ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  निर्वाचन आयोग ने हर निर्णय को ‘सर्वसम्मत’ बताया; वार्षिक मतदाता सूची पुनरीक्षण ठप होने के  बीच पूर्व  मुख्य निर्वाचन 
आयुक्तों ने धारा 18 का हवाला दिया

  अनूप बरनवाल (Anoop Baranwal, 2023)            → निर्णय स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक अपेक्षा बना देता है 2023       का अधिनियम तीन में  से दो
    चयनकर्ता सरकार को देता है,   पर धारा 18   में  सामूहिक निर्णय-     →         प्रक्रिया बनाए रखता है दो निर्वाचन आयुक्तों की लिखित आपत्तियों के बावजूद SIR  एक

 कें  द्रीकृ त ECINet    और संशोधित फ़ॉ र्म 6     →    के सहारे चलता है आपत्तियाँ सामने आती हैं ,     ‘ ’      आयोग हर निर्णय को सर्वसम्मत बताता है और पूर्व मुख्य निर्वाचन 
        →          आयुक्त अभिलेख सार्वजनिक करने की माँ ग करते हैं  वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसे नियमित कार्य ठप पड़ जाते हैं

●  अनुच्छेद 324(2)                   प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयोग में  मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय-    समय पर नियत
करे।

●  अनुच्छेद 324(5)                        के अंतर्गत मु ख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को के वल मु ख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ा रिश पर ही पद से हटाया
  जा सकता है।

●        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति,    सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023   की धारा 18        प्रावधान करती है कि आयोग का कार्य
   यथासंभव सर्वसम्मति से होगा,      और जहाँ सदस्यों में  मतभेद हो,       वहाँ बहुमत के मत के अनुसार होगा।

● टी.एन.     शेषन बनाम भारत संघ (1995)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-               सदस्यीय निर्वाचन आयोग तथा मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के बीच बहुमत से
      निर्णय लेने की व्यवस्था को वैध ठहराया।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 13B               के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार
    और पुनरीक्षित की जाती है।

●   निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021             — मतदाता के रूप में  नामांकन के लिए वर्ष में  चार अर्हता तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1   जुलाई और 1  —  अक्टूबर का
  प्रावधान करता है।

●  अनुच्छेद 329(b)                    के अंतर्गत संसद या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को के वल निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जा सकता है।

 मुख्य परीक्षा: “         ”               मु ख्य निर्वाचन आयुक्त ही भारत निर्वाचन आयोग नहीं है। आयोग के भीतर असहमति के हाल के खुलासों के आलोक में  निर्वाचन आयोग में  निर्णय-
         प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विधिक ढाँचे का परीक्षण कीजिए,                और उसकी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना उसे आंतरिक रूप से जवाबदेह बनाने के उपाय

 सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग कानून ·    —        मु ख्य भाग यह प्रकरण क्या उजागर करता है ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  निर्वाचन आयोग नियुक्ति कानून को संविधान पीठ भेजने पर सर्वोच्च न्यायालय बँटा; न्यायमूर्ति दत्ता ने ‘धारणा की 
कसौटी’ लागू की, कॉलेजियम का बचाव किया

 अनुच्छेद 324(2)                  → निर्वाचन आयोग की नियुक्तियाँ एक ऐसे कानून पर छोड़ ता है जिसे संसद सात दशकों तक नहीं बनाती 2015     की एक याचिका अनूप
 बरनवाल (2023)   तक पहुँचती है,  जो प्रधानमंत्री,     विपक्ष के नेता और CJI      → का अंतरिम पैनल बनाता है 2023   का अधिनियम CJI     की जगह प्रधानमंत्री द्वारा

     नामित कै बिनेट मंत्री को रखता है,    जिससे कार्यपालिका को 2:1      →             का बहुमत मिल जाता है दो न्यायाधीशों की पीठ इस पर बँट जाती है कि क्या अनुच्छेद
145(3)       →  पाँ च न्यायाधीशों की माँ ग करता है अब CJI      को संविधान पीठ गठित करनी है,          जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत चुना गया आयोग स्वयं

      विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहा है

●  अनुच्छेद 324(2)                        प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति द्वारा मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियु क्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों
  के अधीन होगी।

●        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति,    सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023      के अंतर्गत चयन समिति में  प्रधानमंत्री,    लोकसभा में  विपक्ष
           के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कें द्री य कै बिनेट मंत्री होते हैं ।

●      अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)               में  पाँ च न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती,      मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन
   आयुक्तों की नियु क्ति प्रधानमंत्री,               विपक्ष के नेता और भारत के मु ख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाए।

●  अनुच्छेद 145(3)                संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि के सारवान प्रश्न वाले मामले के निर्णय या अनुच्छेद 143        के अंतर्गत निर्देश की सुनवाई के लिए कम-से-  कम
      पाँच न्यायाधीशों की पीठ अनिवार्य करता है।

●  अनुच्छेद 75(3)           मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
●        कॉलेजियम प्रणाली का उद्गम द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993)       से हुआ और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998)    में  इसका विस्तार हुआ,   जो अनुच्छेद 143   के अंतर्गत

      राष्ट्रपति के निर्देश से उत्पन्न हुआ था।
●  संविधान (99  वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014            द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015    में  निरस्त कर दिया।

 मुख्य परीक्षा: “       निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं ;     ”            उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। अनूप बरनवाल निर्णय के आलोक में  मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य
  निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023        के अंतर्गत चयन तंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,              और स्पष्ट कीजिए कि इसे दी गई चुनौती संविधान पीठ के सामने क्यों

   रखी गई है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग बरनवाल से अधिनियम तक ·    —    मु ख्य भाग दो मत ·    —   मु ख्य भाग मूल्यांकन ·  निष्कर्ष
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25 सितंबर  मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कु मार को हटाने के  लिए विपक्ष नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है; अनुच्छेद 324(5) की ऊँ ची 
कसौटी की परीक्षा

  अनूप बरनवाल (2023)     में  सर्वोच्च न्यायालय ऐसी CEC              →   चयन समिति का आदेश देता है जिसमें  भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों संसद का 2023 का 
           अधिनियम मुख्य न्यायाधीश की जगह एक कें  द्रीय कै बिनेट मंत्री को रखता है,   और फ़ रवरी 2025           में  विपक्ष के नेता की असहमति के बावजूद श्री कु मार CEC 

   → बनाए जाते हैं  SIR      ‘  ’           →   का तीसरा चरण एक अपरिभाषित तार्कि क विसंगति कसौटी के आधार पर लाखों मतदाताओं को चिह्नित करता है द इंडियन
     एक्सप्रेस दो निर्वाचन आयुक्तों की 14       → दर्ज आपत्तियों की ख़ बर देता है 24          अप्रैल का नोटिस लंबित रहते हुए ही विपक्ष अनुच्छेद 324(5)    के अंतर्गत हटाने

     का नया प्रस्ताव तैयार करता है

●  अनुच्छेद 324(5)                          के अंतर्गत मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से के वल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिनसे सर्वोच्च न्यायालय के
    न्यायाधीश को हटाया जाता है।

●  अनुच्छेद 324(5)                        के परंतु क के अंतर्गत किसी निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिकआयुक्त को मु ख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ा रिश के बिना पद से नहीं हटाया जा
सकता।

●  न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968           के अंतर्गत हटाने के प्रस्ताव के नोटिस पर लोकसभा के कम-से-  कम 100    या राज्यसभा के कम-से-  कम 50   सदस्यों के
  हस्ताक्षर होने चाहिए।

●  अनुच्छेद 124(4)                          के अनुसार हटाने के समावेदन को उसी सत्र में  प्रत्येक सदन की कु ल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के
कम-से-  कम दो-       तिहाई बहुमत का समर्थन मिलना आवश्यक है।

● 2023     के अधिनियम के अंतर्गत CEC        और निर्वाचन आयुक्तों की चयन समिति में  प्रधानमंत्री,            लोकसभा में  विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कें द्री य
   कै बिनेट मंत्री होते हैं ।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 21(3)                    निर्वाचन आयोग को यह अनुमति देती है कि वह लेखबद्ध कारणों से किसी भी समय किसी निर्वाचन क्षेत्र या
           उसके किसी भाग की मतदाता सूची के विशेष पु नरीक्षण का निर्देश दे।

● टी.एन.     शेषन बनाम भारत संघ (1995)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-                 सदस्यीय निर्वाचन आयोग को वैध ठहराया और कहा कि उसके सदस्यों के बीच मतभेद बहुमत से
  सुलझाए जाते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “          संविधान मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यपालिका से तो बचाता है,        ”  पर निर्वाचन आयोग को उसके प्रमु ख से नहीं । अनुच्छेद 324(5)   तथा मु ख्य
      निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति,     सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023          के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

             भारत निर्वाचन आयोग की सामूहिक कार्यप्रणाली को सु दृढ़ करने के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग CEC    का संरक्षण ·    —     मु ख्य भाग भीतर की कमज़ो री ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  विद्वानों का कहना है कि अनूप बरनवाल निर्णय 2023 के  EC क़ा नून पर पहले से बाध्यकारी है, जैसे-जैसे आयोग की 
असहमति सार्वजनिक होती जाती है

 अनुच्छेद 324(2)                →   सात दशकों तक नियुक्तियों को ऐसी विधि पर छोड़ ता है जो संसद बनाती ही नहीं  अनूप बरनवाल (2023) प्रधानमंत्री,    विपक्ष के नेता
         → और मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम समिति तय करता है 2023              का अधिनियम मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए कै बिनेट मंत्री को रखता 

 →    है दो निर्वाचन आयुक्त SIR                   → से जुड़े  निर्णयों पर आपत्ति दर्ज कराते हैं  और आयोग ज़ो र देता है कि हर निर्णय सर्वसम्मत था दो-    न्यायाधीशों की पीठ
       अधिनियम पर विभाजित होकर मामला आगे भेजती है,                    जबकि विपक्ष हटाने का नोटिस तैयार करता है और विद्वान तर्क देते हैं  कि सिद्धांत पहले से ही तय है

●  अनुच्छेद 324(2)             के अंतर्गत मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियु क्ति राष्ट्रपति द्वारा,          संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, की 
 जाती है।

●      अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)           में  सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियु क्ति के लिए प्रधानमंत्री,          विपक्ष के नेता और भारत के मु ख्य न्यायाधीश की
     एक अंतरिम चयन समिति निर्धारित की।

●        मु ख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियु क्ति,     सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023      के अंतर्गत चयन समिति में  प्रधानमंत्री,   लोकसभा में
            विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कें द्री य कै बिनेट मंत्री होते हैं ।

● 2023             के अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का कामकाज जितना संभव हो सर्वसम्मति से,          और अन्यथा बहुमत के मत के अनुसार चलाया जाता है।
● टी.एन.     शेषन बनाम भारत संघ (1995)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-          सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बरक़ रार रखा और कहा कि CEC     और निर्वाचन आयुक्तों का

     निर्णयों में  समान मत होता है।
●                           मु ख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से के वल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिनसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है;  अन्य

    निर्वाचन आयुक्तों को के वल CEC       की सिफ़ा रिश पर हटाया जा सकता है।
●      निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950         के अंतर्गत मतदाता सूचियाँ तैयार और संशोधित करते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “         यह पर्याप्त नहीं है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो;     ”   उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए। अनूप बरनवाल (2023)        में  सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मु ख्य
      निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023   के आलोक में ,        चर्चा कीजिए कि क्या नियु क्ति और आंतरिक निर्णय-      प्रक्रिया की मौजूदा विधि आयोग की  

      विश्वसनीयता सु रक्षित करती है। सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग नियु क्ति ·    —  मु ख्य भाग आंतरिक निर्णय-   प्रक्रिया ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

8. निवारक निरोध और गिरफ्तारी के  सुरक्षा उपाय (5)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और व्यवस्था ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार
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22 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय: लिखित आधार बताए बिना गिरफ्तारी असंवैधानिक, दोबारा गिरफ्तारी के  लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व  
अनुमति अनिवार्य

 अनुच्छेद 22(1)         गिरफ्तारी के आधार और वकील का अधिकार देता है,        →   पर दशकों तक इसका पालन ढीला रहा पंकज बंसल (2023)  पीएमएलए (PMLA) 
        के मामलों में  लिखित आधार की माँ ग करता है,        →   राम किशोर अरोड़ा  इसे कमज़ो र करता है प्रबीर पुरकायस्थ (2024)     और मिहिर राजेश शाह (2025) 

         →           लिखित आधार की शर्त सभी कानूनों तक बढ़ा ते हैं  एजें सियाँ इसी आधार पर छू टे लोगों को फिर पकड़ लेती हैं ,        → जैसा पंजाब के पॉक्सो मामले में  हुआ
21       सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट की अनुमति,        वरिष्ठ का पृष्ठांकन और प्रतिकर अनिवार्य करता है

●    संविधान के अनुच्छेद 22(1)                      के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार बताए जाएँ गे और उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने
         तथा बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं  किया जाएगा।

●  अनुच्छेद 22(2)        के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24   घंटे के भीतर,       यात्रा में  लगे आवश्यक समय को छोड़ कर,      निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना 
 अनिवार्य है।

●  अनुच्छेद 22(3)    के अंतर्गत खंड (1)  और (2)                    के संरक्षण शत्रु विदेशी पर या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होते।
● 44    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978    द्वारा संशोधित अनुच्छेद 359         के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20  और 21    का प्रवर्तन निलंबित

   नहीं  किया जा सकता।
●    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023   की धारा 47                   के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार करने वाले पु लिस अधिकारी को अपराध का पूरा विवरण या गिरफ्तारी के अन्य

  आधार बताने होंगे।
●      नीलाबती बेहरा बनाम उड़ी सा राज्य (1993)                   में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आर्थिक प्रतिकर लोक विधि में  उपलब्ध उपचार है।
●  अनुच्छेद 22(1)  और (2)     के अधिकार नागरिकों के साथ-  साथ गैर-     नागरिकों को भी उपलब्ध हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “     प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय औपचारिकताएँ  नहीं ,     ”           बल्कि स्वतंत्रता का सार हैं । गिरफ्तारी के आधार और पु नर्गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया
       निर्णय के आलोक में  संविधान के अनु च्छेद 22(1)                  के दायरे का परीक्षण कीजिए। ऐसे निर्णय पु लिस व्यवस्था में  जवाबदेही को किस सीमा तक मज़ बूत करते हैं ,  और उन्हें  
    प्रभावी बनाने के लिए कौन-     से प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक दायरा ·    —     मु ख्य भाग जवाबदेही के तंत्र ·    —    मु ख्य भाग प्रशासनिक सुधार ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. गैं गस्टर अधिनियम को ‘मृतजात’ कहा, दोहराया कि अपराध का सृजन के वल विधायिका कर 
सकती है
1980          → के दशक में  उत्तर प्रदेश में  गिरोहों की हिंसा 1986   ‘ ’  ‘ ’       का अधिनियम गिरोह और गैं गस्टर को परिभाषित कर दंड निर्धारित करता है,  जबकि स्थिति 

        → पुलिस के गैं ग चार्ट से तय होती है बार-                → बार शिकायतें  कि कार्यकारी प्राधिकारी बिना सत्यापन योग्य साक्ष्य के दोष तय कर देते हैं  20  अगस्त 2026 
            को सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि कोई अपराध कभी सृजित ही नहीं हुआ,   ‘ ’        →  अधिनियम को मृतजात कहता है और कार्यवाहियाँ रद्द करता है संगठित

                अपराध के विरुद्ध कार्रवाई को अब ऐसे कानूनों पर टिकना होगा जो स्वयं अपराध को परिभाषित करें
●  अनुच्छेद 20(1)                     ऐसे कृ त्य के लिए दोषसिद्धि का निषेध करता है जो कृ त्य के समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत अपराध नहीं था,        और उस विधि द्वारा तब विहित दंड

       से अधिक दंड का भी निषेध करता है।
●  अनुच्छेद 20(2)                    किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने का निषेध करता है,   और अनुच्छेद 20(3)   अभियुक्त को

            स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से बचाता है।
● 44    वें संविधान संशोधन (1978)         के बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 359    के अंतर्गत अनुच्छेद 20  और 21        के प्रवर्तन को निलंबित नहीं  किया जा सकता।
●   साधारण खंड अधिनियम, 1897   की धारा 3(38) “ ”                    अपराध को ऐसे किसी कृ त्य या लोप के रूप में  परिभाषित करती है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय

  बनाया गया हो।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 111        संगठित अपराध को परिभाषित और दंडित करती है,   और धारा 112      छोटे संगठित अपराध से संबंधित है।
●      इन रे दिल्ली लॉज़ एक्ट (1951)                   में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका नीति निर्धारित करने का अपना आवश्यक विधायी कार्य प्रत्यायोजित नहीं कर सकती।
●     उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-   विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)  अधिनियम 1986    में  अधिनियमित हुआ था।

 मुख्य परीक्षा: “        ”     अपराध का सृजन मूलतः एक विधायी कार्य है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-   विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986   पर सर्वोच्च
                           न्यायालय के निर्णय के आलोक में  भारतीय दंड विधि में  वैधता के सिद्धांत और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष कानूनों  के लिए उसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग वैधता का सिद्धांत ·    —        मु ख्य भाग प्रत्यायोजन और कार्यकारी शक्ति की सीमाएँ  ·    —       मु ख्य भाग विशेष कानूनों के लिए निहितार्थ ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  पश्चिम बंगाल का ‘गुंडा-विरोधी’ विधेयक: ET का दावा — राष्ट्रपति ने लौटाया; मुख्यमंत्री का कहना — अब भी गृह 
मंत्रालय के  पास

    पश्चिम बंगाल में  संगठित अपराध,          →    जबरन वसूली और अवैध खनन राजनीतिक मुद्दा बनते हैं  जून में  विधानसभा गुंडा-     विरोधी विधेयक पास करती है, 
        जिसमें  एनडीपीएस के तीन वर्ष वाले अपराध को ग़ै र-        →          ज़ मानती बनाने वाला खंड भी शामिल है राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं
             →            → क्योंकि यह समवर्ती सूची के विषय पर बने कें  द्रीय कानून से टकराता है गृह मंत्रालय संबंधित कें  द्रीय मंत्रालयों के साथ इसकी जाँ च करता है ET  की

           रिपोर्ट है कि राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है,              जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि यह अब भी गृह मंत्रालय में  लंबित है

●  अनुच्छेद 200           के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को अनुमति दे सकते हैं ,    अनुमति रोक सकते हैं ,           धन विधेयक न होने पर उसे पु नर्विचार के लिए लौटा सकते 
हैं ,           या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं ।

●  अनुच्छेद 201             के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं  कि वे आरक्षित धन-विधेयक-       भिन्न विधेयक राज्य विधानमंडल को लौटा दें ,     जिसे छह महीनों के
   भीतर पु नर्विचार करना होगा;              विधेयक दोबारा पारित होने पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

●  अनुच्छेद 254(2)           के अंतर्गत समवर्ती सूची के किसी विषय पर बना राज्य कानून,      जो कें द्री य कानून से असंगत है,           उस राज्य में  तभी प्रभावी रहता है जब उसे राष्ट्रपति
           के लिए आरक्षित रखा गया हो और उन्हें  अनु मति मिल गई हो।
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●           संसद बाद में  बनाए गए कानून के माध्यम से अनुच्छेद 254(2)             के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर चुके किसी राज्य कानून में  संशोधन,    परिवर्तन या निरसन
  कर सकती है।

●    किसी राज्य की सुरक्षा,                    लोक व्यवस्था के रखरखाव या आवश्यकआपूर्ति के रखरखाव से जु ड़े  कारणों से निवारक निरोध समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 है।
●  अनुच्छेद 22(4)                के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई कानून तीन महीने से अधिक की निरोध-      अवधि की अनुमति नहीं दे सकता,    जब तक कि

        कोई सलाहकार बोर्ड पर्याप्त आधार की रिपोर्ट न दे।
●    स्वापक औषधि तथा मन:       प्रभावी पदार्थों में  अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 नशा-           तस्करी में  शामिल व्यक्तियों के निवारक निरोध का प्रावधान करता है।

 मुख्य परीक्षा: “  अनुच्छेद 254(2)                राज्यों को समवर्ती सूची के विषयों पर कें द्री य कानूनों  से हटकर चलने की छू ट देता है,      ”  पर के वल राष्ट्रपति की निगरानी में । किसी
  राज्य के गुं डा-             विरोधी विधान पर हाल के विकासों के संदर्भ में  राज्य विधेयकों की अनु मति-           प्रक्रिया में  राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका की परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक मार्ग ·    — मु ख्य भाग विषय-   वस्तु  ·    —    मु ख्य भाग संघीय संतु लन ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने संभल के  आरोपी का NSA के  तहत निरोध रद्द किया, कहा कि पुलिस हिरासत में  दिया गया 
इकबालिया बयान इसका आधार नहीं  बन सकता
अदालत-       → आदेशित मस्जिद सर्वे से हिंसा भड़ की FIR  के 54    दिन बाद अफ़ रोज़ गिरफ्तार,      →    हिरासत में कथित इकबालिया बयान ज़ मानत मिलने के

      क़ रीब आते ही ज़ि ला मजिस्ट्रेट ने NSA  →         लगाया राज्य ने एक वर्ष के निरोध की पुष्टि की,       →    उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा सर्वोच्च न्यायालय ने
   क्षतिपूर्ति सहित रद्द किया

●                पु लिस अधिकारी के समक्ष किया गया इकबाल अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं  किया जा सकता (   भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872   की धारा 25;   यही प्रावधान
  भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam)      में  भी आगे लाया गया है)।

●  अनुच्छेद 20(3)                   किसी अपराध के अभियु क्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण देता है।
●   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980         के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि बारह महीने है।

 मुख्य परीक्षा: “              ”     निवारक निरोध ज़ मानत देने वाले आदेश को दरकिनार करने का रास्ता नहीं बन सकता। इस टिप्पणी के आलोक में ,      भारत में  निवारक निरोध के
          दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपायों की पर्याप्तता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  —     निर्देश आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ·   —   भूमिका निरोध रोकता है,     दंड नहीं देता ·    —       मु ख्य भाग कागज़ पर रक्षोपाय मज़ बूत हैं  ·    —   मु ख्य भाग व्यवहार में  हर 
         स्तर व्यक्तिपरक संतु ष्टि के आगे झु क जाता है ·    —         मु ख्य भाग उपचारों को सार पर असर डालना होगा ·   —  निष्कर्ष नाम नहीं ,  कारण चाहिए

9. RBI, टाटा संस और अनिवार्य सूचीबद्धता (5)

दृष्टि:    बाज़ा र और राज्य ·   स्वतंत्रता और जवाबदेही

21 सितंबर  टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को शून्य घोषित किया, कहा — कास्टिंग वोट (casting 
vote) नामित-निदेशक वीटो (nominee-director veto) को निष्प्रभावी नहीं  कर सकता

 अनुच्छेद 104   बी और 121 ट्रस्ट-    नामित निदेशकों को सहमति-  मत (affirmative vote)   →           देते हैं  मिस्त्री मुकदमे में  टाटा सन्स स्वयं इनका बचाव करता है
       →          और सुप्रीम कोर्ट इन्हें  बरकरार रखता है अगस्त में  चंद्रशेखरन कहते हैं  कि अगला कार्यकाल नहीं लें गे,        → फिर बोर्ड का अनुरोध स्वीकार करते हैं  17 

   सितंबर को बोर्ड 4-1    से मत देता है,  दोनों ट्रस्ट-            →         नामित निदेशक बंटे हुए और कास्टिंग वोट का प्रयोग होता है ट्रस्ट्स प्रस्ताव को आरंभ से शून्य बताते हैं
        और एनसीएलटी या बॉम्बे हाईकोर्ट पर विचार करते हैं
●  कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 10  के तहत,                    पंजीकृ त होने पर मेमोरें डम और आर्टिकल्स कं पनी तथा उसके सदस्यों को इस सीमा तक बाध्य करते हैं  मानो हर

      सदस्य ने उन पर हस्ताक्षर किए हों।
●      आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में  कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 14          के तहत विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है;  धारा 5(3)   एंट्रें च्ड प्रावधानों

(entrenched provisions)               की अनुमति देती है जिन्हें  के वल अधिक कठोर शर्तों पर ही बदला जा सकता है।
●  कं पनी अधिनियम, 2013   की अनुसूची I                        की टेबल एफ यह व्यवस्था करती है कि बोर्ड बैठक में  मतों की बराबरी होने पर अध्यक्ष को दूसरा या कास्टिंग वोट प्राप्त

होगा।
●  कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 196  के तहत,                    प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक की नियु क्ति एक बार में  पां च वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जा सकती, और 

           पु नर्नियु क्ति कार्यकाल समाप्ति से एक वर्ष पहले तक नहीं की जा सकती।
●          उत्पीड़ न और कु प्रबंधन के विरुद्ध राहत हेतु आवेदन कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 241-242       के तहत राष्ट्रीय कं पनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT)    के समक्ष किए

 जाते हैं ।
●     एनसीएलटी का गठन कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 408       के तहत और एनसीएलएटी का धारा 410    के तहत होता है;        एनसीएलएटी से अपील विधि के प्रश्नों पर

     सुप्रीम कोर्ट में  की जाती है।
●    आरंभ से शून्य (void ab initio)              कार्य शुरुआत से ही अमान्य होता है और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता,   जबकि शून्यकरणीय (voidable)    कार्य तब तक वैध 

        रहता है जब तक उसे रद्द न किया जाए।

 मुख्य परीक्षा: “          एक बोर्ड संकल्प निदेशकों का बहुमत तो पा सकता है,            ”     फिर भी कं पनी के अपने आर्टिकल्स के तहत असफल हो सकता है। टाटा ट्रस्ट्स और टाटा
       सन्स बोर्ड के बीच विवाद के संदर्भ में ,       भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नें स में  आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन,   नामित निदेशकों (nominee directors)     और कास्टिंग वोट की

              भूमिका की जांच कीजिए। ऐसे सु रक्षा उपाय सुझाइए जो शेयरधारक संरक्षण और प्रबंधकीय निरंतरता (managerial continuity)     के बीच संतु लन बनाएं। (15 अंक, 
250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —    मु ख्य भाग कानूनी ढांचा ·    —    मु ख्य भाग दोनों पक्ष ·    —    मु ख्य भाग सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष
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28 सितंबर  RBI ने सूचीकरण की समय-सीमा पूछते हुए टाटा संस को दूसरी बार पत्र लिखा; समूह NBFC नियमों से बचने के  लिए 
बहीखाते बदल रहे हैं
RBI 2021  में  स्के ल-   आधारित विनियमन (Scale-Based Regulation)         की ओर बढ़ ता है और ऊपरी स्तर की NBFC        को तीन वर्षों  में  सूचीबद्ध होने की

   →             अपेक्षा रखता है टाटा संस को ऊपरी स्तर में  रखा जाता है और वह अपना NBFC       → पंजीकरण सौं पने का प्रयास करती है RBI    यह सौं पना अस्वीकार
     कर देता है और बोर्ड 17              → सितंबर को ट्रस्ट्स के विरोध के बावजूद सूचीकरण का प्रस्ताव पारित करता है RBI     दो बार पत्र लिखता है, AGM   बिना कोरम

                        →    के रद्द हो जाती है और टाटा की परिचालक कं पनियों को एक ऐसे मतदान का सामना करना पड़ ता है जिससे वे बचना चाहती थीं  अन्य समूह अपने
        बहीखाते इस तरह पुनर्ग ठित करते हैं  कि वे NBFC  और CIC     की परिभाषाओं से बाहर रहें

●    भारतीय रिज़ र्व बैं क अधिनियम, 1934   की धारा 45-IA  के अंतर्गत,   कोई भी गैर-    बैं किं ग वित्तीय कं पनी RBI          से पंजीकरण प्रमाणपत्र लिए बिना अपना कारोबार शुरू या
   जारी नहीं कर सकती।

●         प्रमु ख व्यवसाय जाँच के अंतर्गत किसी कं पनी को NBFC            तब माना जाता है जब उसकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ कु ल परिसंपत्तियों के 50%      से अधिक हों और वित्तीय
      परिसंपत्तियों से आय सकलआय के 50%   से अधिक हो।

●      मु ख्य निवेश कं पनी को अपनी कम-से-  कम 90%   निवल परिसंपत्तियाँ समूह-       कं पनियों के निवेश में  रखनी होती हैं ,   जिसमें  से कम-से-  कम 60% समूह-   कं पनियों की
   इक्विटी में  होनी चाहिए।

●  अक्टूबर 2021  के RBI  के स्के ल-      आधारित विनियमन ढाँचे के अंतर्गत NBFC  को आधार, मध्य,         ऊपरी और शीर्ष स्तरों में  वर्गीकृ त किया जाता है,    और ऊपरी स्तर
 की NBFC           को पहचान के तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध होना होता है।

● RBI    अधिनियम की धारा 45-IC  प्रत्येक NBFC              के लिए अनिवार्य करती है कि वह हर वर्ष अपने निवल लाभ का कम-से-  कम 20%      एकआरक्षित निधि में  स्थानांतरित
करे।

●  कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 97                        राष्ट्रीय कं पनी विधि अधिकरण को यह शक्ति देती है कि यदि कोई कं पनी वार्षिक आम बैठक करने में  चूक जाए तो वह उसे
      बु लाने का निर्देश दे या स्वयं बु लाए।

●   प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957   का नियम 19A            सूचीबद्ध कं पनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी बनाए रखना अनिवार्य करता है,   जो सामान्यतः
25%  होती है।

 मुख्य परीक्षा: “           यांत्रिक सीमाओं पर निर्भर वित्तीय नियमन जहाँ भी लागू होता है,  वहाँ नियामक-  आर्बिट्राज फलता-  ”   फू लता है। भारत में NBFC    और मुख्य निवेश
         कं पनियों के नियमन के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। क्या RBI                 को किसी बड़ी  होल्डिंग कं पनी से अपने शेयर सूचीबद्ध कराने की माँग करने का अधिकार होना चाहिए? (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·    — मु ख्य भाग RBI      सूचीकरण क्यों चाहता है ·    —     मु ख्य भाग विरोध में  तर्क ·  निष्कर्ष

10. भारत सेमीकं डक्टर मिशन (5)

दृष्टि:     रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी ·    नवाचार और सुरक्षा उपाय

21 सितंबर  चीन की सीएक्सएमटी (CXMT) ने अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के  बावजूद पांचवीं -पीढ़ी  के  डीआरएएम (DRAM) का बड़े  
पैमाने पर उत्पादन शुरू किया

   मेमोरी चिप तीन गैर-       → चीनी कं पनियों के प्रभुत्व में  हैं  2022             →   से अमेरिकी निर्यात नियंत्रण चीन की उन्नत उपकरणों तक पहुंच काटते हैं  चीन घरेलू
   चैं पियन और घरेलू उपकरण-      →  निर्माताओं का समर्थन करता है सीएक्सएमटी (CXMT) 11.95         नैनोमीटर सेल अंतराल तक पहुंचने के लिए चतुर्गुण पैटर्निं ग 

    →                   का उपयोग करता है चीन को मेमोरी आपूर्ति का एक तीसरा स्रोत मिलता है जबकि भारत अब भी अपनी चिप आयात करता है

●  डायनामिक रैं डम-   एक्सेस मेमोरी (Dynamic random-access memory, DRAM)          वाष्पशील मेमोरी है जिसका उपयोग किसी उपकरण की अल्पकालिक
      कार्यशील स्मृति के रूप में  होता है,    जबकि नैं ड फ्लैश (NAND flash) गैर-            वाष्पशील संग्रहण है जो बिना बिजली के भी डेटा बनाए रखता है।

● एलपीडीडीआर5  एक्स (LPDDR5X)  एक निम्न-   ऊर्जा डीआरएएम (DRAM)            मानक है जो मु ख्यतः स्मार्टफोन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में  उपयोग होता है।
●   मल्टीपल पैटर्निं ग (multiple patterning),      जैसे डबल या क्वाड्रपल पैटर्निं ग (double or quadruple patterning),     किसी लिथोग्राफी उपकरण के एकल-  पास

              रिज़ॉ ल्यूशन से अधिक बारीक विशेषताएं छापने के लिए दोहराए गए एक्सपोज़ र का उपयोग करती है।
●    भारत अर्धचालक मिशन (India Semiconductor Mission)   की स्थापना 2021     में  सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (Semicon India programme)    के हिस्से के

           रूप में  इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
●      गुजरात के सानंद में  माइक्रोन (Micron)     की अर्धचालक सुविधा एक असेंबली, परीक्षण,    मार्किं  ग एवं पैके जिंग (assembly, testing, marking and packaging, 

ATMP)  इकाई है,      न कि कोई वेफर फै ब्रिके शन संयंत्र।
●  भारत 2016      में  मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime), 2017    में  वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) 

 और 2018    में  ऑस्ट्रे लिया समूह (Australia Group)   का सदस्य बना;     यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group)    का सदस्य नहीं है।

 मुख्य परीक्षा: प्रौद्योगिकी-                         निषेध व्यवस्थाएं एक दृढ़ राष्ट्र को रणनीतिक क्षमताएं हासिल करने से विलंबित तो कर सकती हैं  लेकिन शायद ही रोक सकती हैं । चीन के
          अर्धचालक उद्योग में  हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए,           और भारत की अर्धचालक रणनीति के लिए सबक की जांच कीजिए।

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —     मु ख्य भाग चीन ने नियंत्रणों के इर्द-      गिर्द कै से काम किया ·    —         मु ख्य भाग निषेध के साथ भारत का अपना इतिहास ·    —    मु ख्य भाग भारत के लिए सबक 
·  निष्कर्ष

23 सितंबर  AI डेटा-सें टर की होड़  से मेमोरी-चिप में  ‘सुपरसाइकिल’, भारत अभी पैके जिंग और डिज़ा इन तक सीमित
 जनरेटिव AI    मॉडलों को विशाल गणना-   →    शक्ति चाहिए बड़ी  टेक कं पनियाँ 2026  में  AI     डेटा सें टरों पर लगभग 635      → अरब डॉलर झोंक रही हैं

       एक्सेलेरेटर को ठीक बगल में  रखी मेमोरी चाहिए,  इसलिए HBM            और उन्नत पैके जिंग की माँ ग आसमान छू ती है और चिप निर्माता टेक-ऑर-    पे अनुबंधों से
    →      ख़ रीदार बाँ ध लेते हैं  मेमोरी की आपूर्ति तंग होती है,             →     क़ी मतें  चढ़ ती हैं  और निवेशक ताइवान व कोरिया की ओर दौड़ ते हैं  डिज़ा इन प्रतिभा में  मज़ बूत

 और ISM 1.0  व 2.0   के तहत असें बली-                पैके जिंग खड़ी  कर रहा भारत अब भी शृंखला की सबसे मुनाफ़े  वाली परत से बाहर है
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● उच्च-   बैं डविड्थ मेमोरी (HBM) DRAM                        डाई को ऊर्ध्वाधर रूप से एक के ऊपर एक रखकर और उन्नत पैके जिंग के ज़ रिए इस ढेर को प्रोसेसर के पास लगाकर बनाई
 जाती है।

● DRAM   एक अस्थायी (volatile)            कार्यशील मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है,  जबकि NAND    फ़्लैश एक स्थायी (non-volatile)   भंडारण मेमोरी है।
●          फ़ै बलेस सेमीकं डक्टर कं पनी चिपों का डिज़ा इन और बिक्री करती है,       परंतु  उनका निर्माण फ़ा उंड्री से करवाती है।
● ATMP    का पूर्ण रूप असेंबली, टेस्टिंग,    मार्किं  ग एंड पैके जिंग है,           जो वेफ़ र निर्माण के बाद आने वाला सेमीकं डक्टर विनिर्माण का बैक-   एंड चरण है।
●  दिसंबर 2021  ₹में  76,000                   करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ू र सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत सेमीकं डक्टर

       मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है।
●                     सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ा इन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना सेमीकं डक्टर डिज़ा इन में  लगी घरेलू कं पनियों और स्टार्टअप को सहायता देती है।
●                   चिपलेट संरचना एक बड़ी  मोनोलिथिक डाई बनाने के बजाय कई छोटी डाई को एक ही पैके ज में  जोड़ ती है।

 मुख्य परीक्षा: “AI-              ”        संचालित सेमीकं डक्टर सुपरसाइकिल पूरी दुनिया में  पूँजी और क्षमता का पु नर्वितरण कर रहा है। इस संदर्भ में  वैश्विक सेमीकं डक्टर मूल्य शृंखला में  
                 भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए तथा सु झाव दीजिए कि वह उन्नत पैके जिंग और चिप डिज़ा इन जैसे उच्च-         मूल्य खंडों में  कै से आगे बढ़ सकता है। (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग मूल्य शृंखला कै से बदल रही है ·    —     मु ख्य भाग भारत की स्थिति ·    —     मु ख्य भाग ऊपर कै से बढ़ें   ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  IIT दिल्ली ने FPGA पर एक स्वदेशी प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU दिखाया, जबकि AI माँ ग से फ़ो न क़ी मतें  बढ़  रही हैं
 भारत चिप-        डिज़ा इन प्रतिभा तैयार करता है पर हर GPU       → और मेमोरी चिप आयात करता है 2021      से भारत सेमीकं डक्टर मिशन और डिज़ा इन-  लिंक्ड

        → इंसें टिव डिज़ा इन व पैके जिंग को बढ़ा वा देते हैं  AI           डेटा कें  द्र वैश्विक मेमोरी सप्लाई को समेट लेते हैं  और GPU      →   सामरिक संपत्ति बन जाते हैं  भारत में
    ₹फ़ो न क़ी मतें  प्रति खेप 1,000-5,000   → बढ़ ती हैं  IIT    दिल्ली की टीम FPGA    पर एक प्रोग्रामेबल माइक्रो-GPU    दिखाती है और 65-  नैनोमीटर ASIC  की

  योजना बनाती है

●    ग्राफ़ि क्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)               में  बड़ी  संख्या में  सरल कोर होते हैं  जो एक ही ऑपरेशन को अनेक डेटा-       अवयवों पर समांतर रूप से करते हैं ,    जो इसे ग्राफ़ि क्स
        रें डरिंग और मशीन लर्निं ग के लिए उपयुक्त बनाता है।

●     फ़ी ल्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे (FPGA)              एक इंटीग्रेटेड सर्कि ट है जिसका लॉजिक निर्माण के बाद पु नर्सं रचित किया जा सकता है,  जबकि एप्लिके शन-  स्पेसिफ़ि क इंटीग्रेटेड 
 सर्कि ट (ASIC)          एक ही निश्चित डिज़ा इन के लिए निर्मित किया जाता है।

● ₹76,000          करोड़ के परिव्यय वाले सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को दिसंबर 2021   में  मंज़ू री मिली,          और इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत
         भारत सेमीकं डक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है।

●             सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ा इन लिंक्ड इंसें टिव योजना सेमीकं डक्टर चिप्स और IP           कोर के डिज़ा इन में  घरेलू कं पनियों और स्टार्टअप का समर्थन
 करती है।

● SHAKTI (IIT मद्रा स)  और VEGA (C-DAC)    खुले स्रोत वाले RISC-V निर्देश-       सेट आर्कि टेक्चर पर आधारित स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर हैं ।
●  डायनैमिक रैं डम-   एक्सेस मेमोरी (DRAM)   वोलेटाइल मेमोरी है,     जबकि हाई बैं डविड्थ मेमोरी (HBM) AI    त्वरकों को उच्च डेटा-      प्रवाह देने के लिए कई DRAM  डाई

    को सीधा खड़ा  करती है।
● रजिस्टर-   ट्रां सफ़ र स्तर (RTL)  विवरण चिप-                     डिज़ा इन का वह चरण है जिसमें  हार्डवेयर रजिस्टरों के बीच डेटा के प्रवाह को एक हार्डवेयर विवरण भाषा में  निर्दिष्ट किया 

 जाता है।

 मुख्य परीक्षा:   भारत ने चिप-         डिज़ा इन इंजीनियरों का एक मज़ बूत आधार तो बनाया है,             पर सेमीकं डक्टर बौद्धिक संपदा बहुत कम रखता है। चर्चा कीजिए कि शैक्षणिक
शोध,           डिज़ा इन लिंक्ड इंसें टिव योजना और घरेलू माँग मिलकर भारत को चिप-   असें बली से चिप-               डिज़ा इन की ओर कै से ले जा सकते हैं । हाल के विकासों से इसे स्पष्ट

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग कमी ·    —   मु ख्य भाग उपकरण ·    —         मु ख्य भाग कड़ी  के रूप में  माँग की कमी ·  निष्कर्ष

11. शी-ट्रंप शिखर वार्ता और भारत (5)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

23 सितंबर  राजा मोहन: शी और ट्रंप AI संवाद शुरू कर रहे हैं , भारत के  सामने तीन कठिन प्रश्न
 नवंबर 2023       में  वुडसाइड में  बाइडन और शी AI    पर एक आरंभिक संवाद-    →               मार्ग खोलते हैं  एक वर्ष बाद लीमा में  वे पुष्टि करते हैं  कि परमाणु प्रयोग के निर्णय

AI नहीं ,    →    मनुष्य नियंत्रित करें गे ट्रंप के समय AI  सुरक्षा चिप्स,  निर्यात नियंत्रणों,         दुर्लभ मृदा तत्वों और टैरिफ से उलझ जाती है,     और मई का बीजिंग शिखर 
        →   सम्मेलन बिना किसी व्यवस्था के समाप्त होता है शी दिल्ली BRICS        शिखर सम्मेलन में  वैश्विक दक्षिण के सामने WAICO  और ओपन-  सोर्स AI  का प्रस्ताव 

  →       रखते हैं  शी और ट्रंप वाशिंगटन में  औपचारिक AI       संवाद शुरू करने के लिए मिलते हैं ,              और भारत के सामने प्रश्न रह जाता है कि उसे किसके नियमों के
  तहत जीना होगा

● NPT   के तहत परमाणु -       हथियार संपन्न राज्य वह है जिसने 1  जनवरी 1967             से पहले परमाणु  हथियार या अन्य परमाणु  विस्फोटक उपकरण बनाकर उसका विस्फोट
 किया हो।

●      परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन 1974          में  भारत के पहले परमाणु  परीक्षण के बाद हुआ था,    और इसने सितंबर 2008      में  भारत को विशेष छू ट दी।
●      भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (2016),   वासेनार व्यवस्था (2017)    औरऑस्ट्रेलिया समूह (2018)   का सदस्य है,      पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का

नहीं ।
● 1963      की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि वायु मंडल,            बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु  परीक्षणों को प्रतिबंधित करती है,     पर भूमिगत परीक्षणों को नहीं ।
●  मार्च 2024      में  कें  द्री य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृ त इंडियाAI        ₹मिशन का परिव्यय पांच वर्षों के लिए 10,371.92  करोड़ है।
●   अमेरिका का 1979    का ताइवान संबंध अधिनियम,          वाशिंगटन द्वारा चीनी जनवादी गणराज्य को मान्यता देने के बाद,        ताइवान को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति का

  प्रावधान करता है।
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 मुख्य परीक्षा: “        ” कृ त्रिम बु द्धिमत्ता महाशक्तियों का खेल बन गई है। AI   –              पर उभरते अमेरिका चीन संवाद के संदर्भ में  भारत के सामने आने वाली चु नौतियों की चर्चा
             कीजिए और भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने वाली एक रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग यह क्यों महत्वपूर्ण है ·    —      मु ख्य भाग भारत की तीन चुनौतियां ·    —   मु ख्य भाग रणनीति ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  ट्रंप ने वाशिंगटन में  शी की मेज़ बानी की: अमेरिका-चीन संघर्ष-विराम और AI संवाद से भारत के  ‘नियम मानने वाला’ 
बनकर रह जाने का खतरा

                   →        अमेरिका चीन के तकनीकी उभार को धीमा करने के लिए टैरिफ और चिप निर्यात नियंत्रणों का सहारा लेता है चीन दुर्लभ मृदा पर निर्यात नियंत्रणों से
  जवाब देता है,         →       “     ”    जहां शोधन और चुंबकों पर उसका वर्चस्व है मई में  बीजिंग में  दोनों पक्ष रणनीतिक स्थिरता के रचनात्मक संबंध की घोषणा करते हैं , 

  उस टैरिफ संघर्ष-     विराम के तहत जो 10     →     नवंबर को समाप्त होगा बेसें ट और हे लिफ़ें  ग AI     सहयोग संवाद स्थापित करते हैं ,     जबकि बीजिंग अगस्त में
   चुंबकों की खेप 21%    →        घटा देता है ट्रंप वाशिंगटन में  शी की मेज़ बानी करते हैं ,   जिससे ऐसे G2             की चर्चा फिर ज़िं दा होती है जो भारत को दो शक्तियों के

       लिखे नियम मानने पर विवश कर सकता है

●    दुर्लभ मृदा तत्व 17    तत्वों का समूह हैं ,  जिसमें  15        लैं थेनाइड के साथ स्कैं  डियम और इट्रियम शामिल हैं ।
●          परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम IREL (इंडिया)  लिमिटेड समु द्र -         तट की रेत के खनिजों का प्रसंस्करण करता है,     जिनमें  दुर्लभ मृदा का

    स्रोत मोनाज़ा इट भी शामिल है।
●  भारत 2016     में  मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, 2017     में  वासेनार व्यवस्था और 2018      में  ऑस्ट्रे लिया समूह का सदस्य बना;      वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का

  सदस्य नहीं है।
● SCOMET     —  दोहरे उपयोग वाली वस्तु ओं विशेष रसायन, जीव, सामग्री,    —     उपकरण और प्रौद्योगिकियां की भारत की सूची है,     जिनका निर्यात विदेश व्यापार

(   विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992     के तहत विनियमित होता है।
●  मार्च 2024   में  स्वीकृ त IndiaAI              मिशन को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन IndiaAI    स्वतंत्र व्यापार प्रभाग

  लागू करता है।
●      कृ त्रिम बु द्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी 2020          में  शु रू हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
●  नवंबर 2024                      में  अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने पु ष्टि की कि परमाणु  हथियारों के उपयोग के निर्णयों पर नियंत्रण कृ त्रिम बु द्धिमत्ता का नहीं ,     मनुष्यों का ही रहना

चाहिए।

 मुख्य परीक्षा: “व्यापार,       महत्वपूर्ण खनिजों और कृ त्रिम बु द्धिमत्ता पर अमेरिका-           चीन सहमति महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता को स्थिर तो कर सकती है,    पर इससे मध्यम
  ‘   ’      ”        शक्तियों के नियम मानने वाले बनकर रह जाने का खतरा है। भारत के हितों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए,           और सुझाइए कि भारत को स्वयं को किस प्रकार स्थापित

  करना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —         मु ख्य भाग स्थिरता भारत के लिए क्यों लाभदायक है ·    —   ‘   ’      मु ख्य भाग भारत के नियम मानने वाला बनने का खतरा क्यों ·    —   मु ख्य भाग भारत की
स्थिति-   निर्धारण ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  ट्रंप ने शी की मेज़ बानी की: व्यापार संघर्ष-विराम 10 जनवरी तक बढ़ा , ताइवान और AI पर कोई समाधान नहीं
                चीन का उदय और अमेरिकी टैरिफ मिलकर ऐसे व्यापार युद्ध में  बदलते हैं  जिसमें  परस्पर टैरिफ 100%      →      से ऊपर चले जाते हैं  बातचीत से हुआ एक विराम
   समय तो देता है,        →        पर नवंबर में  समाप्त होने वाला है मई में  ट्रंप चीन जाते हैं  और 14        “   ” अरब डॉलर के ताइवान हथियार पैके ज को सौदेबाज़ी  का पत्ता

    → मानकर रोक देते हैं  24       सितंबर को शी की राजकीय यात्रा संघर्ष-   विराम को 10      जनवरी तक बढ़ा ती है और संकट-       रोकथाम के लिए सैन्य संवाद का
   → रास्ता खोलती है ताइवान, AI        शासन और ईरान युद्ध अनसुलझे रह जाते हैं ,             जिससे भारत जैसे तीसरे देशों को एक नियंत्रित पर नाज़ु क प्रतिद्वंद्विता को

      ध्यान में  रखकर योजना बनानी पड़ ती है

●   ताइवान संबंध अधिनियम, 1979      अमेरिका का एक घरेलू कानून है,                 जो ताइवान को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति का प्रावधान करता है और इस द्वीप के साथ
       अमेरिका के अनौपचारिक संबंधों को नियंत्रित करता है।

● अमेरिका-       चीन राजनयिक संबंध स्थापित करने वाली 1979                   की विज्ञप्ति के तहत अमेरिका ने चीनी जनवादी गणराज्य को चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में
              मान्यता दी और चीन के इस पक्ष को स्वीकार किया कि चीन के वल एक है।

● “  ”       थ्यूसीडाइडीज़ ट्रैप पद को ग्राहम एलिसन ने उस युद्ध-                    जोखिम का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय बनाया जो तब पैदा होता है जब कोई उभरती शक्ति किसी स्थापित
       शक्ति को विस्थापित करने का खतरा बनती है।

●  दिसंबर 2019  से WTO           का अपीलीय निकाय अपीलों की सु नवाई नहीं कर पा रहा है,             क्योंकि उसमें  नियु क्तियां रोक दी गई हैं  और उसके पास न्यूनतम आवश्यक
   सदस्य नहीं बचे हैं ।

●                         ताइवान के साथ भारत के अनौपचारिक संबंध ताइपे स्थित इंडिया ताइपे एसोसिएशन और नई दिल्ली स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृ तिक कें द्र  के माध्यम से
  संचालित होते हैं ,   जो दोनों 1995    में  स्थापित हुए थे।

●              ताइवान जलडमरूमध्य ताइवान द्वीप को मु ख्यभूमि चीन के फ़ु  जियान प्रां त से अलग करता है।

 मुख्य परीक्षा: “             ”  अमेरिका और चीन खुले टकराव से नियंत्रित प्रतिद्वंद्विता की ओर बढ़ रहे हैं । सितंबर 2026  के ट्रंप-         शी शिखर सम्मेलन के आलोक में  परीक्षण कीजिए
             कि यह बदलाव भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करता है या कमज़ो र। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग नियंत्रित प्रतिद्वंद्विता का अर्थ ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए लाभ ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए हानियां ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  शी–ट्रंप वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के  बाद ‘प्रबंधित’ अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने भारत को टैरिफ़  और रणनीति दोनों 
मोर्चों  पर उजागर छोड़ा
2025                    →  का टैरिफ़ युद्ध और चीन के दुर्लभ मृदा प्रतिबंध दिखाते हैं  कि दबाव दोनों पक्षों को चोट पहुँचाता है अक्टूबर 2025       का बूसान संघर्ष विराम और श्री

   ट्रंप की मई 2026    ‘   ’     →           की बीजिंग यात्रा रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता की शब्दावली गढ़ ते हैं  श्री शी की सितंबर की राजकीय यात्रा संघर्ष विराम को 10 
 जनवरी 2027      तक बढ़ा ती है और एक AI    → चैनल खोलती है 18    सितंबर को हस्ताक्षरित SRIA      रूसी ऊर्जा के ख़ रीदारों पर 100%    टैरिफ़ को अधिकृ त

  →      करता है चीन संघर्ष विराम से सुरक्षित है,           ‘ ’     इसलिए भारत अधिक संभावित निशाना बन जाता है और उसकी गढ़ वाली धारणा कमज़ो र पड़ ती है
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● ‘  ’      थ्यूसिडाइड्स जाल पद ग्राहम एलिसन द्वारा गढ़ा  गया,                    जो एथें स और स्पार्टा के बीच पेलोपोनेसी यु द्ध से प्रेरित होकर उस जोखिम को दर्शाता है जब कोई उभरती
       शक्ति किसी स्थापित शक्ति को चुनौती देती है।

●    चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)  में  भारत,   संयु क्त राज्य अमेरिका,     जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं ;   इसे नवंबर 2017    में  मनीला में  अधिकारी-    स्तर पर पु नर्जीवित
          किया गया और इसका पहला नेताओं का शिखर सम्मेलन मार्च 2021     में  आभासी रूप में  हुआ।

●  भारत एशिया-    प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)     मंच का सदस्य नहीं है,  जिसमें  21   सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ  हैं ।
●    अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962   की धारा 232 राष्ट्रीय-         सुरक्षा आधार पर आयात प्रतिबंधों की अनुमति देती है,    और अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की 

 धारा 301           अनुचित विदेशी व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई की अनुमति देती है।
● आपूर्ति-      श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत 2021  में  भारत,         जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने की थी।
●            संयु क्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के चार आधारभूत रक्षा समझौते हैं : GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018)  और BECA (2020)।

 मुख्य परीक्षा: “  उभरती अमेरिका-  ‘  ’                    चीन प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता इस बहुप्रचलित धारणा को चुनौती देती है कि वॉशिंगटन के लिए भारत का मूल्य चीन को संतु लित करने में
 ”  निहित है। सितंबर 2026             के वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,       और सुझाइए कि भारत अपनी रणनीतिक

       स्वायत्तता किस प्रकार बचाए रख सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग धारणा क्यों कमज़ो र पड़ रही है ·    —         मु ख्य भाग धारणा क्यों पूरी तरह टूटी नहीं है ·    —     मु ख्य भाग स्वायत्तता बचाए रखना ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  जयशंकर: अमेरिका और चीन “प्रतिस्पर्धी मुद्रा” में  हैं ; जोखिम-न्यूनीकरण और विविधीकरण पर बल
       →          →  ट्रंप के शुल्कों से अमेरिकी साझेदार बेचैन शी वाशिंगटन आते हैं  और व्यापार युद्धविराम बढ़ ता है दोनों 1945  के मित्र-       → राष्ट्र होने की याद दिलाते हैं

        →  जयशंकर इसे सीमित सहमति वाली होड़ बताते हैं  भारत जोखिम-           न्यूनीकरण और लगभग तय अमेरिकी व्यापार समझ की बात करता है

●    चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (क्वाड)  में  भारत,   संयु क्त राज्य अमेरिका,     जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं ; 2007       की पहली बैठक के बाद इसे 2017    में  पु नर्जीवित किया
गया।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 53, 77  और 107      “  ”  में  द्वितीय विश्वयु द्ध से संबंधित शत्रु राज्य खंड हैं ।
●      चीन जनवादी गणराज्य की घोषणा 1949  में  हुई;  चीन गणराज्य,     जो अब ताइवान में  है,      युद्धकाल में  अमेरिका का सहयोगी था।

 मुख्य परीक्षा: “            ”   हम बाकी देश एक बहुत अलग अमेरिका से तालमेल बिठा रहे हैं । इस संदर्भ में , –           अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के रूप में
जोखिम-        न्यूनीकरण और विविधीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  —     निर्देश आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ·   —  –              भूमिका जयशंकर ट्रंप शी बैठक को सीमित सहमति वाली प्रतिस्पर्धा के रूप में  पढ़ ते हैं  ·  जोखिम-  न्यूनीकरण इसलिए 

                कारगर है कि होड़ के कारण दोनों शक्तियों को साझेदारों की ज़ रूरत बनी रहती है ·            जब दोनों भारत के सिर के ऊपर से एक हो जाएँ ,        तब इसकी सीमाएँ  उजागर होती हैं  ·  भारत 
           को अपने इतिहास और संस्थाओं पर भी दावा करना होगा ·   —  निष्कर्ष साझेदार बढ़ा इए,     अमेरिका से समझौता पूरा कीजिए,   विकल्प खुले रखिए

12. संयुक्त राष्ट्र सुधार और भारत की UNSC दावेदारी (5)

दृष्टि:       राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित ·    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

22 सितंबर  जयशंकर UNGA के  लिए पहुंचे, भारत EU–ब्राजील–के न्या–कनाडा की ‘पार्ट नर्स  फॉर मल्टीलैटरलिज़्म’ बैठक में  
शामिल
1965              →             के विस्तार के बाद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना जड़ है बड़ी  शक्तियों के वीटो और यूक्रे न तथा ईरान में  एकतरफा युद्ध सामूहिक

     → कार्रवाई को पंगु बनाते हैं  2025  में  1946     के बाद सबसे अधिक राज्य-      आधारित सशस्त्र संघर्ष और लगभग 3         ट्रिलियन डॉलर का सैन्य खर्च दर्ज होता है
→       “  ”   → जनवरी में  दावोस में  कार्नी का मध्यम शक्तियों वाला भाषण EU, ब्राजील,    के न्या और कनाडा P4M         शुरू करते हैं  और भारत महासभा के दौरान

     इसकी बैठक में  शामिल होता है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108            के तहत संशोधन तब लागू होते हैं  जब उन्हें  महासभा के दो-           तिहाई सदस्य अपनाएं और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों
    सहित संयु क्त राष्ट्र के दो-     तिहाई सदस्य उनका अनुसमर्थन करें ।

● 1965             में  लागू हुए चार्टर संशोधन से संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद का विस्तार 11  से 15    सदस्यों तक किया गया;       स्थायी सदस्यों की संख्या पांच ही रही।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27(3) गैर-                  प्रक्रियात्मक विषयों पर सुरक्षा परिषद के निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति मतों को अनिवार्य करता है,   और यही

   वीटो का आधार है।
● G-4  में  भारत, ब्राजील,     जर्मनी और जापान शामिल हैं ,           जो संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-       दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं ।
●            एज़ु लविनी सहमति संयु क्त राष्ट्र सु धार पर अफ्री की संघ का साझा रुख है,               जो अफ्री का के लिए सुरक्षा परिषद में  दो स्थायी और अतिरिक्त अस्थायी सीटें  मां गता है।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97             के तहत महासचिव की नियु क्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है।
●    पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज़्म (P4M)     पहल के संस्थापक यूरोपीय संघ, ब्राजील,    के न्या और कनाडा हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “          मध्यम शक्तियां संयु क्त राष्ट्र चार्टर को दोबारा नहीं  लिख सकतीं ,            ”  ‘   पर यह तय कर सकती हैं  कि उसका उपयोग हो या नहीं । नई पार्टनर्स फॉर
’                      मल्टीलैटरलिज़्म पहल के संदर्भ में  संयु क्त राष्ट्र सु धार की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए तथा वैश्विक शासन में  सु धार के लिए भारत के बहु-    संरेखण दृष्टिकोण का

  मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —          मु ख्य भाग सुधार क्यों जरूरी है और क्यों अटकता है ·    —   मु ख्य भाग भारत का बहु-   संरेखण ·    —    मु ख्य भाग यथार्थवादी उपलब्धियां ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  जयशंकर ने पहले P4M शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, ‘4F’ संकट की चेतावनी दी; ताजिकिस्तान ने भारत की 
UNSC दावेदारी को चुनौती दी

   महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता 15           →       सदस्यीय सुरक्षा परिषद को गहराई से ध्रुवीकृ त कर देती है यूक्रे न और पश्चिम एशिया के युद्ध ईंधन, खाद्य,   उर्वरक और
               → वित्त का ऐसा झटका देते हैं  जिसकी सबसे अधिक मार विकासशील देशों पर पड़ ती है EU, ब्राज़ी ल,        ‘कनाडा और के न्या बहुपक्षवाद के लिए एक गैर-
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’     →  महाशक्ति साझेदारी शुरू करते हैं  भारत सह-        प्रायोजक के रूप में  जुड़ ता है और 81  वीं UNGA   में  पहले P4M    शिखर सम्मेलन की सह-    अध्यक्षता करता है
→    उसी सप्ताह भारत 2028-29       की परिषद सीट के लिए विशेग्राद समूह, CELAC      और अन्य से समर्थन मांगता है,        जिस पर अब ताजिकिस्तान भी दावा कर

 रहा है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23      के तहत सुरक्षा परिषद में  15  सदस्य हैं :     पांच स्थायी और दस अस्थायी,          जिन्हें  महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है,  और
          कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य तुरंत पु नर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते।

●                   सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के निर्वाचन के लिए महासभा में  उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-    तिहाई बहुमत आवश्यक है।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108             के तहत कोई संशोधन तब लागू होता है जब उसे महासभा के दो-           तिहाई सदस्य स्वीकार करें  और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी

     सदस्यों सहित संयु क्त राष्ट्र के दो-     तिहाई सदस्य उसका अनुसमर्थन करें ।
● 1965            में  लागू हुए एक चार्टर संशोधन द्वारा सु रक्षा परिषद का विस्तार 11  से 15    सदस्यों तक किया गया।
● 1991     में  गठित विशेग्राद समूह (Visegrad Group)   में  चेक गणराज्य, हंगरी,     पोलैं ड और स्लोवाकिया शामिल हैं ।
● 2011         में  स्थापित लैटिन अमेरिकी और कै रेबियाई राज्य समु दाय (CELAC)  के 33   सदस्य राज्य हैं ,          और इसमें  संयु क्त राज्य अमेरिका या कनाडा शामिल नहीं हैं ।
●        सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहने वाले G4  देश ब्राज़ी ल, जर्मनी,    भारत और जापान हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “   ”                 सुधरा हुआ बहुपक्षवाद संयु क्त राष्ट्र में  भारत की कू टनीति का कें द्री य विषय बन गया है। बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for 
Multilateralism)                           जैसे मध्यम शक्तियों के नए समूहों  के आलोक में  परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसे गठबंधन संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की कमियों को दूर कर सकते हैं ।
(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग कमियां ·    —       मु ख्य भाग गठबंधन क्या कर सकते हैं  ·    —   मु ख्य भाग सीमाएं ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  वीटो संयम पर ब्रिटेन फ्रां स के  साथ आया; जापान ने चार्ट र के  ‘शत्रु राज्य’ प्रावधान हटाने की मांग की
     द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता 1945      “  ”     → के चार्ट र में  वीटो और शत्रु राज्य प्रावधान लिख देते हैं  2013            में  घूटा के बाद सीरिया पर वीटो परिषद को पंगु बना

  →  देते हैं  फ्रां स 2013     में  आचार संहिता और 2015     में  मैक्सिको के साथ वीटो-     संयम घोषणा प्रस्तावित करता है,  जबकि UNGA 2022   में  लिकटें स्टाइन वीटो 
   →  पहल अपनाती है सितंबर 2026          में  ब्रिटेन फ्रां स के साथ आता है और समर्थन 128    देशों तक पहुंचता है,   जबकि जापान शत्रु-      राज्य प्रावधानों को हटाने की

   →    मांग करता है दोनों प्रयास अनुच्छेद 108     पर आकर रुक जाते हैं ,          जो पांचों स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन की शर्त रखता है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23         के तहत सुरक्षा परिषद में  पंद्र ह सदस्य होते हैं ,               जिनमें  से दस अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित
        होते हैं  और तत्काल पु नर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27(3)   के तहत गैर-             प्रक्रियात्मक विषयों पर सुरक्षा परिषद के निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति-     मतों सहित नौ सकारात्मक
  मत आवश्यक हैं ; “ ”     वीटो शब्द चार्टर में  नहीं आता।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108             के तहत कोई संशोधन तब लागू होता है जब उसे महासभा के दो-          तिहाई सदस्य अपनाएं और सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी
     सदस्यों सहित संयु क्त राष्ट्र के दो-     तिहाई सदस्य उसका अनुसमर्थन करें ।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 53(2) “  ”                     शत्रु राज्य को ऐसे किसी भी राज्य के रूप में  परिभाषित करता है जो द्वितीय विश्व यु द्ध के दौरान चार्टर के किसी
    हस्ताक्षरकर्ता का शत्रु रहा हो।

●       वीटो पहल के नाम से ज्ञात 2022    का महासभा संकल्प 76/262                    यह अपेक्षा करता है कि सुरक्षा परिषद में  वीटो का प्रयोग होने के दस कार्य दिवसों के भीतर महासभा
  की बैठक हो।

● ACT (जवाबदेही,   सुसंगति और पारदर्शिता)          —    —      समूह की आचार संहिता सु रक्षा परिषद के सभी सदस्यों स्थायी और अस्थायी से कहती है कि वे नरसंहार,  मानवता
                  के विरुद्ध अपराध या यु द्ध अपराध रोकने या समाप्त करने वाले विश्वसनीय प्रारूप संकल्पों के विरुद्ध मत न दें ।

●          संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहने वाले G4   समूह में  भारत, ब्राज़ी ल,     जर्मनी और जापान शामिल हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “   वीटो विशेषाधिकार नहीं ,   ”                  बल्कि उत्तरदायित्व है। संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद में  वीटो के प्रयोग को नियंत्रित करने की हालिया पहलों की चर्चा कीजिए
                      औरआकलन कीजिए कि परिषद का संरचनात्मक सुधार इतना कठिन क्यों सिद्ध हुआ है। इस संबंध में  भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग तीन मार्ग ·    —       मु ख्य भाग संरचनात्मक सुधार क्यों अटकता है ·    —     मु ख्य भाग भारत का दृष्टिकोण ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  81 वर्ष की आयु में  संयुक्त राष्ट्र “भारी-भरकम पर कमज़ो र”; भारत का लक्ष्य 2028-29 का निर्वाचित परिषद-स्थान
1945                     →      का संयुक्त राष्ट्र चार्ट र द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं को वीटो सहित स्थायी सदस्य के रूप में  जमा देता है परिषद का विस्तार के वल एक बार, 
1965  में  हुआ,       → पर स्थायी सदस्यता कभी नहीं बदली सुधार-  वार्ता 2009  से IGN      प्रक्रिया में  अटकी है क्योंकि G4,      यूनाइटिंग फ़ॉ र कं सें सस और अफ़्री की

     → समूह आपस में  असहमत हैं  यूक्रे न,           गाज़ा  और खाड़ी  के युद्ध परिषद को पंगु कर देते हैं ,   और नेता UNGA-81     →   से दूर रहते हैं  भारत अपना निकट-
  कालिक लक्ष्य 2028-29       के निर्वाचित स्थान पर कें  द्रित करता है,   साथ ही P4M  का सह-    संस्थापक भी बनता है

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23      के तहत सुरक्षा परिषद में  15   सदस्य होते हैं ,                जिनमें  से दस अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं  और
     तत्काल पु नर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 27(3) गैर-          प्रक्रियात्मक विषयों पर निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति-    मत आवश्यक बताता है,      जो वीटो का कानूनी आधार
है।

●  अनुच्छेद 108            के तहत संयु क्त राष्ट्र चार्टर में  संशोधन के लिए महासभा के दो-           तिहाई मतों से इसे अपनाया जाना और संयु क्त राष्ट्र के दो-     तिहाई सदस्यों द्वारा इसका
  अनुसमर्थन आवश्यक है,         जिसमें  सु रक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल हों।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97             के तहत महासचिव की नियु क्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है।
● G4  में  भारत, ब्राज़ी ल,     जर्मनी और जापान शामिल हैं ,         जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-       दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं ।
●                        अफ़्री की संघ की एज़ु ल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में  वीटो सहित दो स्थायी सीटों और अफ्री का के लिए पांच अस्थायी सीटों की मांग करती है।
●                 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-      तिहाई बहुमत से किया जाता है।
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 मुख्य परीक्षा: “                  ”          सुरक्षा परिषद तभी काम करने के लिए बनाई गई थी जब बड़ी  शक्तियां आपस में  सहमत हो सकें । इस कथन के आलोक में  चर्चा कीजिए कि संयु क्त
        राष्ट्र सु रक्षा परिषद का सुधार क्यों अटक गया है,        और स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी के साथ-           साथ निर्वाचित सीट पाने की भारत की रणनीति का आकलन

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग सुधार क्यों अटका है ·    —      मु ख्य भाग भारत की दोहरी रणनीति ·    —   मु ख्य भाग जोखिम ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  रूस ने भारत की स्थायी UNSC सीट की दावेदारी का समर्थन किया, पर जर्मनी और जापान को बाहर रखने की बात 
कही
1945                  → का चार्ट र पाँ च स्थायी सदस्य तय करता है और संशोधन को उनकी सहमति के अधीन बनाता है 1965       में  हुआ एकमात्र विस्तार के वल निर्वाचित

  सीटें  जोड़ ता है,   → स्थायी नहीं  G4,       यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस और अफ़्री की संघ 2004-05        → से प्रतिस्पर्धी मॉडलों को कठोर बनाते हैं  2009   से बातचीत
सर्वसम्मति-  बाध्य IGN         →                में  चली जाती है और अटक जाती है युद्धरत और पश्चिम से असहमत रूस भारत और ब्राज़ी ल का समर्थन करता है जबकि जर्मनी

    और जापान को रोकता है,  जिससे G4    में  दरार पड़ ती है

● G4  में  भारत, ब्राज़ी ल,     जर्मनी और जापान शामिल हैं ,           जो संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक-       दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं ।
●    यूनाइटिंग फ़ॉ र कॉन्सें सस समूह,          जिसका नेतृत्व इटली करता है और जिसमें  पाकिस्तान शामिल है,            सुरक्षा परिषद में  नई स्थायी सीटों के सृजन का विरोध करता है।
●    अफ़्री की संघ की 2005          की एज़ु ल्विनी सहमति सुरक्षा परिषद में  अफ़्री का के लिए वीटो-             शक्ति सहित दो स्थायी सीटों और पाँच अस्थायी सीटों की माँग करती है।
●       संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद का विस्तार 11  से 15         सदस्यों तक एक चार्टर संशोधन से हुआ जो 1965   से प्रभावी हुआ;      जोड़ी  गई सभी सीटें  अस्थायी थीं ।
●      सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा अंतर-   सरकारी वार्ताओं (IGN)   में  होती है,               जो संयु क्त राष्ट्र महासभा की एक अनौपचारिक प्रक्रिया है और सर्वसम्मति से काम करती है।
●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108             के अंतर्गत कोई संशोधन तब प्रभावी होता है जब वह महासभा के दो-           तिहाई बहुमत से अपनाया जाए और सुरक्षा परिषद के सभी

    पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो-     तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित हो।

 मुख्य परीक्षा: “                    ”      व्यक्तिगत स्थायी सदस्यों के समर्थन ने भारत को संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की स्थायी सीट के निकट नहीं पहुँ चाया है। सुरक्षा परिषद सुधार में  आने
       वाली संरचनात्मकऔर राजनीतिक बाधाओं का विश्लेषण कीजिए,         और भारत के लिए एक यथार्थवादी रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संरचनात्मक बाधाएँ  ·    —    मु ख्य भाग राजनीतिक बाधाएँ  ·    —   मु ख्य भाग रणनीति ·  निष्कर्ष

13. UAPA और आतंकवाद-रोधी रणनीति (5)

दृष्टि:   स्वतंत्रता और व्यवस्था

25 सितंबर  शोपियाँ  की अदालत ने UAPA के  तहत विधिविरुद्ध घोषित मदरसे को फिर खोलने का आदेश दिया, कहा — शक्ति का 
अत्यधिक प्रयोग हुआ
2019  में  जमात-ए-  इस्लामी (जम्मू-कश्मीर)  को UAPA          के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाता है और 2024      →  में  प्रतिबंध बढ़ा या जाता है प्रशासन

        उससे जुड़ी  संस्थाओं पर कार्रवाई करता है और फ़ लाह-ए-    आम ट्रस्ट के 58        →       विद्यालय अपने नियंत्रण में  ले लेता है कु छ ही दिन बाद कथित गुप्त JeI 
   संबंधों के लिए सिराज-उल-          उलूम को विधिविरुद्ध इकाई घोषित किया जाता है और 1,200       →     विद्यार्थियों का विद्यालय छिन जाता है मदरसा यह तर्क देते

                  →          हुए आदेश को चुनौती देता है कि उसका ट्रस्ट अलग है और उसकी संपत्तियाँ नष्ट हो रही हैं  शोपियाँ की अदालत प्रथम दृष्टया सामग्री को अपर्याप्त और
      शक्ति के प्रयोग को अत्यधिक पाती है,              और मुक़ दमे के निपटारे तक निगरानी में  विद्यालय फिर खोलने का आदेश देती है

●   विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967   की धारा 3                के तहत राजपत्र में  अधिसूचना द्वारा किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने की शक्ति कें द्र
   सरकार के पास है।

●             किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं ,       इसका न्यायनिर्णयन करने वाला विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)   अधिकरण उच्च
       न्यायालय के एक न्यायाधीश से मिलकर बनता है।

● UAPA          के तहत किसी संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने वाली घोषणा,    पु ष्टि हो जाने पर,             अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख़ से पाँच वर्ष तक प्रवृत्त रहती है।
● UAPA   की धारा 8(8)                        के तहत किसी स्थान को विधिविरुद्ध संगम के लिए प्रयु क्त बताने वाली अधिसूचना से व्यथित व्यक्ति तीस दिनों के भीतर ज़ि ला न्यायाधीश के

     न्यायालय में  आवेदन कर सकता है।
● जमात-ए-  इस्लामी (   जम्मू और कश्मीर)  को 28  फ़ रवरी 2019  को UAPA        के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था,  और 2024        में  प्रतिबंध पाँच वर्ष के लिए बढ़ा

 दिया गया।
●    संविधान का अनुच्छेद 30   सभी अल्पसंख्यकों को,         चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर,            अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार

 देता है।
●  संविधान (  सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963   ने अनुच्छेद 19   के तहत वाक् ,               सभा और संगम की स्वतंत्रताओं पर यु क्तियु क्त निर्बं धनों के आधार के रूप में  भारत

     की संप्रभु ता और अखंडता को जोड़ा ।

 मुख्य परीक्षा: “आतंकवाद-          रोधी कानूनों  को यदि अपनी सार्वजनिक वैधता बनाए रखनी है,        ”     तो उनका प्रयोग सटीकता के साथ होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में
      शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967              के तहत की गई कार्रवाई के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —    मु ख्य भाग कानूनी ढाँचा ·    —        मु ख्य भाग कठोर कार्रवाई के पक्ष में  तर्क ·    —      मु ख्य भाग सटीकता क्यों आवश्यक है ·   निष्कर्ष
(Conclusion)

29 सितंबर  अमित शाह ने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में  PRAHAAR के  सात स्तंभ और प्रत्यर्पण पोर्टल जारी किए
      आतंकी ख़ तरे बड़े  हमलों से हटकर हथियार,       विस्फोटक और नशीले पदार्थ जोड़ ने वाले सीमा-       →   पार मॉड्यूलों की ओर बढ़ ते हैं  अभियान राज्य पुलिस, 

    कें  द्रीय एजें सियों और विदेशी अधिकार-     क्षेत्रों में  फै ल जाते हैं ,         →    और समन्वय की कमियों से देरी होती है गृह मंत्रालय फ़ रवरी 2026    में  पहली राष्ट्रीय
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आतंकवाद-      रोधी नीति के रूप में  PRAHAAR    →     जारी करता है सितंबर का सम्मेलन उसे DGP  और ATS         → प्रमुखों के साथ थाना स्तर तक पहुँचाता है
   प्रत्यर्पण पोर्टल और भगोड़ा -           अनुसंधान दल प्रयास को विदेश में  बैठे भगोड़ों   तक बढ़ा ते हैं ,      जैसे वे गैं गस्टर जो अब FBI   को वांछित हैं

●   विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)  संशोधन अधिनियम, 2019            ने संघ सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया।
●    राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019  ने NIA                  को भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अनुसूचित

      अपराधों की जाँच करने में  समर्थ बनाया।
●        इंटरपोल का रेड नोटिस विश्व भर की विधि-                     प्रवर्तन एजेंसियों से किसी व्यक्ति का पता लगाने और प्रत्यर्पण लंबित रहने तक उसे अस्थायी रूप से गिरफ़्तार करने का

 अनुरोध है;      यह अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नहीं है।
●                कें द्री य अन्वेषण ब्यूरो भारत में  इंटरपोल के राष्ट्रीय कें  द्री य ब्यूरो के रूप में  कार्य करता है।
● आतंकवाद-  रोधी गु प्तचर-     सूचना साझा करने वाला बहु-         एजेंसी कें  द्र  गु प्तचर ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करता है।
●  भारत 2010        में  वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का पूर्ण सदस्य बना।
●                   प्रत्यर्पण में  दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत अपेक्षा करता है कि आचरण अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले,     दोनों देशों में  अपराध हो।

 मुख्य परीक्षा:   भारत ने PRAHAAR      को अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-             रोधी नीति के रूप में  अपनाया है। परीक्षण कीजिए कि भारत के आतंकवाद-   रोधी प्रयास
 में  अंतर-  एजें सी समन्वय,    संघीय पु लिसिंग और अपराध-               आतंक अभिसरण की चुनौतियों पर एक लिखित रणनीति कहाँ तक विजय पा सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —       मु ख्य भाग लिखित रणनीति क्या जोड़ ती है ·    —    मु ख्य भाग संरचनात्मक चुनौतियाँ ·    —     मु ख्य भाग इसे कारगर बनाना ·  निष्कर्ष

14. भाषा, शिक्षा और संघवाद (4)

दृष्टि:    कें द्र और राज्य ·    परंपरा और सामाजिक न्याय

21 सितंबर  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने दक्षिण कन्नड़  और उडुपी में  तुलु को अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया
       जनगणना द्वारा तुलु को एक अलग किं तु गैर-       →           → अनुसूचित भाषा के रूप में  मान्यता दशकों से राजभाषा और आठवीं अनुसूची के दर्जे की माँ ग 2023  की

    → समिति चुनावों से बाधित 2026           → की समिति आंध्र के उर्दू मॉडल का अध्ययन करती है 18      →    सितंबर को मंत्रिमंडल का निर्णय राजभाषा अधिनियम में
   संशोधन अभी भी आवश्यक

●  अनुच्छेद 345  के तहत,             किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में  प्रयु क्त एक या अधिक भाषाओं,   या हिंदी को,        अपनी राजभाषा के रूप में  अपना सकता है; 
     के वल कार्यकारी आदेश पर्याप्त नहीं है।

●  अनुच्छेद 347  के तहत, राष्ट्रपति,    माँग किए जाने पर,                     यह निर्देश दे सकते हैं  कि राज्य की जनसंख्या के सारवान अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य या
       उसके किसी भाग में  शासकीय मान्यता दी जाए।

●  अनुच्छेद 350A                     राज्यों को भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में  शिक्षा की सुविधा देने की अपेक्षा करता है;  अनुच्छेद 350B राष्ट्रपति 
           द्वारा नियु क्त भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

●    आठवीं अनुसूची में  22  भाषाएँ  हैं ; 92  वें संशोधन, 2003  ने बोडो, डोगरी,     मैथिली और संथाली को जोड़ा ,  और 71  वें संशोधन, 1992  ने कोंकणी,    मणिपु री और नेपाली
 को जोड़ा ।

●                आठवीं अनुसूची में  शामिल होने मात्र से कोई भाषा किसी राज्य की राजभाषा नहीं बन जाती।
●                     तुलु  एक द्रविड़ भाषा है जिसे जनगणना में  अलग दर्ज किया गया है परंतु  यह आठवीं अनुसूची में  शामिल नहीं है।
●                   आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपने राज्य राजभाषा कानूनों में  संशोधन करके उर्दू को अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया है।

 मुख्य परीक्षा: “                        किसी राज्य की अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में  क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़ बूत करती है परंतु  प्रशासन को जटिल बना
 ”  देती है। अनुच्छेद 345           और हाल की राज्य प्रथा के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग भागीदारी का तर्क ·    —    मु ख्य भाग प्रशासनिक लागत ·   निष्कर्ष (Conclusion)

24 सितंबर  तटीय कर्नाटक में  तुलु बनी दूसरी अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा; कक्षा 6 को राहत के  लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कें  द्र पर 
ज़ो र डाला
1956   का पुनर्गठन तुलु-             भाषी दक्षिण कनारा क्षेत्र को मैसूर और के रल के बीच बाँ ट देता है,         → और तुलु की कोई अलग इकाई नहीं बनती 1963  के

        अधिनियम के अंतर्गत कन्नड़ राज्य की राजभाषा बनती है,     और तुलु आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule)     →     से बाहर रहती है तटीय विधायकों और तुलु
     →                    ₹भाषियों की दशकों पुरानी माँ गें  मंत्रिमंडल मंगलुरु में  बैठक कर तुलु को दो ज़ि लों में  प्रशासनिक प्रयोग की अनुमति देता है और हर वर्ष 82   लाख का
   →   प्रावधान करता है अब सफलता लिपि,        स्कू ली शिक्षा और विधिक आधार पर निर्भर है,       जबकि सर्वोच्च न्यायालय कें  द्र से कक्षा 6    के लिए त्रिभाषा

      अनिवार्यता में  नरमी बरतने को कहता है

●  अनुच्छेद 345                       किसी राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा राज्य में  प्रयु क्त होने वाली एक या अधिक भाषाओं को,   या हिंदी को,  अपने
     शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार करे।

●  अनुच्छेद 347  के अंतर्गत,                          माँग किए जाने पर राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली भाषा को पूरे राज्य में  
        या उसके किसी भाग में  शासकीय मान्यता दी जाए।

●  संविधान (  सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 350A               भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में  शिक्षा का
  प्रावधान करता है।

●  अनुच्छेद 350B             राष्ट्रपति द्वारा नियु क्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
● कोंकणी,     मणिपु री और नेपाली को 71   वें संशोधन अधिनियम, 1992      द्वारा आठवीं अनुसूची में  जोड़ा  गया;       तुलु आठवीं अनुसूची में  शामिल नहीं है।
●     त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा डी.एस.       कोठारी की अध्यक्षता वाले शिक्षा आयोग (1964-66)        ने की थी और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968   में  अपनाया गया।
●            जिस राज्य पु नर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य पु नर्गठन अधिनियम, 1956 बना,       उसकी अध्यक्षता फ़ ज़ ल अली ने की थी।
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 मुख्य परीक्षा: “               ”          भारत की संवैधानिक भाषा नीति एकता और विविधता की मान्यता के बीच संतु लन साधती है। कर्नाटक द्वारा दो तटीय ज़ि लों में  तु लु  को शासकीय दर्जा  
                          दिए जाने और स्कू लों में  त्रिभाषा सूत्र पर चल रही बहस के आलोक में  भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का तथा वे व्यवहार में  कितने सफल रहे हैं ,   इसका परीक्षण

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग व्यवहार में  अनु भव ·    —     मु ख्य भाग स्कू लों में  भाषा ·  निष्कर्ष

15. मणिपुर संघर्ष: मैतेई-कु की से नगा-कु की तक (4)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और व्यवस्था ·   कें द्र और राज्य

26 सितंबर  कामजोंग हत्याओं में  मृतकों की संख्या आठ पहुँचने के  बीच मणिपुर, नागालैं ड, अरुणाचल में  AFSPA छह महीने के  लिए 
बढ़ा या गया
3  मई 2023      से मणिपुर की जातीय हिंसा 2022-23      में  घाटी से हटाए गए AFSPA     →  को पलट देती है नवंबर 2024          में  घाटी के छह पुलिस थानों में  इसे फिर

      लागू किया जाता है और फ़ रवरी 2025      →       से राष्ट्रपति शासन लगता है म्याँ मार का गृहयुद्ध खुली सीमा के आर-       →  पार गुटों को हथियार पहुँचाता है सितंबर
2026     के दो सप्ताहों में  नागा-    कु की संघर्ष में  कम-से-       →  कम आठ लोग मारे जाते हैं  कें  द्र 1       ‘  ’     अक्तूबर से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र का दर्जा फिर बढ़ा  देता 
है

●   सशस्त्र बल (  विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958   की धारा 3      के तहत किसी राज्य का राज्यपाल,            किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या कें  द्र  सरकार किसी क्षेत्र को
     अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ।

● AFSPA, 1958   की धारा 6                       इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कें द्र  सरकार के पूर्व अनु मोदन के बिना अभियोजन या विधिक कार्यवाही को
  वर्जित करती है।

● Naga People’s Movement of Human Rights v. Union of India (1998)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने AFSPA      की संवैधानिक वैधता को बरक़ रार रखा,  साथ
 ही अशांत-     क्षेत्र की घोषणाओं की समय-     समय पर समीक्षा अनिवार्य की।

● EEVFAM  मामले (2016)       में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि AFSPA                  के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में  भी अत्यधिक बल का प्रयोग करने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को
   पूर्ण उन्मु क्ति नहीं है।

●  न्यायमूर्ति बी.पी.    जीवन रेड्डी समिति (2005)  ने AFSPA         के निरसन और आवश्यक प्रावधानों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण)      अधिनियम में  समाहित करने की
  सिफ़ा रिश की थी।

● मणिपु र,      जो पहले एक संघ राज्यक्षेत्र था,  को 1972      में  राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
●   असम राइफ़ ल्स भारत-         म्याँमार सीमा की रक्षा के लिए ज़ि म्मेदार बल है।

 मुख्य परीक्षा: “AFSPA        अपने मूल उद्देश्य से आगे निकल गया है,     फिर भी पूर्वोत्तर की सुरक्षा-     स्थिति इसके विस्तार को बार-     ” बार उचित ठहराती रहती है। मणिपु र, 
                   नागालैं ड और अरुणाचल प्रदेश में  इस अधिनियम के हाल के विस्तार के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,        और इसकी अंततः वापसी के लिए एक

  रोडमैप सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —       मु ख्य भाग निरंतरता के पक्ष में  तर्क ·    —     मु ख्य भाग विरोध में  तर्क ·    —    मु ख्य भाग एक रोडमैप ·   निष्कर्ष (Conclusion)

29 सितंबर  फ़ रवरी से मणिपुर में  नागा-कु की झड़ पों में  50 से अधिक मौतें , मादक पदार्थ-मार्गों  की होड़  हिंसा को जीवित रखे है
 मई 2023  से मैतेई-         कु की संघर्ष समुदायों को अलग करता है और मोरेह-    इंफाल की पुरानी तस्करी-      →      कड़ी  को काट देता है राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है
  और फ़ रवरी 2026       →    में  नई सरकार सत्ता सँभालती है उखरुल में  स्थानीय नागा-         कु की विवाद अपहरणों और प्रतिशोधी हत्याओं से बढ़ ता है,   जिसमें  म्यांमार

    →  के समूह शामिल हैं  मादक पदार्थ-                      → मार्ग कामजोंग की ओर खिसकते हैं  और सशस्त्र समूह मिश्रित पहाड़ी  गाँ वों में  पहुँच और धन के लिए होड़ करते हैं
UNC         की नाके बंदी और चुनावी दाँ व रुख़ कठोर करते हैं ,         जबकि सुरक्षा बल के वल घटनाओं को सँभाल पाते हैं

●  संविधान (  सत्ताईसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 371               ग मणिपु र विधानसभा की उस समिति का उपबंध करता है जिसमें  पहाड़ी  क्षेत्रों से
  निर्वाचित सदस्य हों।

●  अनुच्छेद 371        ग के अंतर्गत मणिपु र के राज्यपाल को प्रतिवर्ष,     या जब भी अपेक्षित हो,           पहाड़ी  क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना होता है।
●   छठी अनुसूची असम, मेघालय,          त्रिपु रा और मिज़ो रम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है,   मणिपु र पर नहीं ।
●          मणिपु र के पहाड़ी  क्षेत्रों की ज़ि ला परिषदें  संसद के अधिनियम,  मणिपु र (  पहाड़ी  क्षेत्र)   ज़ि ला परिषद अधिनियम, 1971,    के अंतर्गत बनाई गईं।
●         स्वर्ण त्रिभुज उस क्षेत्र को कहते हैं  जहाँ म्यांमार,       लाओसऔर थाईलैं ड की सीमाएँ  मिलती हैं ।
●  अनुच्छेद 355                संघ पर हर राज्य को बाहरी आक्रमणऔर आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है।
●      नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना 1986       में  स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985    के अंतर्गत नोडल नशा-       विरोधी प्रवर्तन एजेंसी के रूप में

हुई।

 मुख्य परीक्षा:    मणिपु र का संघर्ष घाटी-                     पहाड़ी  विभाजन से बदलकर पहाड़ी  समु दायों के बीच झड़ पों  में  बदल गया है। इस हिंसा को बनाए रखने में  क्षेत्रीय अतिव्यापन, 
सीमा-   पार मादक पदार्थ-                 तस्करी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भूमिका का परीक्षण कीजिए तथा स्थायी शांति के लिए उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —    मु ख्य भाग क्षेत्रीय अतिव्यापन ·    —      मु ख्य भाग मादक पदार्थों की अर्थव्यवस्था और सीमा-    पार संबंध ·    —     मु ख्य भाग प्रतिनिधित्व और राजनीति ·  
निष्कर्ष

16. UPI मर्चें ट डिस्काउंट रेट (MDR) (4)

दृष्टि:    बाज़ा र और राज्य ·    नवाचार और सुरक्षा उपाय
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29 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने 0.4% UPI शुल्क पर रोक लगाने से इनकार किया, कें  द्र से पूछा कि इसका विधिक स्वरूप क्या है
 धारा 269SU   और धारा 10A (2019)        निर्धारित डिजिटल माध्यमों पर शुल्क वर्जित करती हैं ,  जिससे UPI        → व्यापारियों के लिए निःशुल्क हो जाता है लेन-

                    →   देन की मात्रा विस्फोटक रूप से बढ़ ती है जबकि इस ढाँ चे को चलाने की लागत बैं क और ऐप उठाते हैं  वित्त मंत्रालय 14 सितंबर, 2026  ₹को 2,000  से
  अधिक के P2M   भुगतानों पर 0.4% MDR    →               अधिसूचित करता है एक जनहित याचिका इस शुल्क को विधि के प्राधिकार के बिना अभिग्रहण तथा धारा

10A        →        को अत्यधिक प्रत्यायोजन बताकर चुनौती देती है सर्वोच्च न्यायालय रोक लगाने से इनकार करता है,        पर हलफ़ नामे पर शुल्क का विधिक स्वरूप
   बताने को कहता है

●     भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265                    उपबंधित करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न अधिरोपित किया जाएगा और न संगृहीत किया जाएगा।
●     भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007                 भारतीय रिज़ र्व बैं क को भारत में  भु गतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्राधिकारी नामित करता है।
●      भारतीय राष्ट्रीय भु गतान निगम एक गैर-               लाभकारी कं पनी है जिसे भारतीय रिज़ र्व बैं क और भारतीय बैं क संघ ने प्रवर्तित किया है;  यह UPI  और RuPay   का संचालन

 करता है,    परंतु  विनियामक नहीं है।
●     भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007   की धारा 10A       बैं कों और प्रणाली प्रदाताओं को आयकर अधिनियम, 1961   की धारा 269SU    के अंतर्गत निर्धारित

         इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क लगाने से रोकती है (   अबआयकर अधिनियम, 2025   की धारा 187)।
●              व्यापारी छू ट दर उस व्यापारी द्वारा चुकाई जाती है जो भु गतान प्राप्त करता है,         न कि उस ग्राहक द्वारा जो भु गतान करता है।
● Shirur Mutt  वाद (1954)       में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क,   कर के विपरीत,            किसी विशेष सेवा के बदले लिया जाता है और उसमें  प्रतिफल (quid pro quo) 

   का तत्व होता है।
●  अनुच्छेद 110(2)                          के अंतर्गत कोई विधेयक के वल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाता कि उसमें  अनु ज्ञप्तियों के लिए शुल्क या दी गई सेवाओं के लिए शुल्क का

 प्रावधान है।

 मुख्य परीक्षा: “     यदि यह न कर है,  न शुल्क,     तो फिर यह क्या है?” UPI   भुगतानों पर 0.4%             व्यापारी छू ट दर के संबंध में  सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न के आलोक में ,  शुल्क
                        लगाने की कार्यपालिका की शक्ति पर संवैधानिक सीमाओं की चर्चा कीजिए और भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए एक टिकाऊ मॉडल

 सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·   मु ख्य भाग:    संवैधानिक सीमाएँ  ·   मु ख्य भाग:   अर्थशास्त्र ·   मु ख्य भाग:     एक टिकाऊ मॉडल ·  निष्कर्ष

17. सूखा और रबी मौसम की तैयारी (4)

दृष्टि:      तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार ·   कें द्र और राज्य

22 सितंबर  83 तालुकों में  20 दिन से बारिश नहीं , महाराष्ट्र 100% सूखा घोषित करने की तैयारी में
20   ज़ि लों के 83   तालुकों में  20       → दिन से ज़्यादा मानसून का अंतराल सोयाबीन,     कपास और गन्ना मुरझाते हैं ,         लातूर और सोलापुर जैसे ज़ि लों में  वर्षा की

 कमी 40–50%  →    तक टैं कर चलने लगते हैं ,           →      राज्य फ़ी स और बिजली बिल माफ़ी  की घोषणा करता है मंत्री सितंबर के अंत तक 100%    सूखे की घोषणा
   का वादा करते हैं ,  जबकि फ़ सल-     हानि का औपचारिक सर्वे 5    →   अक्टू बर के बाद घोषणा से SDRF     राहत और कें  द्र को NDRF     ज्ञापन का रास्ता खुलता है, 

      साथ ही चीनी उत्पादन में  लगभग 20%   गिरावट का अनुमान

●       राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005   की धारा 46         के तहत और राज्य आपदा मोचन कोष धारा 48    के तहत गठित है।
●             कें द्र  में  सूखा प्रबंधन की ज़ि म्मेदारी कृ षि एवं किसान कल्याण विभाग की है,    गृह मंत्रालय की नहीं ।
●                  सूखा प्रबंधन नियमावली पहले संके तक के रूप में  अनिवार्य वर्षा संके तक और दूसरे संके तक के रूप में  कृ षि,  सुदूर संवेदन,    मृदा नमी और जल-    विज्ञान संबंधी प्रभाव

    संके तकों का उपयोग करती है।
●               सूखा नियमावली घोषणा से पहले प्रभावित गाँवों में  से यादृच्छिक रूप से चुने गए 10%       गाँवों में  ज़ मीनी सत्यापन अनिवार्य करती है।
● SDRF/NDRF    मानदंडों के तहत 33%   से अधिक फ़ सल-        हानि होने पर कृ षि आदान सब्सिडी देय है,     जिसकी सीमा प्रति किसान 2  हेक्टेयर है।
●        सूखा नियमावली के अनुसार ख़ रीफ़ का सूखा 31      अक्टूबर तक घोषित किया जाना चाहिए।
●       तालुका ज़ि ले का एक प्रशासनिक उपखंड है,              जिसका उपयोग महाराष्ट्र जैसे राज्यों में  राजस्व और विकास प्रशासन के लिए होता है।

 मुख्य परीक्षा: “        भारत में  सूखा नियम से घोषित होता है,      ”           पर मौसम से भु गता जाता है। महाराष्ट्र की वर्तमान शुष्क अवधि के संदर्भ में  आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 
                          और सूखा प्रबंधन नियमावली के तहत सूखे की घोषणा और राहत की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए तथा सूखे से निपटने की व्यवस्था को अधिक तेज़ और किसान-कें द्रि त  

     बनाने के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग प्रक्रिया ·    —   मु ख्य भाग कमियाँ ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  महाराष्ट्र को सूखा आकलन के  लिए 5 अक्टू बर तक रुकना होगा, फडणवीस ने ‘1972 से भी बदतर’ की चेतावनी दी
 ‘   ’ एक सुपर एल नीनो दक्षिण-      पश्चिम मानसून को कमज़ो र करता है,  और 22       सितंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 15%      → की कमी रह जाती है 20%  से
   कम सिंचाई वाले वर्षा-      आधारित महाराष्ट्र में  बुवाई खिसककर 15    जुलाई तक पहुँचती है,  और 40-60     दिन के शुष्क दौर 147      लाख हेक्टेयर में  खरीफ़ की

    →   फ़ सल मुरझा देते हैं  छोटे बाँ ध 43%     और मराठवाड़ा  का भंडारण 46%    पर आ जाता है,          → और विपक्ष सूखा घोषित करने की माँ ग करता है NDRF  के
    नियम खरीफ़ का आकलन 5      अक्टू बर से ही करने देते हैं ,           →   इसलिए राज्य पंचनामे करता है और प्रस्ताव तैयार करता है मुख्यमंत्री इसे 1972   से बदतर
                   बताते हैं  और कें  द्रीय धन आने से पहले शासन निर्णय तथा राज्य के पैसे से राहत का वादा करते हैं

●    सूखा प्रबंधन नियमावली (2020  में  अद्यतन)           के तहत सूखे की घोषणा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है,     सामान्यतः खरीफ़ के लिए 31     अक्टूबर और रबी के
 लिए 31  मार्च तक,                 और यदि पहले वापस न ली जाए तो यह अधिसूचना अधिकतम छह महीने तक मान्य रहती है।

●           नमी पर्याप्तता सूचकांक वास्तविक वाष्पोत्सर्जन और संभावित वाष्पोत्सर्जन का अनुपात है,       जिसे प्रतिशत में  व्यक्त किया जाता है।
●               राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा मोचन निधि का गठन क्रमशः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005   की धारा 46   और धारा 48    के तहत होता है।
●             सूखा प्रबंधन के लिए कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नोडल कें द्री य मंत्रालय है,            जबकि अधिकांश अन्य प्राकृ तिक आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय नोडल होता है।
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● IMD           के वर्गीकरण में  दीर्घावधि औसत से किसी भी दिशा में  19%      ‘ ’के भीतर की मौसमी वर्षा सामान्य , 20%  से 59%  ‘ ’ कम न्यून (deficient)  और 60%  से 99% 
 ‘  ’ कम अत्यधिक न्यून (large deficient)   मानी जाती है।

● 1972             के सूखे के दौरान चले राहत कार्यों से उपजे महाराष्ट्र रोज़ गार गारंटी अधिनियम, 1977      को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़ गार गारंटी अधिनियम, 2005    का अग्रदूत माना
 जाता है।

● 2020          की सूखा नियमावली के तहत क्षेत्रीय सत्यापन से स्थापित 33%              या उससे अधिक फ़ सल हानि किसी क्षेत्र को सूखा घोषणा के योग्य बनाती है,  ‘ ’ और गंभीर
   श्रेणी के लिए 50%     से अधिक हानि आवश्यक है।

 मुख्य परीक्षा: “           ”          भारत में  सूखे की कोई एक परिभाषा सर्वत्र स्वीकृ त नहीं है। इस संदर्भ में  समझाइए कि भारत में  सूखे का आकलन,      घोषणा और वित्तपोषण कै से होता है,  
              और महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में  परीक्षण कीजिए कि क्या यह ढाँचा धीरे-           धीरे उभरने वाले कृ षि संकट का पर्याप्त उत्तर देता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग आकलनऔर घोषणा ·    —   मु ख्य भाग वित्तपोषण ·    —   मु ख्य भाग पर्याप्तता ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  कें  द्र ने 2026-27 का खाद्यान्न लक्ष्य 373.93 मिलियन टन रखा, जो पिछले वर्ष  की उपज से कम है
       →   गर्मियों में  अल नीनो प्रबल होता है मानसून लगभग 12%     कम रहकर समाप्त होता है,     →        मराठवाड़ा  में  कहीं अधिक कें  द्र राज्यों के साथ रबी की योजना

    →   जल्दी शुरू करता है राष्ट्रीय सम्मेलन 2026-27             →      का लक्ष्य पिछले साल के रिकॉर्ड से ज़ रा नीचे तय करता है राष्ट्रीय आँकड़ा  आश्वस्त करता रहता है, 
       पर गाँ व टैं करों पर निर्भर हो जाते हैं

●  अल नीनो,  –      अल नीनो दक्षिणी दोलन की गर्म अवस्था है,                  जिसकी पहचान मध्य और पूर्वी विषु वतीय प्रशांत में  समु द्री  सतह के औसत से अधिक तापमान से होती है।
●    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013            के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के परिवार प्रति परिवार प्रति माह 35     किग्रा खाद्यान्न के हक़ दार हैं ।
●      सूखा राज्य सरकारें  घोषित करती हैं ,      कें द्र  की सूखा प्रबंधन नियमावली (Manual for Drought Management)  के अनुसार।

 मुख्य परीक्षा:                 परीक्षण कीजिए कि अल नीनो भारत की खाद्य सुरक्षा और कृ षि आय के लिए किस प्रकार अलग-      अलग ढंग से ख़ तरा बनता है,     और इस जोखिम के प्रबंधन  
       में  बफ़ र स्टॉक की क्या भूमिका है। (10 अंक, 150 शब्द)

दृष्टिकोण:  —    निर्देश परीक्षण कीजिए ·   —  भूमिका मानसून 12%  कम है,         फिर भी लक्ष्य रिकॉर्ड के आसपास है ·    आपूर्ति सु रक्षित है,     क्योंकि कें द्री य भंडार और NFSA   कमी को
    सोख लेते हैं  ·     आय सुरक्षित नहीं है,      जैसा मराठवाड़ा  दिखाता है ·   —      निष्कर्ष भंडार थाली की रक्षा करते हैं ;     बीमा और पानी किसान की

18. खाद्य कीमतें  और आयात नीति (4)

दृष्टि:      तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार ·   विकास और समता

24 सितंबर  कें  द्र ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा कर 5% किया, कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क समाप्त
                  →      प्रबल एल नीनो मानसून को कमज़ो र करता है और खाद्य व ऊर्जा की कीमतों को ऊपर धके लता है अगस्त में  खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ कर 4.8%   हो जाती है 

         →            और पूर्वानुमानकर्ता ब्याज दर बढ़ ने की उम्मीद करते हैं  अपना आधे से ज़्यादा खाद्य तेल आयात करने वाला भारत विश्व कीमतों,      भाड़े  और रुपये के हर
उतार-         →           चढ़ा व को अपनी रसोई में  महसूस करता है कें  द्र कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर शुल्क आधा कर 5%  करता है,      कच्चे सूरजमुखी तेल का शुल्क

         समाप्त करता है और परिष्कृ त तेलों के शुल्क घटाता है,       पर कच्चे और परिष्कृ त के बीच 22.5       →     अंकों का अंतर बनाए रखता है सस्ता आयात ठीक तब
               पहुँचता है जब सूखे की मार झेल चुकी सोयाबीन की फ़ सल मंडियों में  आ रही है,             और उपभोक्ता की कीमत तथा तिलहन किसान की कीमत के बीच का
     टकराव फिर से खुल जाता है

●             निर्यात शुल्कों सहित सीमा शुल्क सातवीं अनु सूची की संघ सूची की प्रविष्टि 83       के अंतर्गत संघ द्वारा लगाए जाते हैं ।
●      मूल सीमा शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962   की धारा 12  के तहत,    सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975           की पहली अनुसूची में  दी गई दरों पर लगाया जाता है, 

        और संघ सरकार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25               के तहत छू ट अधिसूचनाओं के ज़ रिए वास्तव में  वसूली जाने वाली दर घटा सकती है।
●       कृ षि अवसंरचना एवं विकास उपकर वित्त अधिनियम, 2021     द्वारा लागू किया गया था;        उपकर होने के कारण इसकी आय अनुच्छेद 270       के तहत राज्यों के साथ बाँटे

       जाने वाले विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है।
● 2021      –                में  स्वीकृ त राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम में  पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया गया है,     और यह ऑयल पाम

           किसानों को ताज़े  फल गुच्छों के लिए व्यवहार्यता मूल्य प्रदान करता है।
●    –  राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन 2024-25  से 2030-31      तक की अवधि के लिए है।
● PM-AASHA    में  मूल्य समर्थन योजना,            मूल्य न्यूनता भु गतान योजना तथा निजी ख़ रीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं ।
● 1986           ‘  ’   में  शु रू किया गया तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन खाद्य तिलहनों में  पीली क्रांति से जु ड़ा  है।

 मुख्य परीक्षा: “                  ”         भारत की खाद्य तेल नीति तिलहन किसान की रक्षा और उपभोक्ता की रक्षा के बीच झूलती रहती है। कच्चे और परिष्कृ त खाद्य तेलों पर आयात शुल्क
                     में  हाल की कटौती के आलोक में  आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या सीमा शुल्क इस द्वंद्व को सँभालने का सही साधन है,        और खाद्य तेलों में  आत्मनिर्भरता का एक

   टिकाऊ मार्ग सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग उपभोक्ता का पक्ष ·    —     मु ख्य भाग किसान का पक्ष ·    —    मु ख्य भाग बेहतर साधन ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  बफ़ र से कहीं  ऊपर अन्न भंडार, चावल की फ़ सल 6.5% गिरी: दो लेख निर्यात खुला रखने पर बँटे
   पिछले साल की 154 MT    चावल फ़ सल और 35.76 MMT              → गेहूँ  ख़ रीद कें  द्रीय पूल को बफ़ र मानकों से बहुत ऊपर फु ला देती है 24    अगस्त को गेहूँ  निर्यात 

       मुक्त हुआ जबकि पिछले साल चावल निर्यात 24.5 MT   →         तक पहुँचा मज़ बूत होते अल नीनो के तहत मानसून लगभग 15%   कम रहता है,   और चावल
  फ़ सल लगभग 10 MT    →       घटने वाली है एक पक्ष कहता है भारी भंडार निर्यात-      रोक को अनावश्यक बना देते हैं ,         दूसरा कहता है आने वाली गेहूँ  फ़ सल पर

      →   आज कोई वादा करना जल्दबाज़ी  है सरकार को नियम-     आधारित निर्यात नीति और 2022-23  वाले सजगता-      भरे प्रतिबंधों के बीच चुनना है

●            कें द्री य पूल के लिए बफ़ र भंडारण मानक कें द्र  सरकार हर वर्ष 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1   अक्तूबर और 1    जनवरी के लिए अलग-    अलग तय करती है।
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●     खुला बाज़ा र बिक्री योजना (घरेलू)                के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम कें द्री य पूल से अधिशेष गेहूँ  और चावल को खुले बाज़ा र में ,  मु ख्यतः ई-   नीलामी के ज़ रिए,  सरकार
      द्वारा तय आरक्षित मूल्यों पर बेचता है।

●                          न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ा रिश पर की जाती है और इसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति स्वीकृ ति देती है।
●    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013          लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के 75%      तकऔर शहरी जनसंख्या के 50%    तक को कवरेज

    देने का प्रावधान करता है।
●   विदेश व्यापार (   विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992          कें द्र  सरकार को वस्तु ओं के निर्यात और आयात को प्रतिबंधित,        सीमित या विनियमित करने की शक्ति देता

है।
●      न्यूनतम निर्यात मूल्य वह न्यूनतम सीमा-            मूल्य है जिससे नीचे किसी वस्तु का निर्यात नहीं  किया जा सकता।
●         ‘  ’ खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण पर शांति खंड 2013     में  बाली में  आयोजित WTO      मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में  अपनाया गया था।

 मुख्य परीक्षा: “          भारत का अन्न भंडार बफ़ र मानकों से बहुत ऊपर है,          ”       फिर भी उसकी कृ षि निर्यात नीति प्रतिक्रियावादी बनी हुई है। कमज़ो र मानसून के संदर्भ में  इस
    कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,           और अन्न भंडार तथा निर्यात के प्रबंधन के लिए एक नियम-    आधारित ढाँचा सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —          मु ख्य भाग भंडार बफ़ र से क्यों ऊपर चला जाता है ·    —    मु ख्य भाग प्रतिक्रियावादी ढर्रा ·    — मु ख्य भाग नियम-    आधारित ढाँचा ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  मानसून सामान्य से 11.9% कम, अल नीनो मज़ बूत हो रहा: संपादकीय ने खाद्य तेल शुल्क कटौती के  बाद दाल पर भी 
शुल्क-मुक्त आयात की माँ ग की

                 →      अल नीनो प्रशांत महासागर को गर्म करता है और अगस्त से मानसूनी परिसंचरण को कमज़ो र करता है देशभर में  वर्षा औसत से 11.9%    कम रहती है
 और 36   में  से 23  उपमंडल 10%       →    से अधिक कमी दर्ज करते हैं  महाराष्ट्र अपनी लगभग तीन-          चौथाई तहसीलों में  सूखा घोषित करता है और कर्नाटक

    →                →  कें  द्रीय सहायता माँ गता है कम जलाशय और भूजल स्तर तथा गर्म सर्दी रबी फ़ सल को ख़ तरे में  डालती है कें  द्र खाद्य-      तेल शुल्क घटाता है और
 संपादकीय मूल्य-      झटकों को रोकने के लिए शुल्क-      मुक्त दालों की माँ ग करता है

●      अखिल भारतीय मौसमी वर्षा के लिए, IMD     दीर्घ अवधि औसत के 90%      से कम वर्षा को अल्प (deficient)   वर्गीकृ त करता है।
● IMD वर्षा-      निगरानी के लिए भारत को 36 मौसम-    उपमंडलों में  बाँ टता है।
●                   अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी विषु वतरेखीय क्षेत्रों में  सतही तापमान के असामान्य उभार को कहते हैं ।
●                    सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव पश्चिमी हिंद महासागर में  पूर्वी हिंद महासागर की तु लना में  गर्म सतही तापमान से जु ड़ा  है।
●     कें द्र  सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962   की धारा 25   के तहत छू ट-          अधिसूचनाएँ  जारी कर प्रभावी सीमा शुल्क दर घटा सकती है।
●      आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों पर स्टॉक-    सीमा आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955   की धारा 3     के अंतर्गत लगाई जाती है।
● WTO    कृ षि समझौते के अंतर्गत,                बद्ध टैरिफ़ वह अधिकतम दर है जिसे न लाँघने की प्रतिबद्धता किसी सदस्य ने की है,          जबकि लागू टैरिफ़ वह दर है जो वास्तव में

  वसूली जाती है।

 मुख्य परीक्षा: “व्यापार-  नीति उत्पादन-        ”          नीति जितना ही खाद्य सुरक्षा का उपकरण है। अल्प मानसून और मज़ बूत होते अल नीनो के संदर्भ में ,     चर्चा कीजिए कि भारत
             को उपभोक्ताओंऔर किसानों दोनों की रक्षा के लिए आयात शुल्क और अन्य व्यापार-       उपकरणों का उपयोग कै से करना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —        मु ख्य भाग रबी फ़ सल क्यों मायने रखती है ·    — मु ख्य भाग व्यापार-   उपकरण ·    —     मु ख्य भाग किसानों का संतु लन ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  सूखे से रबी की बुवाई पर संकट के  बीच एक माह में  दालों के  दाम 10% तक उछले
    अल नीनो से मानसून कमज़ो र,      –   →       जून की आशाओं के बाद अगस्त सितंबर सूखे खरीफ़ की दलहन और मोटे अनाज मुरझाए,       रबी के लिए मिट्टी की नमी

 →   ध्वस्त महाराष्ट्र के 265         →      तालुके और कर्नाटक के बड़े  इलाक़े सूखाग्रस्त घोषित व्यापारियों ने चने की छोटी फ़ सल,      ऑस्ट्रेलिया और रूस से महँगे
        →     आयात तथा त्योहारी माँ ग को दाम में  जोड़ा  एक माह में  दालें  10%   →     तक महँगी कें  द्र ने राज्यों से जल-         उपलब्धता के आधार पर रबी की योजना बनाने

 और दलहन-      तिलहन को बढ़ा वा देने को कहा

●   आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005          के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन धारा 46           के तहत और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन धारा 48   के तहत
 होता है।

●        सूखा राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है,                 जिसका आधार कें  द्री य कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सूखा प्रबंधन नियमावली में  दिए संके तक हैं ।
●                        न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कें  द्र  सरकार कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ा रिश पर करती है और इसे वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
● PM-AASHA (2018)    में  मूल्य समर्थन योजना,            मूल्य कमी भु गतान योजना और निजी ख़ रीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शामिल हैं ।
●                  दलहन के बफ़ र स्टॉक का वित्तपोषण करने वाला मूल्य स्थिरीकरण कोष उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित होता है।
●    राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06)   की अध्यक्षता एम.एस.       स्वामीनाथन ने की थी और उसने MSP           को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% 

     अधिक रखने की सिफ़ा रिश की थी।
●        अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (    वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest 

Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006]                 के अंतर्गत ग्राम सभा वह प्राधिकारी है जो व्यक्तिगत और सामु दायिक वन अधिकारों के निर्धारण की
   प्रक्रिया शुरू करती है।

 मुख्य परीक्षा: “            भारत में  दालों की आवर्ती महँगाई उत्पादन की विफलता से अधिक जल,         ” मूल्य और ख़ रीद के बीच तालमेल की विफलता है। 2026    के सूखे और जल-
    संकट वाले क्षेत्रों  को दलहन-              तिलहन की ओर मोड़ ने के कें  द्र के आह्वान के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग जल का आयाम ·    —       मु ख्य भाग मूल्य और ख़ रीद का आयाम ·    —     मु ख्य भाग आजीविका का आयाम ·  निष्कर्ष

19. भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता और CBAM (4)

दृष्टि:       राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित ·    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी
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21 सितंबर  भारत-EU FTA के  मसौदा कॉपीराइट अध्याय से ISP, छात्रों और पुस्तकालयों के  लिए सेफ हार्बर खतरे में
भारत-EU FTA     → वार्ता समापन के करीब EU         अपने ही कॉपीराइट कानून पर आधारित एक विस्तृत IP     → अध्याय हासिल करता है WCT    प्रवर्तन के लिए

           →    रखा जाता है लेकिन राष्ट्रीय व्यवहार से हटा दिया जाता है भारत की धारा 52  और 65A(2)   के अपवाद चुनौती-     →    योग्य बन जाते हैं  संसद को व्यापार
          संधि के अनुरूप कॉपीराइट अधिनियम में  संशोधन करना पड़ सकता है

●  कॉपीराइट अधिनियम, 1957         का प्रशासन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) 
 करता है;  धारा 52           उन कार्यों को सूचीबद्ध करती है जो उल्लंघन नहीं माने जाते।

●     कॉपीराइट अधिनियम की धारा 65A,  जो 2012     के संशोधन से जोड़ी  गई,        तकनीकी संरक्षण उपायों की सु रक्षा से संबंधित है;  धारा 65B     अधिकार प्रबंधन सूचना से
 संबंधित है।

● WIPO   कॉपीराइट संधि 1996       में  अपनाई गई थी और भारत 2018  में WIPO   प्रदर्शन और ध्वनि-       मु द्र ण संधि के साथ इसमें  शामिल हुआ।
●     कॉपीराइट अपवादों के लिए तीन-       चरणीय परीक्षण बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 9(2)      से आता है और यह TRIPS    समझौते के अनुच्छेद 13    में  भी मिलता है।
●                         राष्ट्रीय व्यवहार के तहत किसी संधि पक्ष को अन्य पक्षों के नागरिकों को वही सुरक्षा देनी होती है जो वह अपने नागरिकों को देता है।
●  कॉपीराइट नियम, 2013   का नियम 75     उन मध्यस्थों के लिए सूचना-और-              हटाओ प्रक्रिया प्रदान करता है जो उल्लंघनकारी प्रतियां अस्थायी रूप से संग्रहीत करते हैं ।

 मुख्य परीक्षा:               व्यापार समझौते तेजी से घरेलू बौद्धिक संपदा कानून को आकार दे रहे हैं । मसौदा भारत-EU         मु क्त व्यापार समझौते में  कॉपीराइट प्रावधानों के संदर्भ में , 
    चर्चा कीजिए कि भारत शिक्षा,         शोध और डिजिटल अर्थव्यवस्था में  अपने नीतिगत क्षेत्र (policy space)       की रक्षा कै से कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —      मु ख्य भाग मसौदा क्या करता है ·    —     मु ख्य भाग कौन प्रभावित होगा ·    —    मु ख्य भाग संतु लनकारी दृष्टिकोण ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते पर 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में  हस्ताक्षर होंगे, सदस्य देशों के  अनुसमर्थन की ज़ रूरत 
नहीं
2007    –में  शुरू हुई भारत EU        व्यापक आधार वाले व्यापार एवं निवेश समझौते (Broad-based Trade and Investment Agreement — BTIA)   की वार्ता
2013      →  तक ठप हो जाती है भारत 2019  में  RCEP         से बाहर निकलता है और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा-         घेरे में  रखते हुए द्विपक्षीय समझौतों की ओर

  →  मुड़ ता है जून 2022              में  वार्ता फिर शुरू होती है और विवादित मुद्दों को बाहर रखकर जनवरी 2026     →       में  पूरी होती है सीमित दायरे के कारण यूरोप में
    बहुमत का समर्थन मिलता है,            → इसलिए किसी सदस्य देश को अलग से अनुसमर्थन नहीं करना पड़ ता 16     दिसंबर को ब्रसेल्स में  हस्ताक्षर,    एक से दो महीने 

      में  यूरोपीय संसद की स्वीकृ ति और 2027    की शुरुआत में  क्रियान्वयन

●         यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली संबंधी संधि के अनुच्छेद 3(1)(e)      के तहत साझा वाणिज्यिक नीति EU      की अनन्य क्षमता का क्षेत्र है।
● TFEU   के अनुच्छेद 218                 के तहत यूरोपीय संघ की परिषद अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करती है और उन्हें  संपन्न करती है,      तथा व्यापार समझौतों के लिए

     यूरोपीय संसद की सहमति आवश्यक है।
● EU–  सिंगापु र FTA   पर राय 2/15 (2017)            –        में  यूरोपीय संघ के न्यायालय ने माना कि पोर्टफ़ो लियो निवेश और निवेशक राज्य विवाद निपटान सदस्य देशों के साथ

  साझा क्षमताएँ  हैं ,       ‘ ’           इसलिए इन्हें  शामिल करने वाले समझौते मिश्रित समझौते होते हैं  जिनके लिए सदस्य देशों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
●         यूरोपीय परिषद में  सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष,          उसके अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष शामिल होते हैं ;        यह यूरोपीय संघ की परिषद से भिन्न है, 

    जिसमें  राष्ट्रीय मंत्री होते हैं ।
● GATT   का अनुच्छेद XXIV                    मु क्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र सिद्धांत के अपवाद के रूप में  अनु मति देता है,     बशर्ते पक्षकारों के बीच

        लगभग समस्त व्यापार पर शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ ।
● EU        का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लोहा और इस्पात, एल्यु मिनियम, सीमें ट, उर्वरक,         बिजली और हाइड्रोजन के आयात पर लागू होता है।

 मुख्य परीक्षा: “ –भारत EU             मु क्त व्यापार समझौते की गति का श्रेय जितना उसमें  शामिल बातों को है,            ” उतना ही उन बातों को भी है जिन्हें  उससे बाहर रखा गया। EU 
  की संधि प्रक्रिया,        भारत द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण और EU           के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग समझौता क्या बाहर छोड़ ता है ·    —      मु ख्य भाग क्या अनसुलझा रह गया ·    —      मु ख्य भाग भारत की व्यापक रणनीति ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  WTO पैनल रूस की EU कार्बन सीमा कर के  विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई करेगा; भारत तीसरे पक्ष के  रूप में  शामिल
EU  अपनी उत्सर्जन-           ‘  ’    → व्यापार प्रणाली के माध्यम से कार्बन मूल्य अपनाता है और कार्बन रिसाव से डरता है CBAM      डिज़ा इन किया जाता है ताकि

      आयातकों से वही कार्बन लागत ली जाए,  अक्टू बर 2023        → से के वल रिपोर्टिं ग वाले चरण के साथ 1  जनवरी 2026   से पूर्ण CBAM शुरू,   जो भारतीय
       → इस्पात व एल्युमीनियम को प्रभावित करता है भारत-EU FTA CBAM     पर कोई छू ट नहीं देता,      के वल भविष्य की छू ट पर सर्वाधिक-     तरजीही खंड देता है

→  रूस CBAM  को WTO         में  ले जाता है और एक पैनल बनता है,   जिसमें  भारत 18      तीसरे पक्षों में  से एक है

● EU        का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र लोहा व इस्पात, एल्यु मीनियम, सीमें ट, खाद,       बिजली और हाइड्रोजन को कवर करता है।
● CBAM  अक्टूबर 2023   से एक संक्रमणकालीन, के वल-    रिपोर्टिं ग चरण में  चला,  और CBAM         प्रमाणपत्र खरीदने की अनिवार्यता वाला इसका निश्चित चरण 1 

जनवरी, 2026   से शुरू हुआ।
● GATT   का अनुच्छेद III     राष्ट्रीय व्यवहार से संबंधित है,   जबकि अनुच्छेद XX    सामान्य अपवाद देता है,           जिनमें  नष्ट होने योग्य प्राकृ तिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित

  उपाय शामिल हैं ।
● WTO       के विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 10  के तहत,                    किसी पैनल के समक्ष मामले में  सारभूत हित रखने वाला सदस्य तीसरे पक्ष के रूप में  भाग ले सकता है।
● WTO     का अपीलीय निकाय दिसंबर 2019  से गैर-            कार्यशील है क्योंकि उसके सदस्यों की नियु क्ति पर रोक लगी हुई है।
●                सामान्य पर विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत जलवायु  परिवर्तन पर संयु क्त राष्ट्र फ्रे मवर्क अभिसमय, 1992   में  निहित है।
●      भारत की कार्बन क्रे डिट व्यापार योजना, 2023   ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001      के तहत अधिसूचित की गई थी।

 मुख्य परीक्षा: “                    ”      यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र रूप में  एक जलवायु  उपाय है पर प्रभाव में  एक व्यापार बाधा है। रूस की चुनौती पर स्थापित WTO  पैनल
        के संदर्भ में  इस विचार की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,                 और सुझाव दीजिए कि भारत को ऐसे एकतरफा हरित व्यापार उपायों पर कै से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
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दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    — मु ख्य भाग CBAM        को जलवायु  उपाय मानने का पक्ष ·    —        मु ख्य भाग इसे व्यापार बाधा मानने का पक्ष ·    —     मु ख्य भाग भारत की प्रतिक्रिया ·  
निष्कर्ष

20. पाकिस्तान: तनाव और संपर्क  (4)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

22 सितंबर  पाकिस्तान ने कु नार और पक्तिका पर हमले किए, डूरंड रेखा पर तीन महीने की अपेक्षाकृ त शांति टू टी
 अगस्त 2021         →    में  काबुल में  तालिबान की सत्ता में  वापसी खैबर पख्तूनख्वा में  TTP              के हमले बढ़ ते हैं  और इस्लामाबाद काबुल पर उन्हें  पनाह देने का आरोप
  →  लगाता है फरवरी 2026       से संघर्ष तेज होता है और UNAMA         अप्रैल से जून के बीच पाकिस्तानी हमलों से 399      → नागरिक हताहत दर्ज करता है 18 
  सितंबर को TTP         का एक अलग हुआ गुट कोहाट में  लगभग 23      → लोगों को मार देता है 21           सितंबर को पाकिस्तान कु नार और पक्तिका पर हमले करता है

   और तालिबान अनुच्छेद 51        का हवाला देकर जवाब की धमकी देता है

●     डूरंड रेखा का सीमांकन 1893                       में  ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सर मॉर्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत किया
 गया था।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51                     सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को तब तक मान्यता देता है जब तक सुरक्षा
             परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले।

●      संयु क्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4)                   सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल-    प्रयोग या उसकी
  धमकी से बचें ।

●       अफगानिस्तान में  संयु क्त राष्ट्र सहायता मिशन (UNAMA)        की स्थापना संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद ने 2002   में  की थी।
● तहरीक-ए-   तालिबान पाकिस्तान (TTP)   का गठन 2007                में  पाकिस्तानी राज्य के विरोधी उग्रवादी गु टों के एक छत्र संगठन के रूप में  हुआ था।
●  –          भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता है क्योंकि यह गिलगित-     बाल्टिस्तान से होकर गु जरता है,       जिस पर भारत अपना दावा करता है।
●              –    भारत की सहायता से हेरात प्रां त में  बने सलमा बांध का आधिकारिक नाम अफगान भारत मैत्री बांध है।

 मुख्य परीक्षा: “                  काबु ल में  तालिबान की सत्ता में  वापसी से पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के सु रक्षित होने की अपेक्षा थी;         इसके बजाय वह उसका सबसे सक्रिय मोर्चा बन
 ” –                  गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के कारणों तथा भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग कारण ·    —    मु ख्य भाग विधिकआयाम ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए निहितार्थ ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  भारत इस्लामाबाद में  SCO समन्वयकों की बैठक में  शामिल: लगभग दो वर्ष में  पाकिस्तान में  यह उसकी पहली भागीदारी
 अप्रैल 2025    →  में  पहलगाम हमला मई 2025       → “     ”       में  ऑपरेशन सिंदूर और सैन्य टकराव आतंक और वार्ता साथ नहीं  के सिद्धांत पर भारत द्वारा द्विपक्षीय
  →   संवाद स्थगित पाकिस्तान को 2026-27   के लिए SCO            →  राष्ट्राध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता और उसके यहाँ समन्वयकों की पहली बैठक बहुपक्षीय प्रक्रिया 

        में  बने रहने के लिए भारत ने अपने SCO    समन्वयक को इस्लामाबाद भेजा,   साथ ही IBSA  में  आतंकवाद-   विरोधी सहमति बनाई

●      शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001     में  शंघाई में  हुई थी;    भारत और पाकिस्तान 2017    में  पूर्ण सदस्य बने।
● SCO     के दो स्थायी निकाय हैं :        बीजिंग में  सचिवालय और ताशकं द में  क्षेत्रीय आतंकवाद-     रोधी संरचना की कार्यकारी समिति।
●   राष्ट्राध्यक्ष परिषद SCO     का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है,           जबकि राष्ट्रीय समन्वयक परिषद उसकी चालू गतिविधियों का समन्वय करती है।
● SCO       की आधिकारिक भाषाएँ  रूसी और चीनी हैं ।
● IBSA भारत,        ब्राज़ी ल और दक्षिण अफ़्री का का त्रिपक्षीय मंच है,   जिसकी शुरुआत 2003     की ब्रासीलिया घोषणा से हुई।
●      संयु क्त राष्ट्र सु रक्षा परिषद की 1267      प्रतिबंध समिति अल क़ा यदा और ISIL (दाएश)         से जुड़े  व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सूचीबद्ध करती है।
●                कामदेश ज़ि ला अफ़ ग़ा निस्तान के पूर्वी नूरिस्तान प्रां त में  है और पाकिस्तान की सीमा से लगा है।

 मुख्य परीक्षा: “                ”    बहुपक्षीय मंच भारत को विरोधियों को वैधता दिए बिना उनसे संवाद करने का अवसर देते हैं । पाकिस्तान द्वारा आयोजित SCO     बैठकों में  भारत की
              भागीदारी के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस दृष्टिकोण की सीमाएँ  क्या हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —          मु ख्य भाग बहुपक्षीय जुड़ा व भारत के लिए क्यों कारगर है ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·    —    मु ख्य भाग पूरक मंच ·  निष्कर्ष

21. भर्ती परीक्षाएँ और पेपर लीक (4)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और जवाबदेही ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार

21 सितंबर  पेपर लीक के  चार साल बाद राजस्थान ने 2021 उप-निरीक्षक परीक्षा दोबारा कराई, परीक्षा अखंडता राजनीतिक बनी
         →  दुर्लभ सरकारी नौकरियां लाखों आवेदकों को आकर्षित करती हैं  संगठित पेपर-   लीक नेटवर्क उच्च-        → दांव वाली परीक्षाओं को निशाना बनाते हैं  रद्दीकरण 

       →   से करियर वर्षों  तक विलंबित होते हैं  बायोमेट्रिक और चेहरा-      →         पहचान जांच के तहत पुनर्परीक्षाएं परीक्षा निष्पक्षता सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दलों के
     लिए एक अभियान विषय बनती है

●  अनुच्छेद 16(1) (Article 16(1))                      राज्य के अधीन किसी कार्यालय में  नियोजन या नियु क्ति से संबंधित मामलों में  सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की
  गारंटी देता है।

●  अनुच्छेद 320 (Article 320)  यूपीएससी (UPSC)           और राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्यों को निर्धारित करता है,        जिसमें  सेवाओं में  नियु क्तियों के लिए परीक्षाएं
   आयोजित करना शामिल है।

●  अनुच्छेद 317 (Article 317)  के तहत,                     राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियु क्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे के वल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा
 सकता है,          कदाचार के मामलों में  सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद।
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●   लोक परीक्षा (   अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] यूपीएससी, एसएससी, 
आरआरबी, आईबीपीएस,  एनटीए (UPSC, SSC, RRBs, IBPS, NTA)            और कें द्री य मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कवर करता है।

●   लोक परीक्षा (   अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024    के तहत अपराध संज्ञेय, गैर-   जमानती और गैर-  शमनीय हैं ;  संगठित पेपर-        लीक अपराध में  पां च से दस वर्ष
      ₹का कारावास और कम से कम 1    करोड़ का जुर्माना है।

●        “ ” घटती गु णवत्ता की प्रतिक्रिया के रूप में  निकास (exit)  “ ” और आवाज़ (voice)     की अवधारणा अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओ.  हर्शमन (Albert O. Hirschman)  की
1970   की पु स्तक एग्ज़ि ट,    वॉइस एंड लॉयल्टी (Exit, Voice, and Loyalty)   से जुड़ी  है।

●     वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट [Annual Status of Education Report (ASER)]   एनजीओ प्रथम (Pratham)          द्वारा सु गम बच्चों के सीखने के परिणामों का एक घर-
  आधारित सर्वेक्षण है।

 मुख्य परीक्षा: “               ”       विफल सार्वजनिक सेवाओं से निजी निकास उन्हें  सु धारने के लोकतांत्रिक दबाव को कमज़ो र करता है। भारत के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए, और  
                 जांच कीजिए कि क्या परीक्षा पेपर लीक पर हाल के विवाद इस पैटर्न को बदल सकते हैं । (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —         मु ख्य भाग निकास आवाज़ को कै से कमज़ो र करता है ·    —           मु ख्य भाग कल्याण राजनीति दृश्यमान वस्तु ओं का पक्ष क्यों लेती है ·    — मु ख्य भाग
      संभावित अपवाद के रूप में  पेपर लीक,     और उसकी सीमाएं ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने के पीएससी घोटाले की नए सिरे से एसआईटी जाँ च का आदेश दिया, लोक सेवा आयोग को 
‘संवैधानिक प्रहरी’ कहा
2019               →    में  नियुक्त के पीएससी अध्यक्ष सरकार बदलने के बाद भी पद पर बने रहते हैं  अभ्यर्थी रोके गए अंकों,    छेड़ छाड़ की गई शीटों,   धांधली वाले

        →             साक्षात्कारों और लीक प्रश्नपत्रों के आरोप लगाते हैं  के पीएससी की अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस और फिर सीआईडी के पास जाती है,  जिसे
    → याचिकाकर्ता दिखावा कहते हैं  छात्र,         →    अभ्यर्थी और एक विधायक सीबीआई जाँ च माँ गते हैं  उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226   के अंतर्गत 100   दिनों की

समय-  सीमा वाली,             न्यायालय की निगरानी में  नए सिरे से एसआईटी जाँ च का आदेश देता है

●  अनुच्छेद 316                     के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियु क्ति राज्यपाल करते हैं  और वे छह वर्ष या 62    वर्ष की आयु तक,    जो भी पहले हो, 
   पद धारण करते हैं ।

●  अनुच्छेद 317                  के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर के वल राष्ट्रपति ही,        निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच के बाद, 
  हटा सकते हैं ।

●  अनुच्छेद 317(2)                        राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया निर्देश लंबित रहने तक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने की
  अनुमति देता है।

●  अनुच्छेद 322                के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
●  अनुच्छेद 323(2)            के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देता है,             जिसे उन मामलों पर ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा

         जाता है जिनमें  आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई।
●  अनुच्छेद 16(1)                       सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियु क्ति से संबंधित विषयों में  अवसर की समता की गारंटी देता है।
●   सार्वजनिक परीक्षा (    अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024    संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी,          रेलवे भर्ती बोर्डों और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जैसे निकायों की 

    परीक्षाओं पर लागू होता है।

 मुख्य परीक्षा: “       लोक सेवा आयोग लोक नियोजन के प्रवेश-      ”             द्वार पर खड़े  संवैधानिक प्रहरी हैं । हाल के भर्ती घोटालों के आलोक में  राज्य लोक सेवा आयोगों के
               संवैधानिक सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए और उनकी शुचिता सु निश्चित करने के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक रचना ·    —       मु ख्य भाग सुरक्षा उपाय क्यों विफल हुए ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

22. नकली दवाएँ और औषधि नियामक सुधार (4)

दृष्टि:    बाज़ा र और राज्य ·   स्वतंत्रता और जवाबदेही

23 सितंबर  दिल्ली में  अभयरैब रेबीज़  टीके  की 481 नकली इकाइयाँ  ज़ ब्त, आपूर्ति का सिरा कानपुर की एजें सी तक पहुँचा
                         → कु त्ते के काटने के बाद रेबीज़ टीके की तुरंत ज़ रूरत होती है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों माध्यमों में  इसकी माँ ग लगातार बनी रहती है लाइसें सधारी 

                     → आपूर्ति शृंखला और थोक बाज़ा रों के बीच की खामियाँ जारी न किए गए नकली बैचों को व्यापार में  घुसने देती हैं  DCGI 27      अगस्त को सभी राज्यों को
           →             एक गलत ब्रांड वाले बैच के बारे में  सचेत करता है दिल्ली का औषधि नियंत्रक भागीरथ पैलेस की एक फ़ र्म पर छापा मारकर 481    इकाइयाँ ज़ ब्त करता है, 

     →               जिन्हें  निर्माता नकली बताता है उत्तर प्रदेश का औषधि विभाग स्रोत को कानपुर की एक एजें सी तक खोज निकालता है,      जिससे स्पष्ट होता है कि
       शृंखला का पीछा करने का एकमात्र रास्ता अंतर-   राज्यीय समन्वय है

●  रेबीज़ Lyssavirus                  वंश के एक विषाणु  से होता है और मनुष्यों में  मु ख्यतः संक्रमित कु त्तों के काटने से फै लता है।
● 2030                 तक कु त्तों से फै लने वाले रेबीज़ के उन्मूलन की भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना विश्व रेबीज़ दिवस, 28 सितंबर, 2021    को शुरू की गई।
●               “कु त्तों से फै लने वाले रेबीज़ से होने वाली मानव मौतें  समाप्त करने की वैश्विक Zero by 30”  योजना WHO, FAO,       विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल

         अलायंस फ़ॉ र रेबीज़ कं ट्रोल ने संयु क्त रूप से शुरू की।
●     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धारा 17B “  ” नकली दवा (spurious drug)    को परिभाषित करती है।
●   कें द्री य अनुसंधान संस्थान,                      कसौली भारत में  टीकों और सीरम की जाँच तथा लॉट रिलीज़ के लिए कें द्री य औषधि प्रयोगशाला के रूप में  कार्य करता है।
●                        टीकों के निर्माण लाइसें स राज्य लाइसें सिंग प्राधिकरण कें द्री य लाइसें स अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में  कार्यरत भारत के औषधि महानियंत्रक की मंज़ू री से देते हैं ।
●    पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023    पशुक्रू रता निवारण अधिनियम, 1960     के तहत बनाए गए हैं ।
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 मुख्य परीक्षा:                    दिल्ली में  नकली रेबीज़ टीके की हालिया ज़ ब्ती भारत की दवा आपूर्ति शृंखला की कमज़ो रियों को उजागर करती है। 2030      तक कु त्तों से फै लने वाले
       रेबीज़ के उन्मूलन के लक्ष्य के संदर्भ में ,   भारत के कें  द्र -                    राज्य ढाँचे के तहत दवाओंऔर टीकों की गु णवत्ता के विनियमन की खामियों का परीक्षण कीजिए और मरीज़ों   की
    सुरक्षा के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग नियामक ढाँचा ·    —   मु ख्य भाग खामियाँ ·    —      मु ख्य भाग उपाय और रेबीज़ उन्मूलन ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  नकली दवाओं से निपटने के  लिए NHRC ने राष्ट्रीय औषधि पंजीकरण प्रमाणपत्र और QR आधारित ट्रैक-एंड-ट्रेस की 
सिफ़ा रिश की

           भारत का दवा बाज़ा र बहुत बड़ी  संख्या में  ब्रांडों पर चलता है,       जिनका बड़ा  हिस्सा अनुबंध पर बनता है,          → और विनियमन कें  द्र तथा राज्यों में  बँटा हुआ है
                     →     नकली दवा बनाने वाले एकल रजिस्टर के न होने और हर पैके ट की अलग पहचान के अभाव का फ़ा यदा उठाते हैं  कें  द्र टुकड़ों  में  ट्रेसबिलिटी

(traceability)  जोड़ ता है:    सक्रिय औषधीय घटकों (active pharmaceutical ingredients – APIs)  पर QR कोड,  शीर्ष 300     ब्रांडों पर बारकोड और जून 
2026    में  इसका विस्तार टीकों,   रोगाणुरोधी दवाओं (antimicrobials),   स्वापक औषधियों (narcotic drugs)  और कैं  सर-    → रोधी दवाओं तक NHRC 

           नकली दवाओं पर खुली चर्चा आयोजित करता है और अगस्त में  CDSCO       → को एक संपूर्ण ढाँ चा भेजता है CDSCO       इसे औषधि परामर्शदात्री समिति के पास
 भेजता है,        जहाँ कें  द्र और राज्यों को सहमत होना होगा

●     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धाराएँ  17, 17A  और 17B    क्रमशः मिथ्या छाप वाली,        अपमिश्रित और नकली दवाओं को परिभाषित करती हैं ।
●     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धारा 7                 के तहत गठित औषधि परामर्शदात्री समिति में  कें  द्र  सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं , 

            और यह अधिनियम के प्रशासन में  एकरूपता सुनिश्चित करने पर सलाह देती है।
●           औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धारा 5  के तहत,         अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न तकनीकी विषयों पर

      सलाह देने के लिए किया गया है।
●            कें द्री य औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमु ख भारत के औषधि महानियंत्रक हैं ,             और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के

   अधीन कार्य करता है।
●  औषधि नियम, 1945   की अनुसूची M          औषधीय उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ निर्धारित करती है,   और अनुसूची H2      उन दवा फ़ॉ र्मूलेशनों को सूचीबद्ध

       करती है जिनकी पैके जिंग पर बारकोड या QR    कोड होना अनिवार्य है।
● ‘   ’           औषधियाँ और विष संविधान की सातवीं अनु सूची की समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि है।
●      राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993      के तहत एक सांविधिक निकाय है,           और जाँच के बाद की गई उसकी सिफ़ा रिशें सरकार पर

  बाध्यकारी नहीं हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “        नकली दवाएँ  जितनी आपराधिक प्रवर्तन की विफलता हैं ,        ”       उतनी ही विनियामक ढाँचे की बनावट की भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हाल की
                         सिफ़ा रिशों के आलोक में  भारत के औषधि विनियामक ढाँचे की संस्थागत खामियों का परीक्षण कीजिए और दवाओं की आपूर्ति शृंखला की शुचिता सु निश्चित करने के

  उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत खामियाँ ·    —      मु ख्य भाग अब तक क्या हुआ ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

23. तृणमूल कांग्रेस विभाजन और चुनाव चिह्न विवाद (3)

दृष्टि:   स्वतंत्रता और जवाबदेही

23 सितंबर  तृणमूल छोड़ कर NCPI से जुड़े  20 सांसदों ने निरर्हता नोटिसों पर जवाब के  लिए चार सप्ताह और माँ गे
1960      ‘    ’ के दशक के अंत के आया राम गया राम दल-  → बदल 52   वें  संशोधन (1985)        के अंतर्गत दसवीं अनुसूची पीठासीन अधिकारी को दल-   बदल का

   → निर्णायक बनाती है 91   वाँ संशोधन (2003) ‘ ’     विभाजन का अपवाद हटाकर के वल दो-       →     तिहाई विलय का अपवाद छोड़ ता है तृणमूल कांग्रेस में  विभाजन
 होता है,  और 17  सितंबर 2026             → को भारत निर्वाचन आयोग उसके नाम और चिह्न पर रोक लगाता है NCPI   से जुड़े  20      सांसद अध्यक्ष ओम बिरला के

            सामने निरर्हता याचिकाओं का सामना करते हैं  और चार सप्ताह और माँ गते हैं
●   दसवीं अनुसूची (दल-   बदल विरोधी कानून) 52   वें संशोधन अधिनियम, 1985      द्वारा संविधान में  जोड़ी  गई थी।
●     दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 6                 के अंतर्गत किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं ।
● 91    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003      ने दसवीं अनु सूची के पैराग्राफ़ 3  ‘ ’            का विभाजन वाला अपवाद हटा दिया और मंत्रिपरिषद का आकार सदन की सदस्य

  संख्या के 15%   तक सीमित किया।
●     दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 4                  के अंतर्गत विलय सदस्यों को निरर्हता से तभी बचाता है जब विधायी दल के कम से कम दो-      तिहाई सदस्य उस पर सहमत हों।
●     किहोतो होलोहन बनाम ज़ा चिल्हू (1992)         में  सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनु सूची को बरकरार रखा,         पर माना कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन 

  के अधीन है।
●     कीशम मेघचंद्र  सिंह बनाम अध्यक्ष,  मणिपु र (2020)                 में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निरर्हता याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः तीन महीनों के भीतर होना चाहिए।
●   निर्वाचन प्रतीक (   आरक्षणऔरआवंटन) आदेश, 1968   का पैराग्राफ़ 15               निर्वाचन आयोग को किसी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गु टों के बीच विवाद तय

    करने की शक्ति देता है।

 मुख्य परीक्षा: “    दसवीं अनु सूची ने दल-                   ”   बदल की लड़ा ई को सदन के पटल से हटाकर अध्यक्ष के कार्यालय और निर्वाचन आयोग तक पहुँ चा दिया है। हाल के
           घटनाक्रमों के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और दल-       बदल विरोधी कानून में  सु धार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग अध्यक्ष की भूमिका ·    —      मु ख्य भाग निर्वाचन आयोग की भूमिका ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

24. राजनीतिक दलों का वित्तपोषण और प्रकटीकरण (3)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और जवाबदेही ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार
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21 सितंबर  ईडी (ED) टीएमसी के  ₹5.22 करोड़  के  अग्रिम भुगतान की जाँ च कर रहा है जो अभी तक की गई उड़ा नों के  लिए नहीं  
थे, छह पार्टी खाते फ्री ज़

              →          → प्रचार विमानन पर पार्टी का खर्च अधिकांशतः उम्मीदवार व्यय सीमाओं से बाहर रहता है चार्ट र संचालक को बड़ी  जमानत राशि और अग्रिम भुगतान
          ईडी का खाता विश्लेषण गिफ्ट सिटी की संबंधित संस्था में  परत-दर-       →  ₹परत डालने का आरोप लगाता है लगभग 440       करोड़ के छह पार्टी खातों की

  →    पीएमएलए फ्री ज़िं ग पार्टी चुनौती देती है,  जाँ च जारी

●    मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002   की धारा 3        मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को परिभाषित करती है;         अपराध की आय अधिनियम में  सूचीबद्ध किसी अनुसूचित
    अपराध से उत्पन्न होनी चाहिए।

●  पीएमएलए (PMLA)   की धारा 5  के तहत,     संपत्ति की अस्थायी कु र्की 180             दिनों तक चल सकती है और इसकी पु ष्टि निर्णायक प्राधिकरण से होनी चाहिए।
●       विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में ,     सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 45            के तहत दोहरी ज़ मानत शर्तों सहित प्रमु ख पीएमएलए प्रावधानों की संवैधानिक

   वैधता को बरकरार रखा।
●    प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग,       वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है,  और पीएमएलए,  फे मा (FEMA)     तथा भगोड़ा  आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018   को लागू

 करता है।
●   जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 77          उम्मीदवारों को चुनावी व्यय खाते रखने की अपेक्षा करती है;  व्याख्या 1        पार्टी कार्यक्रम के प्रचार के लिए पार्टी नेताओं 

      के यात्रा व्यय को बाहर रखती है।
●       पंजीकृ त राजनीतिक दलों की आयआयकर अधिनियम, 1961   की धारा 13A  के तहत,     खातों के रखरखाव और लेखा-   परीक्षा के अधीन,    आयकर से मु क्त है।
●           सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रे टिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)        में  चु नावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया।

 मुख्य परीक्षा: “                            राजनीतिक दल के खर्च पर सीमा के अभाव ने भारत में  पार्टी वित्त को नियंत्रित करने के डिफ़ॉ ल्ट साधन के रूप में  आपराधिक जाँच को स्थापित कर
 ”   दिया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951     और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002       के संदर्भ में  समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —    मु ख्य भाग कानूनी शून्यता ·    —       मु ख्य भाग विकल्पी नियामक के रूप में  पीएमएलए (PMLA)  ·    — मु ख्य भाग प्रति-   दृष्टिकोण ·  
 निष्कर्ष (Conclusion)

25 सितंबर  अशोक लवासा ने ‘शेल’ राजनीतिक दलों के  लिए न्यायालय की निगरानी में  जाँ च, CAG ऑडिट और व्यय-सीमा की माँ ग 
की

     संविधान राजनीतिक दलों पर मौन है,  और RPA ECI               →   को दलों का पंजीकरण करने देता है पर सामान्यतः पंजीकरण रद्द करने नहीं देता पंजीकरण से
 धारा 29B       के तहत चंदा लेने और धारा 13A   के तहत कर-        →  छू ट पाने की पात्रता मिल जाती है हज़ा रों RUPPs   पंजीकृ त होते हैं ,     अधिकांश कभी खाते जमा
 नहीं करते,       →   कु छ को भारी चंदा मिलता है चुनावी बॉन्ड (2018)   गुमनामी बढ़ा ते हैं ,   जब तक 2024      → में  निरस्त नहीं हो जाते ADR, BBC   की पड़ ताल और 

CHRI        का शोध समस्या का पैमाना उजागर करते हैं ,  और ECI  अगस्त 2025  में  334 RUPPs      ‘   ’   →  को पंजीकरण रद्द किए बिना सूची से हटा देता है लवासा
    न्यायालय की निगरानी में  जाँ च, CAG ऑडिट, व्यय-         सीमा और डिजिटल प्रकटीकरण पोर्टल की माँ ग करते हैं

●       राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 29A        के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग में  होता है।
●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 29C                 ₹के अंतर्गत किसी राजनीतिक दल को किसी वित्त वर्ष में  किसी व्यक्ति या कं पनी से प्राप्त 20,000    से अधिक के

        अंशदान की सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होती है।
●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 29B              के अंतर्गत कोई राजनीतिक दल किसी सरकारी कं पनी से अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता।
●  आयकर अधिनियम, 1961   की धारा 13A            पंजीकृ त राजनीतिक दलों की विनिर्दिष्ट आय को कर से छू ट देती है,       ₹बशर्ते ऑडिट किए गए खाते और 2,000   से अधिक

         का कोई नक़ द चंदा न लेने जैसी शर्तें पूरी हों।
● Association for Democratic Reforms v. Union of India (2024)             में  सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने चु नावी बॉन्ड योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के  

            अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया।
●   निर्वाचन प्रतीक (   आरक्षणऔरआवंटन) आदेश, 1968   का अनुच्छेद 16A             निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता का पालन न करने पर किसी मान्यता-   प्राप्त दल

         की मान्यता निलंबित या वापस लेने की शक्ति देता है।
● Indian National Congress v. Institute of Social Welfare (2002)              में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निर्वाचन आयोग के पास किसी पंजीकृ त राजनीतिक

          दल का पंजीकरण रद्द करने की कोई सामान्य शक्ति नहीं है।

 मुख्य परीक्षा: “        राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के प्रमु ख कर्ता हैं ,           ”  फिर भी वे उसकी सबसे कम विनियमित संस्थाएँ  बने हुए हैं । पंजीकृ त अमान्यता-   प्राप्त राजनीतिक
                        दलों के वित्त और चुनावी बॉन्ड निर्णय के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। राजनीतिक वित्त को पारदर्शी बनाने के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग विनियमन की खामियाँ ·    —   मु ख्य भाग साक्ष्य ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  मीनाक्षी नटराजन का मामला पूछता है कि क्या फ़ॉ र्म  26 का 2018 का संशोधन RPA की धारा 33A से आगे चला जाता 
है

            → मतदाताओं को उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था ADR (2002)  और PUCL (2003)     प्रकटीकरण को मतदाता के
सूचना-      अधिकार का हिस्सा बना देते हैं ,  और 2002   में  धारा 33A    →  जोड़ी  जाती है नियम 4A    के अंतर्गत फ़ॉ र्म 26       → इस धारा को लागू करता है 2018  का

  संशोधन अनुच्छेद 5           →           को बढ़ा कर सभी लंबित आपराधिक मामलों तक ले जाता है एक निर्वाचन अधिकारी उस शिकायत के अप्रकट रहने पर राज्यसभा
           →  नामांकन ख़ा रिज करता है जिसमें  आरोप ही विरचित नहीं हुए थे पोन्नुस्वामी चुनाव-      पूर्व उपचार रोकता है और नियम-बनाम-     अधिनियम का प्रश्न निर्वाचन

      याचिका के लिए छोड़ दिया जाता है

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 33A,  जो 2002    में  जोड़ी  गई थी,              उम्मीदवारों को उन लंबित मामलों का प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करती है
                 जिनमें  अपराध दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है और आरोप विरचित हो चुके हैं ।

●  फ़ॉ र्म 26,  जो नामांकन-     पत्र के साथ दाख़ि ल शपथ-  पत्र है,   निर्वाचन संचालन नियम, 1961   के नियम 4A    के अंतर्गत निर्धारित है।
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● PUCL    बनाम भारत संघ (2003)       में  सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 33B   को असंवैधानिक ठहराया,    जिसने उम्मीदवारों के
         प्रकटीकरण को अधिनियम में  निर्दिष्ट तक सीमित कर दिया था।

●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 125A    नामांकन में  झूठा शपथ-          पत्र दाख़ि ल करने या सूचना छिपाने को दंडनीय बनाती है।
●  अनुच्छेद 329(ख)                       यह उपबंध करता है कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को विधि द्वारा उपबंधित निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके  

    से प्रश्नगत नहीं  किया जाएगा।
●   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 100(1)(ग)                 के अंतर्गत नामांकन की अनुचित अस्वीकृ ति वह आधार है जिस पर उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन को

    शून्य घोषित कर सकता है।
● एन.पी.     पोन्नु स्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी (1952)       में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नामांकन-           पत्र की अस्वीकृ ति को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय में

    चुनौती नहीं दी जा सकती।

 मुख्य परीक्षा:             उम्मीदवारों  के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकटीकरण मतदाता के विकल्प को मज़ बूत करता है,            पर इसे लागू करने का साधन मूल अधिनियम की सीमा के
      भीतर ही रहना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951   की धारा 33A           और प्रत्यायोजित विधान की सीमाओं के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग प्रकटीकरण का विकास ·    —      मु ख्य भाग प्रत्यायोजित विधान की समस्या ·    —   मु ख्य भाग उपचार ·  निष्कर्ष

25. दुर्लभ मृदा तत्व और महत्वपूर्ण खनिज (3)

दृष्टि:     रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी ·   बाज़ा र और राज्य

21 सितंबर  एनसीएईआर (NCAER) अर्थशास्त्रियों की चेतावनी — आयात ₹750-करोड़  के  घरेलू अनुमान को बौना बनाते हुए, 
भारत का परमानें ट-मैग्नेट (permanent-magnet) बाज़ा र आंकड़ों   में  अदृश्य

     ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एनडीएफईबी (NdFeB)      →         →   चुंबकों को अनिवार्य बनाते हैं  चीन प्रसंस्करण और चुंबक उत्पादन पर हावी है चीन अप्रैल
2025  में  रेयर-        →           →   अर्थ मैग्नेट्स पर निर्यात नियंत्रण लगाता है भारत खनिजों और अन्वेषण पर कें  द्रित मिशन शुरू करता है एनसीएईआर अर्थशास्त्री

                   दिखाते हैं  कि आंकड़े  यह नहीं बता पाते कि चुंबक अर्थव्यवस्था में  कहां प्रवेश करते हैं  और कै से चलते हैं ,         इसलिए नीति असली बाधा को निशाना नहीं बना
पाती

●         रेयर अर्थ तत्व सत्रह तत्वों का एक समूह है:      पंद्र ह लैं थेनाइड तथा स्कैं  डियम और यिट्रियम।
● नियोडिमियम-आयरन-  बोरॉन (NdFeB)            चुंबक सबसे मज़ बूत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध परमानेंट मैग्नेट हैं  और इलेक्ट्रिक-      वाहन मोटरों व पवन टर्बाइनों (wind 

turbines)    में  उपयोग होते हैं ।
●    भारत के तटीय समु द्र -             तटीय रेत में  पाया जाने वाला मोनाज़ा इट रेयर अर्थ और थोरियम रखता है,        और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड 

   इसका प्रसंस्करण करती है।
●    खान और खनिज (   विकास एवं विनियमन)  संशोधन अधिनियम, 2023       प्रथम अनुसूची के भाग डी में  24        क्रिटिकल व रणनीतिक खनिजों को सूचीबद्ध करता है, 

      जिनके लिए कें द्र  सरकार नीलामी करती है।
●     खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड नाल्को,              हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कं सल्टें सी लिमिटेड का एक संयु क्त उद्यम है,    जो विदेश में

       क्रिटिकल खनिज परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए है।
●             वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है और कारखाना अधिनियम, 1948        के तहत पंजीकृ त कारखानों को कवर करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                            क्रिटिकल मिनरल्स में  भारत की भेद्यता संसाधनों की कमी से उतनी नहीं है जितनी इस बात के ढांचे के अभाव से है कि मूल्य शृंखला में  तकनीकी
    ” निर्भरता कहां जमा होती है। रेयर-        अर्थ परमानें ट मैग्नेट के संदर्भ में  चर्चा कीजिए,        और घरेलू क्षमता निर्माण के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —     मु ख्य भाग मापन का अंतराल ·    —    मु ख्य भाग मूल्य शृंखला ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  खान सचिव की खनन ब्लॉकों पर ‘कब्ज़ा  जमाकर बैठने’ के  विरुद्ध चेतावनी, लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना शुरू 
होने को
2015                →          से लागू नीलामी व्यवस्था में  खनिक ब्लॉकों के लिए ऊँ चे प्रीमियम की बोली लगाते हैं  कु छ पट्टाधारक मंज़ू रियाँ मिलने के बाद भी ब्लॉकों को

           →          उत्पादन के बजाय सट्टे की परिसंपत्ति मानकर दबाए बैठे रहते हैं  खनिज भूमि निष्क्रिय पड़ी  रहती है और उत्पादन पिछड़ ता है,     ठीक उस समय जब बैटरी 
        →  और इलेक्ट्रॉनिक्स खनिजों की माँ ग बढ़ रही है भारत लिथियम, निकल,                कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर बना रहता है और

       →       उसके पास लगभग कोई प्रसंस्करण क्षमता नहीं  कें  द्र तीन मोर्चों  पर ज़ो र लगाता है:   स्क्वैटिंग पर चेतावनी,      अस्थिर माली तक में  विदेशी स्रोत,   और चार
  राज्यों में  खनिज-    विशिष्ट पार्कों  वाली लिथियम-   निकल प्रसंस्करण योजना

●    खान और खनिज (   विकास और विनियमन)  संशोधन अधिनियम, 2015   के तहत कोयला,       —     लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़ कर जो अलग प्रावधानों से
  —               शासित हैं  अन्य खनिजों के खनन पट्टे और समग्र लाइसें स देने का एकमात्र तरीक़ा  नीलामी बन गया।

● MMDR अधिनियम, 1957   की धारा 4A(4)                        प्रावधान करती है कि यदि पट्टा निष्पादित होने के दो वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू न हो या खनन दो वर्ष तक बंद रहे,  तो
     खनन पट्टा व्यपगत हो जाता है,      बशर्ते राज्य सरकार अवधि न बढ़ा ए।

● MMDR  संशोधन अधिनियम, 2023             ने पहली अनुसूची में  महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची वाला भाग D जोड़ा ,      जिनकी नीलामी कें  द्र  सरकार करती है।
● MMDR  संशोधन अधिनियम, 2023          ने लिथियम को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया,           जिससे इसका अन्वेषण और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुल गया।
●              खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में  महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए NALCO,        हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड

     कं सल्टें सी लिमिटेड का संयु क्त उद्यम है।
● Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024)               में  नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि रॉयल्टी कर नहीं है

        और राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं ।
●  भारत 2023    में  महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति-       शृंखलाओं पर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल,   खनिज सुरक्षा साझेदारी,   का सदस्य बना।
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 मुख्य परीक्षा: “            भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति खानें  अर्जित करने पर कें द्रि त रही है,      ” परंतु  वास्तविक निर्भरता प्रसंस्करण में  है। लिथियम,     निकलऔर दुर्लभ मृदा
                             के प्रसंस्करण को बढ़ा वा देने के हालिया कदमों के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि खनन पट्टों को सट्टे के लिए दबाकर रखना

         नीलामी व्यवस्था के उद्देश्यों को कै से कमज़ो र करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग प्रसंस्करण की खाई ·    —     मु ख्य भाग विदेशों से आपूर्ति ·    —      मु ख्य भाग स्क्वैटिंग और नीलामी व्यवस्था ·  निष्कर्ष

26. खनन संशोधन अधिनियम और राज्यों के  कर अधिकार (3)

दृष्टि:   कें द्र और राज्य

25 सितंबर  संशोधित खान अधिनियम की धारा 9D से ओडिशा को कितना नुक़ सान होगा, राज्य ने अब तक इसका आकलन नहीं  
किया

       सातवीं अनुसूची खनन को संघ के विनियमन (  सूची I   की प्रविष्टि 54)     और राज्य के कराधान (  सूची II   की प्रविष्टियाँ 49  और 50)    →  में  बाँ टती है जुलाई
2024                 में  सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्य खनिज अधिकारों तथा खनिज-        →   युक्त भूमि पर कर लगा सकते हैं  राज्यों को

        नए शुल्कों और पुराने बकाये की संभावना दिखती है,          →  जबकि उद्योग के सामने अनिश्चित लागत खड़ी  होती है संसद MMDR  संशोधन अधिनियम, 2026 
   के ज़ रिए प्रविष्टि 50          के परिसीमन खंड का उपयोग करती है और धारा 9D               →  के तहत राज्य के शुल्कों को संघ की स्वीकृ ति के अधीन कर देती है ओडिशा

       विधानसभा पूछती है कि राज्य ने क्या खोया,               और सरकार कहती है कि वह कें  द्र के नियम बनने के बाद ही गिनती करेगी

●     राज्य सूची की प्रविष्टि 50           राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति देती है,              किं तु  यह शक्ति खनिज विकास से संबंधित विधि द्वारा संसद की लगाई गई
     किसी भी परिसीमा के अधीन है।

●     संघ सूची की प्रविष्टि 54                        खानों के विनियमन और खनिज विकास को उस सीमा तक शामिल करती है जिस सीमा तक संसद लोकहित में  संघ का नियंत्रण समीचीन
 घोषित करे; MMDR अधिनियम, 1957     ऐसी ही एक घोषणा है।

● Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024)       में  नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1     से निर्णय दिया कि MMDR  अधिनियम के  
    अंतर्गत रॉयल्टी कर नहीं है।

●           इसी निर्णय में  कहा गया कि राज्य सूची की प्रविष्टि 49 (     भूमि और भवनों पर कर)    के अंतर्गत राज्य खनिज-       युक्त भूमि पर कर लगा सकते हैं ।
●    ज़ि ला खनिज प्रतिष्ठान 2015    के संशोधन द्वारा MMDR    अधिनियम की धारा 9B               के अंतर्गत बनाए गए और इन्हें  खनन पट्टाधारकों के रॉयल्टी से जु ड़े  अंशदान से धन 

 मिलता है।
● MMDR  संशोधन अधिनियम, 2015             ने प्रमु ख खनिजों के खनन पट्टे देने के लिए नीलामी को तरीक़ा  बनाया।
● MMDR             अधिनियम के अंतर्गत प्रमु ख खनिजों की रॉयल्टी दरें  दूसरी अनुसूची में  निर्दिष्ट हैं ,              और कें द्र  उन्हें  तीन वर्ष में  एक से अधिक बार संशोधित नहीं कर सकता।

 मुख्य परीक्षा: “                  संविधान संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति सीमित करने की अनु मति देता है,       किं तु  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों की
                   ” कराधान शक्ति को बरक़ रार रखे जाने के तु रंत बाद इस शक्ति का प्रयोग सहकारी संघवाद पर प्रश्न खड़े  करता है। MMDR  संशोधन अधिनियम, 2026  और
             ओडिशा में  उठाई गई चिंताओं के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक योजना ·    —  मु ख्य भाग धारा 9D      के पक्ष में  तर्क ·    —    मु ख्य भाग संघीय चिंताएँ  ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  CAG ने पाया कि ओडिशा के  खनिज फ़ा उंडेशनों ने ₹2,578.73 करोड़  ऐसी श्रेणी में  खर्च किए जिसे नियमों ने कभी 
बनाया ही नहीं

      खनन विस्थापित करता और प्रदूषित करता है,       परंतु उसका राजस्व सरकारों को जाता है,     → प्रभावित गाँ वों को नहीं  MMDR  संशोधन अधिनियम, 2015 
       खनिकों द्वारा वित्तपोषित ज़ि ला खनिज फ़ा उंडेशन बनाता है,  और PMKKKY     →        प्राथमिकताएँ तय करती है ओडिशा के नियम अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में

  व्यय को 40%     →    “   ”      ₹तक सीमित करते हैं  ज़ि ले एक अमान्य सामान्य प्रभावित क्षेत्र श्रेणी बनाकर उसके माध्यम से 2,578.73     → करोड़ खर्च करते हैं  CAG 
     अपात्र उपयोग को चिह्नित करता है,                     ऐसे समय में  जब ओडिशा के दल राज्य की खनिज कर लगाने की शक्ति को लेकर कें  द्र से लड़ रहे हैं

●    खान और खनिज (   विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957   की धारा 9B,  जो 2015   में  जोड़ी  गई,          खनन कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़ि ले में  ज़ि ला खनिज फ़ा उंडेशन 
   का प्रावधान करती है।

● MMDR अधिनियम, 1957   की धारा 9C        राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास का प्रावधान करती है।
●                         प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना खनन पट्टाधारियों द्वारा दिए गए धन का उपयोग करते हुए ज़ि ला खनिज फ़ा उंडेशनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
●    संविधान के अनुच्छेद 148  से 151         भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित हैं ।
●  अनुच्छेद 151(2)         के अंतर्गत किसी राज्य के लेखों से संबंधित CAG        की रिपोर्टें  राज्यपाल को प्रस्तु त की जाती हैं ,        जो उन्हें  राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं ।
● Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024)         में  सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने 8:1      से कहा कि रॉयल्टी कर

 नहीं है।
●  पंचायतों (    अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996                  पाँचवीं अनु सूची के क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को योजनाओं के अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श

   में  भूमिका देता है।

 मुख्य परीक्षा:                           ज़ि ला खनिज फ़ा उंडेशन खनन के लाभों को प्रभावित समु दायों के साथ साझा करने के लिए बनाए गए थे। हाल के लेखा परीक्षा निष्कर्षों के आलोक में
                         उनके कार्यकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उन्हें  उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सुधार सु झाइए जिनकी सेवा के लिए वे बने हैं । (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·   मु ख्य भाग:   निष्कर्ष ·   मु ख्य भाग:    संरचनात्मक कारण ·   मु ख्य भाग:   सुधार ·  निष्कर्ष

27. इलेक्ट्रॉनिक्स असें बली और चीन पर निर्भरता (3)

दृष्टि:     रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी ·   बाज़ा र और राज्य
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21 सितंबर  इलेक्ट्रॉनिक्स असें बली (electronics assembly) से चीन पर भारत की निर्भरता गहरी होने के  बीच चीन से आयात 
71% बढ़ा

    आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई (PLI)        →  आउटपुट और बिक्री को पुरस्कृ त करते हैं  फर्में फोन,        लैपटॉप और टेलीकॉम उपकरण की अंतिम असें बली सबसे 
    →          →    तेज़ी  से बढ़ा ती हैं  असें बली के लिए आयातित चीनी कलपुर्ज़े  और मशीनरी चाहिए चीन से आयात 71%  बढ़ कर 149.5       अरब डॉलर हो जाता है जबकि

    →       निर्यात स्थिर रहता है घाटा संरचनात्मक बन जाता है और 12   सितंबर की मोदी-      शी बैठक में  उठाया जाता है

●              मोबाइल फोन के लिए फे ज़्ड मैन्यु फै क्चरिंग प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2017     में  अधिसूचित किया गया था,     ताकि कलपुर्ज़ों  पर सीमा
        शुल्क की क्रमिक वृद्धि के ज़ रिए घरेलू मूल्यवर्धन बढ़े ।

●         बड़े  पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना,   जो अप्रैल 2020   में  अधिसूचित हुई,            आधार वर्ष की तु लना में  भारत में  निर्मित माल की वृद्धिशील
    बिक्री पर प्रोत्साहन देती है।

●   प्रेस नोट 3, 2020  के तहत,    भारत के साथ भू-              सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी मार्ग (government route)   से मंज़ू री
 आवश्यक है।

●                  इंटरमीडिएट गु ड्स वे वस्तु एं हैं  जो अन्य वस्तु ओं के उत्पादन में  इनपु ट के रूप में  उपयोग होती हैं ,           जबकि कै पिटल गुड्स मशीनरी जैसी टिकाऊ वस्तुएं हैं  जो अन्य
      वस्तु ओं के उत्पादन में  उपयोग होती हैं ।

●    आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan)  मई 2020  में  अर्थव्यवस्था,  अवसंरचना (infrastructure),  तंत्र (system),  जनसांख्यिकी
(demography)              और मांग पर आधारित आत्मनिर्भरता की नीति के रूप में  घोषित किया गया था।

●    भारत के पास 2026   में  ब्रिक्स (BRICS)   की अध्यक्षता है,       और इस समूह के सदस्यों में  ब्राज़ी ल, रूस, भारत,           चीन और दक्षिण अफ्री का के साथ नए सदस्य भी शामिल
हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “     भारत का विनिर्माण विस्तार चीन-       कें द्रि त आपूर्ति शृंखलाओं में  जड़ा  हुआ है,     जिससे आत्मनिर्भरता का एक '  असें बली ट्रैप'  ”     बनता है। चीन से भारत के
                    आयात की संरचना और भारत के औद्योगिक नीति साधनों के डिज़ा इन के आलोक में  इस कथन की समालोचनात्मक जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —     मु ख्य भाग ट्रैप के प्रमाण ·    —     मु ख्य भाग यह क्यों हुआ ·    —   मु ख्य भाग प्रतिपक्ष ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  नथिंग अपने CMF ब्रांड को भारतीय बहुमत वाली कं पनी के  रूप में  अलग करेगी, 62,500 ₹ करोड़  की मोबाइल योजना 
भारतीय ब्रांडों को पुरस्कृ त करती है

     उत्पादन से जुड़ी  प्रोत्साहन योजना (PLI)                    →  और पहले की योजनाएँ भारत को मात्रा के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा  फ़ो न निर्माता बनाती हैं  पर
     मूल्य विदेश में  ही रहता है,    क्योंकि डिज़ा इन और IP     →  ₹विदेशी ब्रांडों के हैं  सरकार 62,500      करोड़ की योजना अधिसूचित करती है,   जिसमें  भारतीय

  स्वामित्व वाले ब्रांड,  भारतीय IP  और R&D        →         को पुरस्कृ त करने वाला अलग खंड है विदेशी ब्रांड पात्रता के लिए अपना ढाँ चा बदलते हैं ,   शुरुआत नथिंग
 द्वारा CMF        →      को भारतीय बहुमत वाली कं पनी बनाने से अब कसौटी यह है कि R&D  और IP       वास्तव में  भारत आते हैं  या नहीं
●                           उत्पादन से जु ड़ी  प्रोत्साहन योजना निवेश की राशि के बजाय आधार वर्ष से ऊपर घरेलू रूप से निर्मित वस्तु ओं की बढ़ी  हुई बिक्री पर प्रोत्साहन देती है।
● 2020    में  अधिसूचित पहली PLI            योजना में  मोबाइल फ़ो न सहित बड़े  पैमाने का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल था।
●      भारत में  ट्रेडमार्क व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999      से और औद्योगिक डिज़ा इन डिज़ा इन अधिनियम, 2000    से शासित होते हैं ।
● 2020    का प्रेस नोट 3                        भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले देशों की संस्थाओं से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूर्व सरकारी अनुमति अनिवार्य करता है।
●                    घरेलू मूल्यवर्धन से आशय किसी उत्पाद के मूल्य के उस हिस्से से है जो देश के भीतर सृजित होता है,      आयातित पु र्ज़ों  के मूल्य से भिन्न।
●         भारत में  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी मु द्रा  प्रबंधन अधिनियम, 1999     के तहत विनियमित होता है।

 मुख्य परीक्षा: “          भारत मोबाइल फ़ो न का अग्रणी असें बलर तो बन गया है,          ”       पर अभी वैश्विक फ़ो न ब्रांडों  का निर्माता नहीं बना है। इस संदर्भ में  परीक्षण कीजिए कि
      औद्योगिक प्रोत्साहनों की संरचना मूल्यवर्धन को R&D,           डिज़ा इन और बौद्धिक संपदा की ओर कै से मोड़ सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —      मु ख्य भाग असेंबली पर्याप्त क्यों नहीं  ·    —    मु ख्य भाग नई संरचना ·    —      मु ख्य भाग जोखिम और सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  मेक इन इंडिया के  बारह वर्ष: GVA में  विनिर्माण का हिस्सा लगभग 15%, स्मार्ट  मीटरों में  स्वदेशी चिप अनिवार्य
2011     की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति GDP  में  25%       →    हिस्से का लक्ष्य तय करती है मेक इन इंडिया (2014)      कारोबारी सुगमता के सुधार और FDI  का खुलापन 

 जोड़ ता है,        → पर निजी निवेश कमज़ो र बना रहता है PLI  योजनाएँ (2020-21)              → चुने हुए क्षेत्रों में  अतिरिक्त उत्पादन के लिए फ़ र्मों को भुगतान करती हैं
         निवेश आता है पर पाँ च क्षेत्रों में  सिमट जाता है,      जबकि विनिर्माण का हिस्सा लगभग 15%      और वैश्विक निर्यात हिस्सा लगभग 1.7%     → पर अटका रहता है

            अब राज्य सार्वजनिक ख़ रीद का उपयोग करके सीधे माँ ग पैदा कर रहा है,  जैसे 20           करोड़ स्मार्ट मीटरों के लिए भारत में  डिज़ा इन की गई चिप

●     मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर, 2014     को शुरू की गई थी,            और अब इसका नोडल विभाग उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) है।
●   राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011  ने GDP     में  विनिर्माण का हिस्सा 25%              तक बढ़ा ने का लक्ष्य रखा और राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्रों का प्रस्ताव किया।
●    सकल मूल्य वर्धन =    −  उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती उपभोग; GDP = GVA +   −  उत्पाद कर उत्पाद सब्सिडी।
● उत्पादन-                      संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएँ  फ़ र्मों को भारत में  निर्मित वस्तु ओं की आधार वर्ष की तु लना में  अतिरिक्त बिक्री से जु ड़ा  प्रोत्साहन देती हैं ।
●   सार्वजनिक ख़ रीद (     मेक इन इंडिया को वरीयता)    आदेश के अंतर्गत श्रेणी-I       स्थानीय आपूर्तिकर्ता में  कम से कम 50%    स्थानीय सामग्री होनी चाहिए।
●          संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का लक्ष्य वितरण कं पनियों की AT&C      हानियों को राष्ट्रीय स्तर पर 12-15%   तक लाना है,      और पावर फ़ा इनेंस कॉरपोरेशन तथा REC 

Ltd    इसकी नोडल एजेंसियाँ हैं ।
●                     भारत सेमीकं डक्टर मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंग के रूप में  इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                   अपनी शुरुआत के बारह वर्ष बाद मेक इन इंडिया ने कु छ क्षेत्रों में  निवेश की संरचना तो सु धारी है,          पर भारत की अर्थव्यवस्था में  विनिर्माण का स्थान नहीं
 ” बदला है। वृद्धि, निवेश,   निर्यात और उत्पादन-             संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विनिर्माण-    आधारित रोज़ गार को
     व्यापक बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग जहाँ सफलता मिली ·    —      मु ख्य भाग जहाँ सफलता नहीं  मिली ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष
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28. हिमालयी आपदाएँ और हिमनद संकट (3)

दृष्टि:   विकास और पर्यावरण

23 सितंबर  रसुवा आपदा GLOF नहीं , चट्टान-हिम हिमस्खलन थी, और इसके  लिए भूकं पीय चेतावनी नेटवर्क  चाहिए
               →             गर्मी बढ़ ने से हिमालयी हिमनद पतले होते हैं  और खड़ी  ढलानों पर पर्माफ़्रॉ स्ट पिघलता है ढलानें  वह बर्फ़ खो देती हैं  जो उन्हें  बाँ धे और थामे रखती थी, 
 और चट्टान-         →               →  हिम हिमस्खलन के रूप में  ढह जाती हैं  हिमस्खलन पानी और तलछट समेटकर दूर तक जाने वाले मलबा प्रवाह बन जाते हैं  जलविद्युत

        स्थलों और मज़ दूरों से भरी घाटियाँ चोट झेलती हैं ,   जैसे चमोली (2021)    → और रसुवा में  झील-  कें  द्रित GLOF       चेतावनी इन शृंखलाबद्ध घटनाओं को नहीं
 देख पाती,               जिससे सघन भूकं पीय नेटवर्क और समुदायों के भरोसे वाली चेतावनियों का पक्ष मज़ बूत होता है

●        हिमनद झील विस्फोट बाढ़ किसी हिमनद या हिमोढ़ ,         यानी हिमनद द्वारा जमा किए गए मलबे की मेड़ ,         से बँधी झील से पानी का अचानक निकलना है।
●             पर्माफ़्रॉ स्ट वह ज़ मीन है जो लगातार कम से कम दो वर्षों तक 0°C     या उससे नीचे रहती है।
●   आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005            के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं ।
●        आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सें दाई फ़्रे मवर्क 2015-2030          में  सात वैश्विक लक्ष्य और कार्रवाई की चार प्राथमिकताएँ  हैं ,      और इसने ह्योगो कार्यवाही फ़्रे मवर्क

2005-2015   का स्थान लिया।
● आपदा-      रोधी अवसंरचना गठबंधन भारत ने 2019           में  शु रू किया था और इसका मु ख्यालय नई दिल्ली में  है।
●      अंतरराष्ट्रीय एकीकृ त पर्वतीय विकास कें द्र  (ICIMOD)                 का मु ख्यालय काठमांडू में  है और इसके भारत सहित हिंदू कु श हिमालय के आठ सदस्य देश हैं ।
●   उत्तराखंड की 2021           की चमोली आपदा की शुरुआत रौं टी चोटी से गिरे एक चट्टान-    हिम हिमस्खलन से हुई,      जो मलबा प्रवाह में  बदल गया।

 मुख्य परीक्षा: “             ”           हिमालय में  खतरों की शृंखला हमेशा किसी हिमनद झील से शुरू नहीं होती। नेपाल और उत्तराखंड की हाल की आपदाओं के आलोक में  झील-  कें द्रि त
GLOF         जोखिम प्रबंधन की सीमाओं की चर्चा कीजिए तथा चट्टान-           हिम हिमस्खलनों और मलबा प्रवाहों  के अनु रूप पूर्व चेतावनी और भूमि-     उपयोग का दृष्टिकोण सुझाइए।
(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग झील-       कें द्रि त प्रबंधन क्यों अपर्याप्त है ·    —      मु ख्य भाग पूर्व चेतावनी की संरचना ·    — मु ख्य भाग भूमि-     उपयोग और जलविद्यु त ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  उत्तराखंड ने पहली हिमनद-झील पूर्व  चेतावनी प्रणाली लगाई, उधर गंडक ने बिहार में  तटबंध तोड़ा
   तापमान बढ़ ने से हिमोढ़ -      → बाँ ध वाली झीलें  फू लती हैं  NDMA  ने 13 उच्च-     →          जोखिम झीलें  चिह्नित कीं  नेपाल की अगस्त की आपदा ने दिखाया कि ढहना

      →        →         कितनी तेज़ी  से जान लेता है उत्तराखंड ने वसुंधरा ताल पर सें सर लगाए अनसुलझा चरण है सें सर से सायरन तक का रास्ता

●   आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005           के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं ;         ज़ि ला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर या
   ज़ि ला मजिस्ट्रेट होते हैं ।

●   सेंडाई फ्रे मवर्क 2015–2030   का लक्ष्य G बहु-      आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा-     जोखिम सूचना से संबंधित है।
●     गंडक नेपाल में  निकलती है,     जहाँ इसे नारायणी कहते हैं ,        और पटना के पास गंगा में  मिलती है;      –      इस पर बना वाल्मीकिनगर बैराज भारत नेपाल समझौते के तहत बना

था।

 मुख्य परीक्षा:       समझाइए कि हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)                 के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ हिमालयी समु दायों की रक्षा करने में  प्रायः क्यों विफल रहती हैं । (10 
अंक, 150 शब्द)
दृष्टिकोण:  —   निर्देश समझाइए ·   — भूमिका GLOF   में  घंटे नहीं ,     मिनट मिलते हैं  ·    —   मु ख्य भाग कवरेज कम है:            शीर्ष श्रेणी की पाँच में  से एक झील पर सें सर ·    — मु ख्य भाग

             सेंसर से सायरन तक की कड़ी  अंतिम छोर पर टूट जाती है ·   —        निष्कर्ष सें सर बढ़ा इए और गाँवों में  अभ्यास भी कराइए

29. भारत-नेपाल संबंधों में  नई शुरुआत (3)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

21 सितंबर  नेपाल के  वित्त मंत्री ने भारत-विरोधी ‘जिंगोइज्म’ को खत्म घोषित किया, नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट की मांग की
सीमा-     मानचित्र विवाद और नाके बंदी (blockade)   की यादें  भारत-       → विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देती हैं  RSP-        समर्थित नई बालेन शाह सरकार रीसेट चाहती

 →   है विनाशकारी बाढ़ $5        →    बिलियन की पुनर्निर्माण जरूरत पैदा करती है नेपाल भारत से मदद,        →  नई व्यापार संधि और ओवरफ्लाइट मांगता है भारत
    की प्रतिक्रिया नेबरहुड फर्स्ट (Neighbourhood First)   की परीक्षा लेगी

● भारत-      नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950    में  हस्ताक्षरित हुई थी।
● कालापानी,     लिपु लेख और लिम्पियाधु रा को 2020               के एक संवैधानिक संशोधन के जरिये नेपाल के नए राजनीतिक मानचित्र में  शामिल किया गया।
●        ईस्ट इंडिया कं पनी और नेपाल के बीच 1816      की सुगौली संधि ने काली (महाकाली)       नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाया।
●         गौतम बु द्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल के लुं बिनी (Lumbini)      के निकट भैरहवा में  स्थित है।
●  शिकागो कन्वेंशन, 1944  के तहत,                 हर राज्य को अपने क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभु ता प्राप्त है।
● भारत-  नेपाल व्यापार,        पारगमन संधि से अलग एक व्यापार संधि (2009  में  संशोधित)    से शासित होता है।

 मुख्य परीक्षा: “        भूगोल भारत को नेपाल के लिए अपरिहार्य (indispensable)  बनाता है,          ”  लेकिन राजनीति अक्सर भारत को वहां अलोकप्रिय बना देती है। नेपाल
  ‘ ’     सरकार की रीसेट की मांग के संदर्भ में ,            भरोसा फिर से बनाने के लिए भारत जो कदम उठा सकता है,    उनकी जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —     मु ख्य भाग अविश्वास के स्रोत ·    —       मु ख्य भाग भारत क्या दे सकता है ·    —    मु ख्य भाग चीन आयाम ·  निष्कर्ष
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29 सितंबर  चीन-वित्तपोषित ऊपरी त्रिशूली परियोजना ढहने के  बाद नेपाल ने भारत से बिजली माँ गी; पारेषण बना BRI की भारत की 
काट

 चीन BRI           →  संप्रभु ऋणों से नेपाल की जलविद्युत को वित्त देता है भारत चीन-             वित्तपोषित संयंत्रों से बिजली ख़ रीदने से इनकार करता है और क्षेत्र में  एकमात्र 
   →              बड़ा  ख़ रीदार है अगस्त की बाढ़ ऊपरी त्रिशूली परियोजना को नष्ट कर देती है और नेपाल 300–400     →     मेगावाट खो देता है काठमांडू आपूर्ति के लिए

     →             भारत की ओर मुड़ ता है भारत को निर्यात से भूटान की आय नेपाल से आगे निकल जाती है,     जो दिखाता है कि ग्रिड-    →   एकीकरण लाभकारी है नेपाल से
          श्रीलंका तक पारेषण क्षमता भारत का सामरिक साधन बन जाती है

●      भारत और नेपाल के बीच 1996          की महाकाली संधि पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का प्रावधान करती है।
●   बिजली के सीमा-                 पार व्यापार पर भारत के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमोदनों के लिए कें द्री य विद्यु त प्राधिकरण निर्दिष्ट प्राधिकारी है।
● चूखा,              ताला और मांगदेछू भूटान की जलविद्यु त परियोजनाएँ  हैं  जो भारतीय सहायता से बनी हैं ।
● ‘  एक सूर्य,  एक विश्व,  ’   एक ग्रिड का प्रस्ताव 2018           में  अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में  रखा गया था,     और ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव 2021  में  COP26   में  शु रू

हुआ।
●    बिम्सटेक सदस्यों ने 2018      में  बिम्सटेक ग्रिड अंतर्सं बंध पर समझौता-    ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
●          भूटान के चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “                   दक्षिण एशिया में  चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का भारत का सबसे कारगर उत्तर अधिक निर्माण करना नहीं ,    ” बल्कि अधिक ख़ रीदना है। नेपाल,  भूटान
    और श्रीलंका के साथ सीमा-         पार बिजली व्यापार के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग ख़ रीदने का तर्क ·    —    मु ख्य भाग देशवार उदाहरण ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·  निष्कर्ष

30. हानि और क्षति कोष तथा COP31 (3)

दृष्टि:      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

22 सितंबर  नेपाल ने बाढ़  के  नुकसान को जलवायु न्याय का दावा बनाया, हानि और क्षति पर भारत के  रुख की परीक्षा
                 →     हिमालय के गर्म होने से हिमनद झीलें  फै लती हैं  और बादल फटने की घटनाएँ तेज़ होती हैं  नेपाल में  विनाशकारी अचानक बाढ़ ,    पुनर्निर्माण का खर्च GDP 

  के लगभग 10%  → तक GCF       जैसे वैश्विक कोष धीमे साबित होते हैं ,  एक GLOF        →      परियोजना सात साल तक अटकी रहती है नेपाल हानि और क्षति कोष
        से अपील करता है और क्षेत्रीय स्तर पर CBDR         →    का हवाला देकर पड़ो सियों पर दबाव बनाता है भारत के सामने विकल्प: दायित्व,    सहायता या क्षेत्रीय बीमा 

ढाँ चा

●       हानि और क्षति कोष पर सहमति 2022   में  शर्म अल-   शेख में  COP27    में  बनी और 2023    में  दुबई में  COP28     में  इसे चालू किया गया;      विश्व बैं क इसका अंतरिम न्यासी
है।

●     पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8      हानि और क्षति से संबंधित है,   और निर्णय 1/CP.21            दर्ज करता है कि यह दायित्व या मु आवज़े  का आधार नहीं बनता।
●         हानि और क्षति के लिए वारसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र 2013  में  COP19   में  स्थापित हुआ।
●          साझा किं तु  विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत UNFCCC, 1992   के अनुच्छेद 3.1  में  है।
●    हरित जलवायु  कोष 2010    में  कानकु न में  COP16            में  स्थापित हुआऔर इसका मु ख्यालय दक्षिण कोरिया के सोंगदो में  है।
●     हिंदू कु श हिमालय पर अंतर-    सरकारी ज्ञान कें द्र  ICIMOD     का मु ख्यालय काठमांडू में  है।
●                   हिमनद झील विस्फोट बाढ़ उस झील से पानी का अचानक निकलना है जो हिमनद की बर्फ़ या हिमोढ़ (moraine)   से बँधी हो।

 मुख्य परीक्षा: “            जलवायु  न्याय की माँग अब के वल वैश्विक उत्तर से नहीं की जाती;            ”    छोटे पड़ो सी देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी यह माँग करने लगे हैं । हाल की बाढ़
             के बाद हानि और क्षति सहायता के लिए नेपाल की अपील के आलोक में ,                भारत की जलवायु कू टनीति के सामने खड़ी  दुविधा का परीक्षण कीजिए तथा एक ऐसे क्षेत्रीय

       ढाँचे का सु झाव दीजिए जो भारत के वार्ता-            रुखऔर पड़ो स के प्रति उसके उत्तरदायित्वों में  सामंजस्य बिठा सके । (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग दुविधा ·    —        मु ख्य भाग वैश्विक तंत्र क्यों कम पड़ ते हैं  ·    —     मु ख्य भाग एक क्षेत्रीय ढाँचा ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  COP31 की साझा ऑस्ट्रेलिया-तुर्कि ए अध्यक्षता की प्राथमिकता-सूची से जीवाश्म-ईंधन संक्रमण और हानि-क्षति वित्त 
पोषण नदारद
UNFCCC (1992)    और पेरिस समझौता (2015)           → हर देश को अपने लक्ष्य स्वयं तय करने देते हैं  2023         का ग्लोबल स्टॉकटेक जीवाश्म ईंधन से हटने का

  आह्वान करता है,   पर कोई समय-     → सीमा नहीं तय करता COP30    ‘   ’       में  यूरोपीय संघ जीवाश्म ईंधन रोडमैप पेश करता है जबकि विकासशील देश अनुकू लन-
     → वित्त पर ज़ो र देते हैं  जीवाश्म-    निर्भर ऑस्ट्रेलिया और तुर्कि ए,       दोनों में  से कोई न झुकने पर, COP31      →   की अध्यक्षता बाँ ट लेते हैं  उनकी कार्यसूची

      विद्युतीकरण और महासागरों को आगे रखती है,    जीवाश्म संक्रमण और हानि-    क्षति धन को बाहर

●       संयु क्त राष्ट्र जलवायु  परिवर्तन ढाँचा अभिसमय 1992     में  अपनाया गया और 1994   में  लागू हुआ;        इसका पक्षकार सम्मेलन इसका सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।
● UNFCCC   का अनुच्छेद 3             साझा किं तु  विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करता है।
●     पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4             के अंतर्गत हर पक्षकार को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तैयार करना,      सूचित करना और बनाए रखना है,     जो हर पाँच साल

   में  अद्यतन होता है।
●     पेरिस समझौते का अनुच्छेद 8 हानि-    क्षति से संबंधित है,   और अनुच्छेद 14          हर पाँच साल में  वैश्विक स्टॉकटेक का प्रावधान करता है,    जिसका पहला दौर 2023  में

COP28   में  संपन्न हुआ।
●    बाकू में  हुए COP29   में  सहमत जलवायु -          वित्त पर नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य विकसित देशों से 2035      तक विकासशील देशों के लिए कम-से-  कम 300   अरब डॉलर

       प्रतिवर्ष जु टाने में  अगु आई करने को कहता है।
● हानि-        क्षति के लिए प्रतिक्रिया कोष पर शर्म अल-    शेख में  हुए COP27         में  सहमति बनी और यह दुबई में  हुए COP28   में  क्रियाशील हुआ।
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●   भारत ने 2070  तक शुद्ध-       शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है,   और इसका 2022   का संशोधित NDC 2030  तक GDP  की उत्सर्जन-  तीव्रता 2005    के स्तर से
45%     घटाने का वादा करता है।

 मुख्य परीक्षा: “COP31             की प्राथमिकताएँ  सबसे सु भेद्य देशों की आवश्यकताओं से अधिक अपने मेज़ बानों के ऊर्जा-    ” हितों को दर्शाती हैं । जीवाश्म-    ईंधन संक्रमण और
हानि-                क्षति वित्त पोषण के अनसुलझे प्रश्नों के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। COP31       में  भारत को क्या रुख़ अपनाना चाहिए? (15 अंक, 
250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग कथन के पक्ष में  तर्क ·    —   मु ख्य भाग प्रतिपक्ष ·    —     मु ख्य भाग भारत का रुख़ ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  संयुक्त राष्ट्र महासभा की समुद्र-जलस्तर वृद्धि पर घोषणा द्वीपीय देशों की राष्ट्रीयता की गारंटी देती है और उनकी समुद्री 
सीमाएँ स्थिर करती है

       तापवृद्धि से समुद्री जल फै लता है और स्थल-    →   बर्फ पिघलती है वैश्विक औसत समुद्र-  जलस्तर 4-5        → मिमी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ ता है UNCLOS  समुद्री
  सीमाएँ तटीय आधार-    रेखाओं से मापता है,             इसलिए पीछे हटता तट क्षेत्र सिकोड़ सकता है और डूबता राष्ट्र अपनी राज्य-     →  हैसियत खो सकता है प्रशांत देश 

 और AOSIS       क़ा नूनी स्पष्टता के लिए ज़ो र डालते हैं ,  फिर ILC    का अध्ययन और 2024    की संयुक्त राष्ट्र उच्च-     → स्तरीय बैठक आती है 24  सितंबर 2026 
      को महासभा सर्वसम्मति से घोषणा अपनाती है,        जो सीमाओं को स्थिर करती है और राष्ट्र-       हैसियत की निरंतरता की पुष्टि करती है

● UNCLOS     के तहत प्रादेशिक समुद्र 12   समुद्री  मील तक,   सन्निहित क्षेत्र 24        समुद्री  मील तकऔर अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200     समुद्री  मील तक फै लता है,  सभी आधार-
    रेखा से मापे जाते हैं ।

● UNCLOS   के अनुच्छेद 5    के अंतर्गत सामान्य आधार-   रेखा वह निम्न-           जल रेखा है जो तटीय राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता-        प्राप्त बड़े  पैमाने के नक़्शों पर तट
    के साथ अंकित होती है।

● UNCLOS   के अनुच्छेद 121(3)     के अंतर्गत जो चट्टानें मानव-          निवास या अपनी स्वतंत्र आर्थिक गतिविधि सहन नहीं कर सकतीं ,       उन्हें  कोई अनन्य आर्थिक क्षेत्र या
   महाद्वीपीय शेल्फ नहीं  मिलता।

● 1933           का मोंटेवीडियो अभिसमय राज्य की अर्हताओं के रूप में  स्थायी जनसंख्या,  परिभाषित भूभाग,           सरकार और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता
 गिनाता है।

●      छोटे द्वीपीय देशों का गठबंधन (AOSIS)            निचले तटीय और छोटे द्वीपीय देशों का वह गठबंधन है जो UNFCCC          जलवायु  वार्ताओं में  एक समूह के रूप में  बातचीत करता 
है।

●       संयु क्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई घोषणा,     किसी अनुसमर्थित संधि के विपरीत,        स्वयं में  विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती,      पर यह उभरते प्रथागत अंतरराष्ट्रीय
     क़ा नून का प्रमाण हो सकती है।

●           अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने संयु क्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर जुलाई 2025              में  जलवायु  परिवर्तन के संबंध में  राज्यों के दायित्वों पर एक परामर्शी राय दी।

 मुख्य परीक्षा: “समुद्र -      जलस्तर वृद्धि के वल तटरेखाओं को नहीं ,          ”     बल्कि अंतरराष्ट्रीय क़ा नून की बु नियादों  को भी चु नौती देती है। संयु क्त राष्ट्र महासभा की समु द्र -
    जलस्तर वृद्धि पर घोषणा (2026)       के आलोक में  बढ़ ते समु द्र  द्वारा राष्ट्र-             हैसियत और समुद्री  सीमाओं के लिए उठाए गए क़ा नूनी प्रश्नों की चर्चा कीजिए,     और भारत के लिए

     इनके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग क़ा नूनी प्रश्न ·    —          मु ख्य भाग यह घोषणा क्या करती है और क्या नहीं  ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए महत्व ·  निष्कर्ष

31. इथेनॉल मिश्रण और चीनी (3)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·     तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

21 सितंबर  चीनी की बढ़ ती कीमतों ने भारत के  इथेनॉल फीडस्टॉक मिश्रण में  खाद्य बनाम ईंधन के  सवाल को फिर जगाया
           → कच्चे तेल का आयात बिल इथेनॉल ब्लें डिंग को गति देता है E20         →       अनिवार्य होने से फीडस्टॉक की मांग बढ़ ती है मक्का सबसे सस्ता और सबसे कु शल
              →       स्रोत बनता है लेकिन पहले से चारे और स्टार्च में  इस्तेमाल हो रहा है चीनी की कीमतें  बढ़ ती हैं  और FCI         का अतिरिक्त चावल भंडार खत्म होता जाता है

→ भोजन, चारा,           ईंधन और पानी एक ही खेतों के लिए होड़ करते हैं
●     जैव ईं धन पर राष्ट्रीय नीति, 2018  में  2022      में  संशोधन कर पेट्रोल में  20%           इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को आगे बढ़ा कर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26   कर दिया गया।
●    भारत में  इथेनॉल गन्ना-   आधारित फीडस्टॉक (   रस और मोलासेस) से,             और मक्का तथा अतिरिक्त या क्षतिग्रस्त चावल जैसे अनाजों से बनाया जाता है।
●     आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण,          वन एवं जलवायु  परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है;       बीटी कपास भारत में  व्यावसायिक रूप से 

    उगाई जाने वाली एकमात्र GM  फसल है।
●           गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कें द्र  सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966  के तहत, CACP       की सिफारिश पर तय किया जाता है।
●        भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964    के तहत हुई थी।
● FCI        का अतिरिक्त अनाज खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)        के जरिये खुले बाजार में  बेचा जाता है।

 मुख्य परीक्षा:   अब जब 20%      इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य हो गया है,            सवाल यह नहीं रहा कि भारत को ब्लें ड करना चाहिए या नहीं ,        बल्कि यह है कि किससे ब्लें ड करना
       चाहिए। भारत के इथेनॉल फीडस्टॉक चयन में  खाद्य, चारा,        ईंधन और पानी के बीच के समझौतों (trade-offs)    की समालोचनात्मक जांच कीजिए।

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —      मु ख्य भाग हर फीडस्टॉक की अर्थव्यवस्था ·    —  मु ख्य भाग समझौते (trade-offs)  ·    —     मु ख्य भाग आगे का रास्ता ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  लाल-सड़ न-प्रतिरोधी Co-20016 को रिलीज़  के  लिए मंज़ू री, जबकि UP का चीनी उत्पादन 126.4 से घटकर 89.5 
लाख टन
ICAR-SBI 2009  में  उच्च-उपज, उच्च-   शर्क रा वाली Co-0238    →     रिलीज़ करता है मिलें  और किसान इसे UP       के अधिकांश गन्ना क्षेत्र में  बोते हैं ,  जिससे UP 

        →   भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक बन जाता है एकफसली खेती लाल-     सड़ न फफूं द को नया CF13         पैथोटाइप विकसित करने देती है और क़ि स्म की
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    → प्रतिरोधकता टूट जाती है UP                का पेरा गया गन्ना पाँ चवें  हिस्से से अधिक और चीनी उत्पादन छह साल में  लगभग एक-     → तिहाई घट जाता है CF13-
 प्रतिरोधी Co-20016          मई में  पहचानी जाती है और अक्टू बर में  कें  द्रीय क़ि स्म-      रिलीज़ समिति के पास जाती है

●      गन्ने की लाल सड़ न फफूं द Colletotrichum falcatum    के कारण होती है।
● ICAR-       गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर में  स्थित है,     ‘और वहाँ विकसित क़ि स्में  Co’   उपसर्ग रखती हैं ।
●                  रेटून फ़ सल वह फ़ सल है जो पहली फ़ सल की कटाई के बाद बचे ठूँ ठ से दोबारा उगती है।
●           गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कें द्र  सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966      के अंतर्गत तय किया जाता है,    जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955   के तहत

  जारी होता है।
●                 गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कृ षि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफ़ा रिश पर तय होता है।
●          भारत में  चीनी मौसम अक्टूबर से सितंबर तक चलता है।
●          नई फ़ सल क़ि स्मों को वाणिज्यिक खेती के लिए कें द्री य क़ि स्म-        रिलीज़ समिति रिलीज़ करती है और बीज अधिनियम, 1966      के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।

 मुख्य परीक्षा: “उच्च-               ”      उपज वाली फ़ सल क़ि स्मों में  आनु वंशिक एकरूपता अल्पकालिक उत्पादकता के बदले दीर्घकालिक भेद्यता ख़ रीदती है। उत्तर प्रदेश के गन्ने में
लाल-             सड़ न संकट के संदर्भ में  इस कथन की जाँच कीजिए। भारत की फ़ सल-         सुधार प्रणाली में  सु दृढ़ ता बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —        मु ख्य भाग एकरूपता ने भेद्यता कै से पैदा की ·    —    मु ख्य भाग नई क़ि स्म ·    —     मु ख्य भाग सुदृढ़ ता के उपाय ·  निष्कर्ष

32. एल नीनो, गर्मी और जल भंडार (3)

दृष्टि:   विकास और पर्यावरण

24 सितंबर  सुपर अल नीनो से भारत में  गर्मी जनित 15,800 अतिरिक्त मौतों का अनुमान, उधर कोयले का भंडार भी घटा
               एक असाधारण रूप से प्रबल अल नीनो पूर्वी विषुवतीय प्रशांत के जल को सामान्य से 3°C       →     से अधिक गर्म कर देता है भारत का मानसून लगभग 15%  की
        कमी के साथ समाप्त होता है और तापमान 1996-2025         →          के सामान्य स्तर से ऊपर बना रहता है सामान्य से अधिक गर्म मौसम बिजली की माँ ग बढ़ा ता है, 

  जबकि लगभग 40% कोयला-            →    आधारित संयंत्र गंभीर रूप से कम भंडार की सूचना देते हैं  क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब 24,378      क्षेत्रों के मौसमी पूर्वानुमानों पर
 पुराने तापमान-      →   मृत्यु संबंध लागू करती है वह फ़ रवरी 2027      तक भारत में  गर्मी से 15,800      अतिरिक्त मौतों का प्रक्षेपण करती है,      वह भी उन महीनों में  जिन 

            पर नज़ र रखने के लिए भारत की ताप योजनाएँ बनी ही नहीं हैं
●    ओशनिक नीनो सूचकांक पूर्व-      मध्य विषु वतीय प्रशांत के नीनो 3.4               क्षेत्र में  समु द्री  सतह के तापमान की विसंगतियों का तीन महीने का चल माध्य है; +0.5°C   या उससे

            −अधिक का लगातार बना रहने वाला मान अल नीनो की स्थिति और 0.5°C           या उससे कम का मान ला नीना की स्थिति दर्शाता है।
●                    लू उन अधिसूचित आपदाओं में  शामिल नहीं है जो राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधियों से सहायता की पात्र हैं ;    कोई राज्य अपने SDRF   आवंटन का 10%  तक उन 

             स्थानीय आपदाओं के लिए उपयोग कर सकता है जिन्हें  वह स्वयं अधिसूचित करता है।
● IMD              के मानदंडों के अनुसार लू के लिए मैदानी इलाकों में  कम से कम 40°C,    तटीय क्षेत्रों में  37°C     या पहाड़ी  क्षेत्रों में  30°C       का अधिकतम तापमान और साथ में

  सामान्य से 4.5°C      या अधिक का विचलन आवश्यक है,   या फिर 45°C       या उससे अधिक का वास्तविक अधिकतम तापमान।
● आर्द्र-            बल्ब तापमान गर्मी और आर्द्रता के प्रभाव को एक साथ समेटता है;       कई घंटों तक बना रहने वाला 35°C  का आर्द्र-        बल्ब तापमान मानव जीवन की सैद्धांतिक ऊपरी

          सीमा के रूप में  व्यापक रूप से उद्धृ त किया जाता है।
●   अहमदाबाद की 2013                        की ताप कार्य योजना दक्षिण एशिया में  अपनी तरह की पहली योजना थी और ताप कार्य योजनाओं पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के

    दिशानिर्देशों के लिए आदर्श बनी।
●       कें द्री य विद्यु त प्राधिकरण का गठन विद्यु त अधिनियम, 2003   की धारा 70    के तहत हुआ है,      और इस अधिनियम की धारा 11     समुचित सरकार को असाधारण

               परिस्थितियों में  किसी उत्पादन कं पनी को अपना संयंत्र चलाने का निर्देश देने का अधिकार देती है।

 मुख्य परीक्षा: “         ऐसे मौसम के लिए गर्मी से मृत्यु का अनु मान,       जिसे भारत लू से जोड़ कर नहीं देखता,          ग्रीष्मकालीन दहलीज़ों   पर बनी चेतावनी प्रणाली की सीमाओं को
  ” उजागर करता है। 2026-27              के अल नीनो से जु ड़ी  गर्मी जनित अतिरिक्त मौतों के प्रक्षेपणों के आलोक में ,            चरम गर्मी के प्रबंधन के लिए भारत के संस्थागत ढाँचे की
       पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए। क्या लू को SDRF  और NDRF           सहायता की पात्र आपदा के रूप में  अधिसूचित किया जाना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग खतरा ·    —      मु ख्य भाग ढाँचा और उसकी कमियाँ ·    —       मु ख्य भाग अधिसूचना और ऊर्जा से जु ड़ा व ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  मानसून 12% कम पर समाप्त, जलाशय क्षमता के  70% पर, दस वर्ष के  औसत से नीचे
     एल नीनो और अनियमित प्रणालियाँ दक्षिण-      पश्चिम मानसून को कमज़ो र करती हैं ,  जिससे 28      सितंबर तक अखिल भारतीय वर्षा 12%     → कम रह जाती है

    दक्षिण में  सामान्य से 23%     →      कम वर्षा होती है जलाशय भंडारण राष्ट्रीय स्तर पर 70%    और दक्षिण में  50%    पर आ जाता है,   दशकीय औसत 76.62%  से
 →                  →   नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक सूखा घोषित करते हैं  जबकि गुरुग्राम जैसे शहर भूजल का दोहन जारी रखते हैं  रबी की सिंचाई,   पेयजल और जलविद्युत 
         शुष्क मौसम में  पतले भंडार के साथ प्रवेश करते हैं

●                     जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कें  द्री य जल आयोग भारत के प्रमु ख जलाशयों में  जीवंत भंडारण पर साप्ताहिक बुलेटिन प्रकाशित करता है।
●       भारत मौसम विज्ञान विभाग अखिल भारतीय दक्षिण-      पश्चिम मानसून वर्षा के लिए 1971-2020   पर आधारित 87        सेमी के दीर्घावधि औसत का उपयोग करता है।
●     पूरे देश के लिए IMD    दीर्घावधि औसत के 90%   से कम दक्षिण-        पश्चिम मानसून वर्षा को अपर्याप्त वर्गीकृ त करता है।
●       कें द्री य भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986   की धारा 3(3)     के अंतर्गत किया गया था।
●   भूजलआकलन में ,    किसी इकाई को अति-            दोहित तब वर्गीकृ त किया जाता है जब वार्षिक भूजल दोहन वार्षिक निकासी-      योग्य भूजल संसाधन से अधिक हो।
●       अटल भूजल योजना सात राज्यों में  समु दाय-        नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन के लिए विश्व बैं क-   समर्थित योजना है।
●         पश्चिमी विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त-     उष्णकटिबंधीय तूफ़ा न है जो उत्तर-        पश्चिम भारत में  वर्षा और हिमपात लाता है,  और

           उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धारा द्वारा पूर्व की ओर ले जाया जाता है।

UPSC Darpan · 39



 मुख्य परीक्षा: “   भारत का जल-     संकट जितना वर्षा का है,       ” उतना ही भंडारण और प्रबंधन का भी। 2026  के दक्षिण-         पश्चिम मानसून के अंत में  जलाशय भंडारण और
             तेज़ी  से बढ़ ते शहरों में  भूजल की स्थिति के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·   मु ख्य भाग:     वर्षा का पक्ष ·   मु ख्य भाग:     प्रबंधन का पक्ष ·   मु ख्य भाग:     आगे की राह ·  निष्कर्ष

33. सौर ऊर्जा का विस्तार (3)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·   विकास और समता

22 सितंबर  दिल्ली ने छत पर सौर ऊर्जा की सब्सिडी दोगुनी कर ₹1.56 लाख की, 2.3 लाख घरों को मुफ़्त सिस्टम का लक्ष्य
  कें  द्र ने 2024      में  पीएम सूर्य घर शुरू की, 3 kW       ₹के लिए पूँजीगत सब्सिडी की सीमा 78,000 →  मुफ़्त बिजली,        ग्रुप हाउसिंग और अग्रिम लागत के कारण

 प्रोत्साहन कुं द,  दिल्ली 30,000      →          ₹से कम कनेक्शन पर पिछड़ी  दिल्ली ने कें  द्रीय सब्सिडी के बराबर राशि जोड़ कर कु ल 1.56      लाख की और ग्रुप हाउसिंग
 ₹सहायता 11,000  प्रति kW  → की 400             यूनिट तक वाले घरों के लिए शून्य अग्रिम भुगतान वाले सिस्टम और 0–200      → स्लैब के लिए बचत प्रोत्साहन

   पहले चरण में  2.3   लाख मुफ़्त छत-    सौर सिस्टम का लक्ष्य

●   पीएम सूर्य घर:        मु फ़्त बिजली योजना को कें  द्री य मंत्रिमंडल ने 29  फ़ रवरी 2024      को एक करोड़ घरों पर छत-      ₹सौर सिस्टम लगाने के लिए 75,021    करोड़ के परिव्यय
   के साथ मंज़ू री दी।

●           पीएम सूर्य घर के तहत कें द्री य वित्तीय सहायता की सीमा 3 kW है,  और 3 kW     ₹के सिस्टम पर यह 78,000 है।
●                       नेट मीटरिंग में  प्रोज़् यूमर से के वल ग्रिड से ली गई और ग्रिड को दी गई बिजली के अंतर का बिल लिया जाता है।
● RESCO       मॉडल में  नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कं पनी छत-            सौर सिस्टम की मालिक होती है और उपभोक्ता को बिजली बेचती है,  जबकि CAPEX    मॉडल में  उपभोक्ता

    सिस्टम का मालिक होता है।
●     खुदरा बिजली आपूर्ति की शुल्क-   दरें  विद्यु त अधिनियम, 2003         के तहत राज्य विद्यु त नियामकआयोग तय करते हैं ।
●   भारत के 2022   के अद्यतन NDC  में  2030        तक संचयी स्थापित विद्यु त क्षमता का लगभग 50% गैर-       जीवाश्म स्रोतों से लाने का लक्ष्य है।

 मुख्य परीक्षा:                             उदार पूँजीगत सब्सिडी के बावजूद भारतीय शहरों में  छत पर सौर ऊर्जा का प्रसार पिछड़ा  रहा है। पीएम सूर्य घर के राज्य घटक के दिल्ली में  शु भारंभ को
        उदाहरण बनाते हुए वितरित सौर ऊर्जा अपनाने की आर्थिक,               संस्थागत और व्यवहारगत बाधाओं का परीक्षण कीजिए तथा उन्हें  दूर करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग आर्थिक बाधाएँ  ·    —      मु ख्य भाग संस्थागत और व्यवहारगत बाधाएँ  ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  नहरों के  ऊपर सौर ऊर्जा बिना नई ज़ मीन के  131 GW जोड़  सकती है, पर 2012 के  बाद से इसका विस्तार नहीं  हुआ
      सौर लक्ष्यों के लिए ज़ मीन के बड़े ,     →        सटे हुए टुकड़े  चाहिए भूमि अधिग्रहण महँगा और विवादित हो जाता है,        खासकर घनी आबादी वाले कृ षि प्रधान राज्यों में  

→  गुजरात 2012     में  नर्मदा नहर पर 1 MW    लगाता है और MNRE 2014  में  50 MW + 50 MW       →   के पायलट को समर्थन देता है ऊँ ची ढाँ चागत लागत, 
               → कठिन रखरखाव और ग्रिड तक खराब पहुँच एक दशक तक प्रसार को छोटा रखते हैं  PM-SSY  का 5,000 MW      तैरती सौर ऊर्जा का अभियान भूमि-
       तटस्थ सौर ऊर्जा में  रुचि फिर जगाता है,     और अब नहरों की 131 GW     क्षमता का नक्शा तैयार है

● नहर-         शीर्ष सौर फोटोवोल्टिक में  पैनल सिंचाई नहरों के आर-        पार फै ली ऊँ ची संरचनाओं पर लगाए जाते हैं ,          जिनके लिए लगभग कोई अतिरिक्त भूमि नहीं चाहिए और
         जो नहर से होने वाले वाष्पीकरण को भी घटाते हैं ।

●    भारत की पहली नहर-    शीर्ष सौर परियोजना 2012             में  गु जरात के मेहसाणा ज़ि ले में  नर्मदा नहर पर चालू की गई थी।
● 2010             में  शु रू हुआ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु  परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2008        के आठ राष्ट्रीय मिशनों में  से एक है।
●  द्विमु खी (bifacial)      सौर मॉड्यूल अपनी अगली और पिछली,           दोनों सतहों पर पड़ ने वाले प्रकाश से बिजली पैदा करते हैं ।
● PPP                 अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना का संचालन वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग करता है,       और इसमें  कु ल परियोजना लागत के

20%       तक कें द्री य सहायता दी जा सकती है।
● पीएम-    कु सुम का घटक A      बंजर या परती भूमि पर 2 MW    तक के विकें  द्री कृ त ग्रिड-        संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को समर्थन देता है।
●    भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030        तक संचयी स्थापित विद्यु त क्षमता का लगभग 50% गैर-          जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                ”       तकनीक या वित्त के बजाय ज़ मीन भारत के सौर विस्तार की निर्णायक बाधा बन गई है। इस कथन की चर्चा कीजिए तथा नहर-     शीर्ष और तैरती सौर
  ऊर्जा जैसे भूमि-                तटस्थ विकल्पों की संभावनाओंऔर सीमाओं का परीक्षण कीजिए। इनके विस्तार के लिए उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग संभावनाएँ  ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  मोरबी के  किसानों ने पारेषण मीनारों के  लिए 200%-और-30% मुआवज़ा  ठुकराया; कृ षि-सौर (Agri-PV) और ग्रिड-
स्थिरता 500 गीगावाट की बहस में  शामिल

 भारत 2030  तक 500  गीगावाट ग़ै र-       →            जीवाश्म क्षमता का संकल्प लेता है गुजरात और राजस्थान में  बड़े  सौर और पवन पार्कों को निजी कृ षि-   भूमि के आर-
  पार लंबी उच्च-       → वोल्टेज लाइनों की ज़ रूरत होती है अधिकार-            मार्ग संबंधी क़ा नून भूमि अधिग्रहण किए बिना लाइनों को गुज़ रने देता है,     के वल सूत्र से तय

  →         मुआवज़ा  देकर किसान ज़ मीन का मूल्य गिरते देखते हैं  और MRC    प्रक्रिया ठुकरा देते हैं ,        →    जिससे मोरबी में  काम रुक जाता है अर्थशास्त्री किसानों को
      लाभ में  हिस्सा देने के लिए agri-PV   प्रस्तावित करते हैं ,      और उद्योग क्षमता के साथ ग्रिड-      स्थिरता नियमों की माँ ग करता है

●  विद्यु त अधिनियम, 2003   की धारा 164                    समुचित सरकार को यह शक्ति देती है कि वह विद्यु त लाइनें बिछाने के लिए किसी लाइसें सधारी को भारतीय तार अधिनियम, 
1885        के अंतर्गत तार प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करे।

●   भारतीय तार अधिनियम, 1885   की धारा 10  के अंतर्गत,                  निजी भूमि पर लाइन बिछाने वाला प्राधिकारी के वल उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है और स्वामी अपना
   स्वामित्व बनाए रखता है,    बशर्ते मु आवज़ा  दिया जाए।

● PM-    कु सुम का घटक A     किसानों की ज़ मीन पर 2     मेगावाट तक के विकें  द्री कृ त ग्रिड-        संबद्ध नवीकरणीय विद्यु त संयंत्रों का प्रावधान करता है।
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● 2019   में  शु रू PM-          कु सुम को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्रियान्वित करता है।
● कृ षि-  सौरऊर्जा (agri-photovoltaics)                 का अर्थ है एक ही भूमि का उपयोग सौर बिजली उत्पादन और फ़ सल उगाने दोनों के लिए,      जिसमें  पैनल इतनी ऊँ चाई पर

       लगाए जाते हैं  कि नीचे खेती हो सके ।
● ग्रिड-   जड़ त्व समकालिक (synchronous)                  जनरेटरों के घूमते द्र व्यमान से मिलती है और ग्रिड की आवृत्ति में  तेज़ बदलावों का प्रतिरोध करती है।
●     भारत ने ग्लासगो के COP26  में  2030  तक 500  गीगावाट ग़ै र-         जीवाश्म ईं धन विद्यु त क्षमता का लक्ष्य घोषित किया था।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत के ऊर्जा-    संक्रमण की बाधा उत्पादन-   क्षमता से कम,       ”     और भूमि तथा ग्रिड से अधिक है। पारेषण लाइनों को लेकर अधिकार-    मार्ग विवादों  और
कृ षि-  सौरऊर्जा (agri-photovoltaics)        की संभावना के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग भूमि की बाधा ·    —     मु ख्य भाग ग्रिड की बाधा ·    —     मु ख्य भाग समाधान के रूप में  agri-PV  ·  निष्कर्ष

34. दिल्ली-NCR में  महिलाओं की सुरक्षा (3)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और व्यवस्था ·    परंपरा और सामाजिक न्याय

24 सितंबर  आस्था कुं ज सामूहिक बलात्कार के  बाद उपराज्यपाल ने पार्कों  के  सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया; ‘DURGA’ योजना में  
ई-ऑटो महिलाओं और ट्रांसजें डर व्यक्तियों के  लिए आरक्षित

     दिल्ली के पार्कों का रखरखाव DDA  और MCD  करते हैं ,                 → पर उनमें  गश्त वह पुलिस बल करता है जो कें  द्रीय गृह मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है अँधेरे,  कम
      पहरे वाले हिस्से और इलाके में  जाना-   पहचाना एक अपराधी,         →       जिस पर कभी औपचारिक मामला दर्ज नहीं हुआ पुलिसकर्मी बनकर आए पुरुष आस्था कुं ज
         → पार्क में  एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार करते हैं  LSR          की छात्राएँ मार्च निकालती हैं  और बंद पड़ा  पिंक बूथ,  नदारद PCR      वैन और बिना रोशनी की

   →               सड़ कें  गिनाती हैं  उपराज्यपाल एक सप्ताह में  रिपोर्ट के साथ पार्कों के सुरक्षा ऑडिट का आदेश देते हैं ,       और दिल्ली मंत्रिमंडल महिला और ट्रांसजें डर
    चालकों के लिए आरक्षित DURGA ई-     ऑटो को मंज़ू री देता है

●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 72,       जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 228A   का स्थान लिया,         बलात्कार और संबंधित अपराधों की पीड़ि ता की पहचान
             उजागर करने पर दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है।

● POCSO अधिनियम, 2012   की धारा 23           मीडिया को पीड़ि त बच्चे की पहचान उजागर करने से रोकती है,  जिसमें  नाम, पता, फ़ो टो,  पारिवारिक विवरण,   स्कू ल और
  पड़ो स शामिल हैं ।

●   कें द्री य बजट 2013-14          में  घोषित निर्भया कोष एक व्यपगत न होने वाला (non-lapsable)         कोष है जिसका प्रशासन आर्थिक कार्य विभाग करता है;    महिला एवं बाल
     विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

●                निर्भया कोष के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजनाएँ  गृह मंत्रालय ने आठ शहरों के लिए स्वीकृ त कीं : अहमदाबाद, बें गलु रु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, 
  लखनऊऔर मुंबई।

●   उभयलिंगी व्यक्ति (   अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019         के तहत पहचान प्रमाणपत्र ज़ि ला मजिस्ट्रेट जारी करता है,       और राष्ट्रीय ट्रां सजेंडर व्यक्ति परिषद की
        अध्यक्षता कें  द्री य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री करते हैं ।

●  अनुच्छेद 239AA(3)(a)    के तहत लोक व्यवस्था,    पु लिस और भूमि (     राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1, 2  और 18)    दिल्ली विधानसभा की विधि-     निर्माण शक्ति से बाहर हैं ।
●   बारहवीं अनु सूची (  अनुच्छेद 243W)  में  पार्क ,     उद्यान और खेल के मैदान,              तथा सड़ कों की रोशनी सहित सार्वजनिक सुविधाएँ  उन कार्यों में  सूचीबद्ध हैं  जो

     नगरपालिकाओं को सौं पे जा सकते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “                 भारतीय शहरों में  महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिक्रियाएँ  मु ख्यतः निगरानी और पु लिसिंग पर निर्भर रहती हैं ,      जबकि सार्वजनिक स्थानों के डिज़ा इन
       ”                   और उपयोग पर कम ध्यान दिया जाता है। दिल्ली में  हाल में  उठाए गए कदमों के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों 

         के लिए एक लैं गिक रूप से संवेदनशील ढाँचे में  क्या-    क्या शामिल होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग निगरानी और पु लिसिंग की राह ·    —       मु ख्य भाग डिज़ा इन और उपयोग की राह ·    — मु ख्य भाग शासन-     स्तर का समाधान ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  NCRB के  आँकड़े  बताते हैं  कि विचारण के  लिए भेजे गए बलात्कार मामलों में  से 2% से भी कम उसी वर्ष सज़ा  में  बदलते 
हैं , जबकि दिल्ली के  पार्कों  में  बत्तियाँ  और कै मरे नदारद
2012          का निर्भया मामला जस्टिस वर्मा समिति और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013     →  को जन्म देता है कठोर दंड,      जाँ च व विचारण के लिए

 वैधानिक समय-सीमाएँ, फ़ा स्ट-        →      ट्रैक अदालतें  और निर्भया फं ड आते हैं  दर्ज बलात्कार मामले प्रतिवर्ष लगभग 30,000       के आसपास बने रहते हैं  जबकि
आरोप-           → पत्र पहले से जाम विचारण व्यवस्था में  जुड़ ते जाते हैं  2024  तक विचारण-     योग्य मामलों का ढेर 2,06,777    तक पहुँच जाता है,  जिनमें  90%  लंबित

  और के वल 421     →                       में  उसी वर्ष सज़ा  दिल्ली के एक पार्क में  हुआ ताज़ा  अपराध उजागर करता है कि रोकथाम भी एक बत्ती और एक कै मरे के स्तर पर
   विफल हो रही है

●       राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986            “   ”   में  गृह मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी और यह वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया प्रकाशित करता है।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 63     बलात्कार को परिभाषित करती है,   और धारा 70     सामूहिक बलात्कार से संबंधित है।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 72           बलात्कार पीड़ि ता की पहचान उजागर करने को दंडनीय अपराध बनाती है।
●    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023   की धारा 193                   के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित जाँच सूचना दर्ज होने की तारीख़ से दो महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
●   आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013  जस्टिस जे.एस.         वर्मा समिति की सिफ़ा रिशों के बाद अधिनियमित हुआ था।
●     निर्भया फं ड का सृजन 2013-14      के कें  द्री य बजट में  हुआ था,               और इसके अंतर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय 

है।
● “ ”  “  ”          पु लिस और लोक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनु सूची की राज्य सूची के विषय हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “           भारत में  यौन हिंसा की समस्या अब अपर्याप्त कानून की नहीं ,    ”           अपर्याप्त क्रियान्वयन की है। हाल के अपराध आँकड़ों   के आलोक में  इस कथन की
    आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और जाँच,         विचारण तथा रोकथाम में  सु धार के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
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दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग विधिक ढाँचा ·    —       मु ख्य भाग क्रियान्वयन कहाँ विफल होता है ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में  यौन हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया, चार सप्ताह में  सुरक्षा ऑडिट का आदेश 
दिया
2012      का निर्भया कांड कठोर आपराधिक क़ा नून,          →    निर्भया कोष और सुरक्षा ऑडिट को जन्म देता है ऑडिट बढ़ ते जाते हैं ,     पर उनमें  पाई गई कमियाँ ,  जैसे

    अँधेरी गलियाँ और ख़ राब कै मरे,    →               →    दूर नहीं होतीं  लेडी श्री राम कॉलेज के पास छात्राओं की शिकायतों पर ध्यान नहीं  दिया जाता पार्कों  में  और 47  किमी
               →             बिना रोके चली बस में  हुए हमलों का समूह इस कमी को उजागर करता है सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है और दिल्ली पुलिस पर चार सप्ताह का 
     मापने योग्य दायित्व तय करता है

●  अनुच्छेद 32           के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश,       आदेश या रिट जारी कर सकता है,   और अनुच्छेद 142      उसे पूर्ण न्याय करने के
            लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति देता है।

●     फ्रां सिस कोरैली मु लिन बनाम प्रशासक,    संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली (1981)        में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21         के अंतर्गत जीवन के अधिकार में  मानवीय गरिमा
      के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

●  अनुच्छेद 15(3)              राज्य को महिलाओंऔर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में  समर्थ बनाता है।
●       कार्यस्थल पर महिलाओं का लैं गिक उत्पीड़ न (निवारण,   प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013           के अनुसार दस या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक नियोक्ता को

     आंतरिक समिति गठित करनी होती है।
●                कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़ न के बारे में  दिशानिर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)    में  तय किए थे।
●          स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग अनुच्छेद 51क(ङ)      के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है।
●      प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)                में  सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सुरक्षा आयोगों और पु लिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन का निर्देश दिया।

 मुख्य परीक्षा: “               ” जवाबदेही से रहित चिंता की अभिव्यक्तियाँ व्यापक संस्थागत प्रश्न का उत्तर देने में  अपर्याप्त हैं । दिल्ली-NCR        में  यौन हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के
        स्वतः संज्ञान के आलोक में  चर्चा कीजिए कि 2013                के बाद के विधिक सुधार सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं बना सके ,    और जवाबदेही तय
    करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    — मु ख्य भाग 2013      के बाद क्या बदला ·    —       मु ख्य भाग यह काम क्यों नहीं आया ·    —     मु ख्य भाग जवाबदेही तय करना ·  निष्कर्ष

35. बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा (3)

दृष्टि:     नवाचार और सुरक्षा उपाय ·   स्वतंत्रता और व्यवस्था

21 सितंबर  EU का प्रस्तावित किड्स एक्ट 15 वर्ष से कम उम्र के  बच्चों को सोशल मीडिया और AI पर अभिभावक-नियंत्रित द्वार के  
पीछे रखेगा

  अनुशंसा एल्गोरिदम (recommendation algorithms)     सहभागिता के लिए अनुकू लित (optimise)   →        होते हैं  बच्चों के कल्याण को नुकसान के प्रमाण
  → बढ़ ते हैं  13   वर्ष की स्वयं-          → घोषित उम्र सीमा लागू करना असंभव साबित होता है EU          स्तरीय आयु नियम और अनिवार्य आयु सत्यापन प्रस्तावित करता

 →            है मंचों और भारत सहित अन्य नियामकों को एक नया वैश्विक मानदंड (benchmark)  मिलता है

●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023            बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में  परिभाषित करता है जिसने 18       वर्ष की आयु पूरी न की हो।
● DPDP अधिनियम, 2023   की धारा 9        बच्चों का डेटा संसाधित करने के लिए सत्यापन-           योग्य अभिभावकीय सहमति अनिवार्य बनाती है और बच्चों को लक्षित ट्रै किं ग, 

        व्यवहार निगरानी और लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाती है।
● EU    का डिजिटल सेवा अधिनियम, 2022            नाबालिगों को प्रोफाइलिंग के आधार पर लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाता है।
● EU  के GDPR  के तहत,      डिजिटल सहमति की डिफॉल्ट उम्र 16  वर्ष है,    जिसे सदस्य देश 13      वर्ष से कम नहीं घटा सकते।
●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 79           सम्यक तत्परता के अधीन मध्यस्थों को सेफ हार्बर प्रदान करती है।
●   भारत ने 1992           में  बाल अधिकारों पर संयु क्त राष्ट्र अभिसमय की पु ष्टि की थी।

 मुख्य परीक्षा: “          बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए के वल सामग्री नहीं ,         ”     बल्कि मंच के डिजाइन को नियंत्रित करना जरूरी है। यूरोपीय संघ के प्रस्तावित आयु-
         आधारित नियमों के आलोक में  इस कथन की जांच कीजिए,         और भारत के लिए एक उपयु क्त दृष्टिकोण सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —     मु ख्य भाग डिजाइन नियमन क्यों ·    —     मु ख्य भाग भारत का ढांचा ·    —   मु ख्य भाग चिंताएं ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  मेटा के  बाद गूगल भी बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट  अमेरिकी संस्था के  बजाय सीधे गृह मंत्रालय के  I4C को देगा
    अमेरिकी कानून प्लेटफॉर्मों से CSAM   की रिपोर्ट NCMEC         → की साइबरटिपलाइन को देने की अपेक्षा करता है NCMEC    भारतीय मामले भारतीय

    अधिकारियों को आगे भेजता है,     →     जिससे देरी होती है मेटा के प्लेटफॉर्मों  पर CSAM    विज्ञापनों को लेकर NCPCR  और NHRC       जांच शुरू करते हैं  और मेटा
        →              →      इंडिया के प्रमुख को तलब किया जाता है मेटा सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजें सियों को रिपोर्ट करने पर सहमत होता है गूगल भी गृह मंत्रालय के I4C 

       को सीधे रिपोर्ट करने का प्रस्ताव रखता है

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 67B             बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृ त्यों में  दिखाने वाली सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण, ब्राउज़िं ग,   डाउनलोडिंग या
आदान-     प्रदान को दंडित करती है।

●      भारतीय साइबर अपराध समन्वय कें द्र  (I4C)                 गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिं ग पोर्टल का प्रबंधन करता है।
● 2019   में  संशोधित POCSO अधिनियम, 2012   की धारा 15       बच्चे से जु ड़ी  अश्लील सामग्री को हटाए,            नष्ट किए या रिपोर्ट किए बिना संग्रहीत करने या अपने पास

    रखने को दंडित करती है।
● IT नियम, 2021                   के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ बाल यौन शोषण सामग्री की स्वतः पहचान के लिए स्वचालित उपकरणों सहित तकनीक-   आधारित उपाय

   लगाने का प्रयास करेगा।
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●     राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,     बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005       के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
● IT अधिनियम, 2000   की धारा 79                       किसी मध्यस्थ को तीसरे पक्ष की सूचना के दायित्व से तभी छू ट देती है जब वह सम्यक तत्परता बरते और प्रसारण को आरंभ, 

    चयनित या संशोधित न करे।
● ‘ ’  ‘  ’          पु लिस और लोक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनु सूची की राज्य सूची के विषय हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “         ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री एक सीमाहीन अपराध है,        ”       जिसकी पु लिसिंग राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के जरिए होती है। गूगल और मेटा द्वारा ऐसी सामग्री
           की रिपोर्ट सीधे भारतीय अधिकारियों को देने पर सहमति के आलोक में ,                भारत में  ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के विधिकऔर संस्थागत ढांचे का परीक्षण

        कीजिए तथा उसे सु दृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग विधिक ढांचा ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत ढांचा ·    —     मु ख्य भाग खामियां और उपाय ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने कें  द्र से कहा: IT नियमों का उपयोग कर 18 वर्ष से कम आयु वालों को सोशल मीडिया खाते खोलने 
से रोकें

     अमेरिकी मानदंडों पर बने मंच 13         वर्ष को न्यूनतम आयु रखते हैं और स्वघोषित जन्म-      →       तिथि पर भरोसा करते हैं  करोड़ों   भारतीय बच्चे ऐसे खाते खोलते हैं  
       → जिन्हें  भारतीय संविदा विधि मान्यता नहीं देती DPDP अधिनियम, 2023, 18             वर्ष से कम आयु वालों के लिए अभिभावक की सहमति अनिवार्य करता है, 

        →    पर उसके प्रवर्तनकारी प्रावधान अभी लागू नहीं हैं  एक एनजीओ की PIL           →      सर्वोच्च न्यायालय से इस अंतर को पाटने को कहती है पीठ कें  द्र से कहती है
 कि IT नियम, 2021    का उपयोग कर 18    वर्ष की सीमा लगाए,      और सॉलिसिटर जनरल सहमत होते हैं
●   भारतीय संविदा अधिनियम, 1872   की धारा 11            के अंतर्गत जिस व्यक्ति ने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है,        वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है।
●      मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903)                में  प्रिवी काउंसिल ने माना कि नाबालिग के साथ किया गया करार आरंभ से शून्य (void ab initio) है।
●  मजोरिटी एक्ट, 1875     के अंतर्गत कोई व्यक्ति 18         वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क होता है।
●     डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा  संरक्षण अधिनियम, 2023            बालक को ऐसे व्यक्ति के रूप में  परिभाषित करता है जिसने 18     वर्ष पूरे नहीं  किए हैं ,    और बालक के व्यक्तिगत 

     आँकड़ों   के प्रसंस्करण से पहले सत्यापन-       योग्य अभिभावकीय सहमति की अपेक्षा करता है।
● DPDP अधिनियम, 2023    बालकों को लक्षित ट्रै किं ग,         व्यवहारगत निगरानी और लक्षित विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।
●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 79   मध्यवर्तियों को तृतीय-          पक्ष सामग्री के दायित्व से सु रक्षित आश्रय प्रदान करती है,      जो सम्यक् तत्परता के अधीन है।
●      श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने IT    अधिनियम की धारा 66       क को रद्द किया और धारा 79      “  का अर्थ सीमित करते हुए वास्तविक

”          जानकारी के लिए न्यायालय का आदेश या सरकारी अधिसूचना आवश्यक ठहराई।

 मुख्य परीक्षा: “           बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को स्वघोषित आयुऔर मंचों की सेवा-       ”       शर्तों के भरोसे नहीं छोड़ा  जा सकता। नाबालिगों के सोशल मीडिया खातों पर
       सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों के प्रकाश में ,                   बच्चों की डिजिटल मंचों तक पहुँ च के विनियमन के लिए भारत के विधिक ढाँचे का परीक्षण कीजिए। एक
   संतु लित उपागम सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग विद्यमान ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग अंतराल और दुविधाएँ  ·    —    मु ख्य भाग संतु लित उपागम ·  निष्कर्ष

36. जनगणना 2027 और जनसांख्यिकीय आँकड़े  (3)

दृष्टि:     परंपरा और सामाजिक न्याय ·   कें द्र और राज्य

26 सितंबर  जनगणना 2027 में  जाति का प्रश्न खुले कॉलम में  दर्ज होगा; कें  द्र ने अभी तालिकाकरण की विधि तय नहीं  की
1931          की जनगणना अंतिम बार हर जाति की गणना करती है,  और 1951   से के वल SC  और ST     → की गणना होती है 2011  की SECC     खुले क्षेत्र में  जाति

    दर्ज करती है और 46    लाख से अधिक जाति-   नाम लौटाती है,         →  और रिपोर्ट ठंडे बस्ते में  चली जाती है बिहार (2023)   और तेलंगाना सूची-  आधारित
   जातिगत सर्वेक्षण करते हैं ,         →   जिससे राष्ट्रीय गणना की माँ ग तेज़ होती है कें  द्र जनगणना 2027            में  जाति संबंधी प्रश्न जोड़ ता है और खुले कॉलम की विधि

  →      चुनता है लद्दाख और हिमाच्छादित क्षेत्रों में  क्षेत्र-     कार्य शुरू हो जाता है,            जबकि प्रतिक्रियाओं को वर्गीकृ त और तालिकाबद्ध करने का नियम अब भी
 अनिश्चित है

● “ ”           जनगणना को संविधान की सातवीं अनु सूची की संघ सूची में  प्रविष्टि 69       के रूप में  सूचीबद्ध किया गया है।
●     भारत की जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948               के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है,    जो गृह मंत्रालय

    के अंतर्गत कार्य करता है।
●  जनगणना अधिनियम, 1948                     के अंतर्गत व्यक्तिगत जनगणना अभिलेख गोपनीय होते हैं  और सिविल या आपराधिक कार्यवाही में  साक्ष्य के रूप में  स्वीकार्य नहीं होते।
● 2011  की सामाजिक-     आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC)  जनगणना अधिनियम, 1948       के अंतर्गत संचालित नहीं की गई थी।
●  अनुच्छेद 340                      राष्ट्रपति को सामाजिकऔर शैक्षणिक रूप से पिछड़े  वर्गों की स्थिति की जाँच के लिए आयोग नियु क्त करने का अधिकार देता है;     मंडल आयोग इसी के

    अंतर्गत नियु क्त किया गया था।
●      इंद्रा  साहनी बनाम भारत संघ (1992)     में  सर्वोच्च न्यायालय ने OBC    आरक्षण को बरक़ रार रखा,            क्रीमी लेयर की छू ट लागू की और कहा कि आरक्षण सामान्यतः 50% 

    से अधिक नहीं होना चाहिए।
● 105    वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 342A(3)              प्रत्येक राज्य को सामाजिकऔर शैक्षणिक रूप से पिछड़े  वर्गों की अपनी सूची

       तैयार और बनाए रखने की अनुमति देता है।

 मुख्य परीक्षा: “      जाति की गणना करना आसान है;       ”  उसे वर्गीकृ त करना असली नीतिगत चुनौती है। जनगणना 2027          के लिए अपनाई गई खुले कॉलम की विधि के
 आलोक में,                      जातिगत आँकड़ा  एकत्र करने और उसके उपयोग में  निहित प्रशासनिकऔर संवैधानिक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इस अभ्यास को विश्वसनीय बनाने

 वाले सु रक्षा-   उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग प्रशासनिक चुनौतियाँ ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक चुनौतियाँ ·    — मु ख्य भाग सुरक्षा-   उपाय ·  निष्कर्ष
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29 सितंबर  गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी समिति ने 15 वर्षों  के  धर्मवार आँकड़े  माँ गे, राज्यों ने कहा कि वे उपलब्ध ही नहीं  करा 
सकते
प्रवासन,   ‘  ’          →       धर्मां तरण और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर चिंता राष्ट्रीय नीतिगत चर्चा में  आती है कें  द्रीय गृह मंत्रालय जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर

     →    उच्चस्तरीय समिति गठित करता है समिति राज्यों को 35             प्रश्न भेजकर जन्म से लेकर संपत्ति सौदों और धार्मिक संरचनाओं तक के 15    वर्षों के धर्मवार
   →                      →   आँकड़े  माँ गती है राज्यों के विभाग पाते हैं  कि जन्म पंजीकरण और कु छ प्रवासी आँकड़ों  के अलावा उन्होंने धर्म कभी दर्ज ही नहीं  किया एक क़ा नूनी

                 और संघीय प्रश्न खड़ा  होता है कि क्या और किस अधिकार से राज्य ऐसा अभिलेख बना सकता है

● “ ”        जनगणना सातवीं अनु सूची की संघ सूची की प्रविष्टि 69 है,      और भारत में  जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948     के अंतर्गत कराई जाती है।
● “ ”       पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में  संविधान (  बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976   द्वारा जोड़ा  गया।
● एस.आर.     बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)              में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का भाग है।
●  अनुच्छेद 15(1)        राज्य को किसी नागरिक के प्रति के वल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-              स्थान या इनमें  से किसी के आधार पर विभेद करने से प्रतिषिद्ध करता है।
●  अनुच्छेद 30   सभी अल्पसंख्यकों को,         चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर,             अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
●  अनुच्छेद 256                         प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन

 सुनिश्चित हो,           और संघ इस प्रयोजन से राज्य को निर्देश दे सकता है।
●            पाँचवीं अनु सूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है,    जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय,      त्रिपु रा और मिज़ो रम के जनजातीय

   क्षेत्रों से संबंधित है।

 मुख्य परीक्षा: “            भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अपने नागरिकों का धर्म जानने से नहीं रोकती,          किं तु  उस जानकारी के साथ वह क्या कर सकता है,    इस पर सीमा
 ”                        लगाती है। राज्यों से धर्मवार प्रशासनिकआँकड़े  जु टाने के हालिया प्रयासों के प्रकाश में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। ऐसे आँकड़ा  संग्रहण को किन संवैधानिक

    रक्षोपायों से शासित होना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —          मु ख्य भाग राज्य क्या वैध रूप से जान सकता है ·    —     मु ख्य भाग सीमाएँ  कहाँ हैं  ·    —      मु ख्य भाग संघीय और प्रशासनिक पक्ष ·  निष्कर्ष

37. नया आधार वर्ष: GDP और IIP (3)

दृष्टि:   स्वतंत्रता और जवाबदेही

22 सितंबर  MoSPI की स्रोत एवं पद्धति रिपोर्ट : नई GDP शृंखला में  विनिर्माण की 30 में  से 28 श्रेणियों में  दोहरा अपस्फीतीकरण
2011-12                → शृंखला की एकल अपस्फीतीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र के कमज़ो र आँकड़ों  के लिए आलोचना होती है MoSPI    राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी

    सलाहकार समिति के तहत उप-    →   समितियाँ बनाता है फ़ रवरी में  2022-23       आधार वर्ष वाली नई शृंखला आती है,    जो पिछले नाममात्र GDP     को घटा देती है
→      आलोचक कहते हैं  कि संशोधन अप्रैल-  जून 2026  की 7.8%   वृद्धि को बढ़ा -    → चढ़ा कर दिखाता है MoSPI         सात महीने में  पूरी स्रोत एवं पद्धति नियमावली

  प्रकाशित करता है,    जिसमें  विनिर्माण की 30   में  से 28          श्रेणियों में  दोहरा अपस्फीतीकरण और छोटा परिवार क्षेत्र दिखता है

●    बाज़ा र क़ी मतों पर GDP,                    आधारभूत क़ी मतों पर सकल मूल्य वर्धन में  उत्पादों पर कर जोड़ ने और उत्पादों पर सब्सिडी घटाने के बराबर होता है।
●                    दोहरे अपस्फीतीकरण में  वास्तविक सकल मूल्य वर्धन निकालने के लिए किसी क्षेत्र के उत्पादन और मध्यवर्ती आगतों को उनके अपने-     अपने मूल्य सूचकांकों से

अलग-     अलग अपस्फीत किया जाता है।
●       भारत की नई राष्ट्रीय लेखा शृंखला 2011-12       के पु राने आधार वर्ष की जगह 2022-23     को आधार वर्ष मानती है।
●      राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2019                में  सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कें द्री य सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

    कार्यालय के विलय से हुआ।
●                  अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए जाते हैं ।
●    राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008              संयु क्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय लेखों का अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है।
●                भारत के राष्ट्रीय लेखों में  अनिगमित उद्यमों सहित परिवार क्षेत्र को अनौपचारिक क्षेत्र के प्रतिनिधि (proxy)       के रूप में  उपयोग किया जाता है।

 मुख्य परीक्षा: “         बेहतर पद्धतियाँ अधिक सटीक आँकड़े  तो दे सकती हैं ,       ” फिर भी भरोसा कम हो सकता है। 2022-23       आधार वर्ष वाली भारत की नई GDP  शृंखला और  
                 दोहरे अपस्फीतीकरण के उपयोग के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। आधिकारिक सांख्यिकी की विश्वसनीयता मज़ बूत करने के लिए कौन-      से क़ दम उठाए जा सकते हैं ? (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —    मु ख्य भाग पद्धतिगत लाभ ·    —      मु ख्य भाग भरोसे पर विवाद क्यों ·    —      मु ख्य भाग विश्वसनीयता को मज़ बूत करना ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  नई GDP शृंखला MGT-7 आँकड़ों   से बहु-गतिविधि कं पनियों को बाँ टती है, और छत पर लगे सौर संयंत्र व सरकारी 
आवास को गिनती में  लाती है
2015    में  शुरू हुई 2011-12   की शृंखला MCA-21                   कॉर्पोरेट डेटाबेस का उपयोग करती है पर हर कं पनी को उसकी मुख्य गतिविधि के आधार पर एक ही क्षेत्र 

   →  में  रखती है आलोचक अपस्फीतिकों, अनौपचारिक-    क्षेत्र अनुमानों और उत्पादन-          → व्यय मापों के बीच अंतर पर सवाल उठाते हैं  MoSPI  दोहरे
अपस्फीतिकरण, PPI  और सर्वेक्षण-    आँकड़ों  के साथ 2022-23      →     को आधार वर्ष बनाता है स्रोत और पद्धतियाँ दस्तावेज़ MGT-7/MGT-7A  से गतिविधि-

 वार बँटवारा, SEBI  की बचत-आँकड़े ,  नई परिसंपत्ति-          →          आयु और छत पर लगे सौर पैनल जोड़ ता है क्षेत्रीय हिस्सेदारी और बचत के अनुमान नए सिरे से
  खीं चे जाते हैं

●    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019                   में  कें  द्री य सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के
    अंतर्गत गठित किया गया था।

● बाज़ा र-   क़ी मतों पर GDP, आधार-   क़ी मतों पर GVA          जमा उत्पाद कर घटा उत्पाद सब्सिडी के बराबर होता है।
●           दोहरे अपस्फीतिकरण के अंतर्गत उत्पादन और मध्यवर्ती आगतों को उनके अपने-     अपने मूल्य सूचकांकों से अलग-       अलग अपस्फीत करके वास्तविक मूल्य वर्धित

  निकाला जाता है।

UPSC Darpan · 44



●  प्रपत्र MGT-7  और MGT-7A              कं पनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पास दाख़ि ल की जाने वाली वार्षिक विवरणियाँ हैं ,  जिनमें MGT-7A एकल-   व्यक्ति कं पनियों
     और छोटी कं पनियों के लिए है।

●    राष्ट्रीय लेखाओं की 2011-12 आधार-        वर्ष शृंखला निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए कं पनी-   फाइलिंग के MCA-21        डेटाबेस का उपयोग करने वाली पहली शृंखला थी।
●     स्थिर पूँजी का उपभोग (मूल्यह्रास)            घरेलू उत्पाद के सकलऔर निवल मापों के बीच का अंतर है।
●          भारत अपने राष्ट्रीय लेखा संयु क्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008     के अनुसार तैयार करता है।

 मुख्य परीक्षा:      भारत के राष्ट्रीय लेखाओं का 2022-23 आधार-       वर्ष पु नरीक्षण के वल आधार वर्ष ही नहीं ,  बल्कि उद्यमों,          परिसंपत्तियों और बचत को मापने के तरीक़े  को भी
   बदलता है। आर्थिक नीति-            निर्माण के लिए इन पद्धतिगत बदलावों के महत्व की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग प्रमु ख बदलाव ·    — मु ख्य भाग कम-    चर्चित बदलाव ·    —    मु ख्य भाग नीतिगत महत्व ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  अगस्त में  औद्योगिक उत्पादन नए 2022-23 आधार पर 8% बढ़ा , पर उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ पिछड़ीं 
 सितंबर 2025    की शुरुआत में  GST     →   दर कटौतियों की घोषणा कं पनियाँ अगस्त 2025  में  माल-   भंडार घटाती हैं ,        जिससे उस महीने का उत्पादन दबता है

→ MoSPI     नए भारों के साथ IIP  को 2022-23      →  आधार पर ले जाता है अगस्त 2026      का उत्पादन नीचे आधार पर 8%  बढ़ ता है,   जिसमें  पूँजीगत वस्तुएँ, 
      →  विद्युत उपकरण और वाहन आगे हैं  परंतु गैर-    टिकाऊ वस्तुएँ के वल 2.1%     बढ़ ती हैं  और उत्पादन माह-दर-   माह गिरता है,   जिससे त्योहारी मौसम, कमज़ो र 

            मानसून और तेल संकट के आने पर व्यापक उपभोग पर संदेह उठता है

●                   औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है।
● IIP  एक स्थिर-              आधार मात्रा सूचकांक है जो औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में  परिवर्तन को मापता है,    उसके मूल्य को नहीं ।
● IIP  का उपयोग-     आधारित वर्गीकरण उत्पादन को प्राथमिक, पूँजीगत, मध्यवर्ती,   अवसंरचना या निर्माण,     उपभोक्ता टिकाऊऔर उपभोक्ता गैर-    टिकाऊ वस्तुओं में

 बाँटता है।
●                   आठ प्रमु ख उद्योगों के सूचकांक का संकलन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में  आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है।
●    आठ प्रमु ख उद्योग कोयला,  कच्चा तेल,  प्राकृ तिक गैस,  रिफ़ा इनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात,    सीमें ट और बिजली हैं ।
●  संशोधित IIP  शृंखला 2022-23         को आधार वर्ष के रूप में  प्रयोग करती है,         जिसमें  सूचकांक में  विनिर्माण का भार सबसे अधिक है।
●                       आधार प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब पिछले वर्ष की उसी अवधि के असामान्य रूप से कम या अधिक मान के कारण वर्ष-दर-        वर्ष वृद्धि दर बढ़ या घट जाती है।

 मुख्य परीक्षा: “         उच्च आवृत्ति के संके तक सुदृढ़ औद्योगिक वृद्धि सुझाते हैं ,          ”   परंतु  उसकी संरचना असमान रिकवरी की ओर इशारा करती है। औद्योगिक उत्पादन
           सूचकांक के नवीनतम आँकड़ों   के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए,             और चर्चा कीजिए कि उपभोग माँग का आधार व्यापक बनाने के लिए कौन-    से नीतिगत उपाय

    किए जा सकते हैं । (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·   मु ख्य भाग:   मज़ बूती ·   मु ख्य भाग:   असमानता ·   मु ख्य भाग:   नीति ·  निष्कर्ष

38. दल-बदल और दसवीं  अनुसूची (2)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और जवाबदेही ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार

25 सितंबर  ADR के  अनुसार 2022 से 111 विधायकों-सांसदों ने दल बदला; सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के  विधायक की 
निरर्हता बरक़ रार रखी
1960    के दशक में  बार-   बार के दल-       → बदल से राज्य सरकारें  गिरती हैं  52   वाँ संशोधन (1985)    दसवीं अनुसूची जोड़ ता है,       जिसमें  विभाजन की छू ट है और

      → उसी का दुरुपयोग होने लगता है 91   वाँ संशोधन (2003)     विभाजन की छू ट हटाता है,              पर विलय को बनाए रखता है और निर्णय अध्यक्षों पर छोड़ देता है
→        अध्यक्ष याचिकाओं को लटकाते या ख़ा रिज करते हैं ,  और 2022  से 2026   के बीच 111 विधायक-     →    सांसद दल बदलते हैं  न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं , 

                 और अब सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ ने का दोष माफ़ी  से नहीं  मिटता

●       दसवीं अनुसूची संविधान में  बावनवें संशोधन अधिनियम, 1985    द्वारा जोड़ी  गई थी।
●     दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 2(1)(b)                   के अंतर्गत दल के निर्देश के विपरीत मतदान करने या मतदान से अनुपस्थित रहने वाला सदस्य निरर्हित नहीं होता,   यदि दल 15 

        दिनों के भीतर उस कृ त्य को माफ़ कर दे।
●     दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 4            के अंतर्गत मूल राजनीतिक दल के विलय पर निरर्हता लागू नहीं होती,     यदि विधायक दल के कम-से-  कम दो-     तिहाई सदस्य उस पर

 सहमत हों।
●   इक्यानबेवें  संशोधन अधिनियम, 2003     ने विधायक दल के एक-                तिहाई सदस्यों द्वारा विभाजन को संरक्षण देने वाला प्रावधान हटाया और मंत्रिपरिषद का आकार सदन

    की सदस्य संख्या के 15%   तक सीमित किया।
●                    सदन का कोई मनोनीत सदस्य यदि स्थान ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में  शामिल होता है,         तो वह दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हित हो

 जाता है।
●     किहोतो होलोहन बनाम ज़ा चिल्हू (1992)                      में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निरर्हता याचिका पर निर्णय करते समय अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में  कार्य करता है

       और उसका निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
●  अनुच्छेद 361                        ख दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हित सदस्य को उसके कार्यकाल की समाप्ति या पु नर्निर्वाचन तक कोई भी लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से

 रोकता है।

 मुख्य परीक्षा: “       दसवीं अनु सूची अपने पाठ में  कठोर है,     ”    पर उसका प्रवर्तन कमज़ो र है। दल बदलने वाले विधायकों-         सांसदों से जु ड़े  हालिया आँकड़ों   और अध्यक्ष की
             भूमिका पर न्यायिक निर्णयों  के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दल-          बदल विरोधी कानून को प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग कठोर पाठ ·    —    मु ख्य भाग कमज़ो र प्रवर्तन ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष
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39. समान नागरिक संहिता और व्यक्तिगत कानून (2)

दृष्टि:     परंपरा और सामाजिक न्याय ·   कें द्र और राज्य

23 सितंबर  संविधान सभा की 1948 की समान नागरिक संहिता बहस फिर चर्चा में , मिज़ो रम के  भाजपा विधायक ने UCC-विरोधी 
संकल्प से अलग राह पकड़ी

        औपनिवेशिक संहिताएँ अपराध और प्रक्रिया को तो समेटती हैं ,            → पर विवाह और उत्तराधिकार को स्वीय विधि पर छोड़ देती हैं  23  नवंबर 1948  को
  संविधान सभा UCC    को प्रारूप अनुच्छेद 35           →  के रूप में  अप्रवर्तनीय नीति निदेशक तत्वों में  रखती है संसद 1955–56         में  हिंदू विधि में  सुधार करती है और
   वैकल्पिक विशेष विवाह अधिनियम, 1954   उपलब्ध कराती है,         →    जबकि अन्य स्वीय विधियाँ अधिकांशतः असंहिताबद्ध रहती हैं  मिज़ो रम की विधानसभा

 फ़ रवरी 2023    में  किसी भी UCC         के विरुद्ध संकल्प पारित करती है और उत्तराखंड 2024        में  अनुसूचित जनजातियों को छू ट देने वाली UCC  अधिनियमित
  →          करता है मिज़ो रम के एक भाजपा विधायक तर्क देते हैं  कि UCC ग़ै र-           जनजातीय पुरुषों से विवाहित मिज़ो  महिलाओं की रक्षा कर सकता है

●    संविधान के भाग IV    में  स्थित अनुच्छेद 44                       राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में  नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का
 प्रयास करे।

●  अनुच्छेद 37             के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं ,       पर देश के शासन में  मूलभूत हैं ।
●  अनुच्छेद 25(2)(b)                   धर्म की स्वतंत्रता के बावजूद राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।
●  अनुच्छेद 371G         के अंतर्गत मिज़ो  लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं,     मिज़ो  प्रथागत विधि और प्रक्रिया,           या भूमि के स्वामित्व और अंतरण से संबंधित संसद का

                  कोई अधिनियम मिज़ो रम पर तब तक लागू नहीं होता जब तक उसकी विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न करे।
●  अनुच्छेद 371G 53    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986    द्वारा जोड़ा  गया था।
●    गोवा आज भी 1867              की पु र्तगाली सिविल संहिता से निकली एक साझा सिविल विधि का पालन करता है।
●   विशेष विवाह अधिनियम, 1954      किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच,      उनके धर्म की परवाह किए बिना,      सिविल विवाह का प्रावधान करता है।

 मुख्य परीक्षा: “          संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता को सिद्धांत के नहीं ,            ” बल्कि क्रम के प्रश्न के रूप में  नीति निदेशक तत्वों में  रखा। 23  नवंबर 1948  की सभा-
                 बहस और जनजातीय प्रथागत विधि की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग 1948    के तर्क ·    —     मु ख्य भाग व्यवहार में  क्रम ·    —     मु ख्य भाग जनजातीय प्रथागत विधि ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  असम मंत्रिमंडल ने नियम अधिसूचित किए: अब हर मुस्लिम विवाह का पंजीकरण सरकारी अधिकारियों के  माध्यम से 
अनिवार्य
1935              →          का औपनिवेशिक कानून मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण लाइसें सधारी क़ा ज़ि यों पर छोड़ देता है कु छ मामलों में  बाल विवाह भी दर्ज होते रहते हैं , 

   और सर्वोच्च न्यायालय Seema v. Ashwani Kumar (2006)            →  में  सभी राज्यों से विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने को कहता है असम 2024  में  1935 का 
   कानून निरस्त कर 18  और 21   वर्ष की आयु-        → सीमा वाला अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम बनाता है 24    सितंबर को मंत्रिमंडल 2026     के नियमों को मंज़ू री

 देता है,           जिससे पंजीकरण सरकारी अधिकारियों के हाथ में  आता है और 30   दिन की आपत्ति-   अवधि जुड़ ती है

● ‘   विवाह और विवाह- ’        विच्छेद सातवीं अनु सूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5   में  सूचीबद्ध है।
●  अनुच्छेद 44,               जो राज्य को समान नागरिक संहिता सु निश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है,  भाग IV           में  राज्य की नीति का निदेशक तत्व है और किसी

    न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
● Seema v. Ashwani Kumar (2006)          में  सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि धर्म से निरपेक्ष,        सभी नागरिकों के विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण हो।
●    बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006   ‘ ’   के अंतर्गत बालक से अभिप्राय 21        वर्ष से कम आयुका पु रुष और 18       वर्ष से कम आयुकी स्त्री है।
●    बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006                  के अंतर्गत बाल विवाह उस संविदाकारी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो विवाह के समय बालक था।
●   विशेष विवाह अधिनियम, 1954            प्रस्तावित विवाह की सूचना के प्रकाशन की अपेक्षा करता है और 30          दिन के भीतर आपत्तियाँ दायर करने की अनुमति देता है।
●  अनुच्छेद 25(2)(b)                   धर्म की स्वतंत्रता के बावजूद राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है।

 मुख्य परीक्षा: “                 ”      समान नागरिक संहिता की तु लना में  विवाहों  का अनिवार्य पंजीकरण लैं गिक न्याय का अधिक प्रभावी साधन है। मु स्लिम विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण
              पर असम के नए नियमों और संबंधित न्यायिक निर्णयों  के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग पंजीकरण कारगर क्यों है ·    —     मु ख्य भाग सीमाएँ और जोखिम ·    —       मु ख्य भाग समान नागरिक संहिता से तु लना ·  निष्कर्ष

40. छात्र आवास की सुरक्षा: सत्या निके तन हादसा (2)

दृष्टि:      विधि का शासन और विवेकाधिकार ·   विकास और समता

24 सितंबर  विधि सें टर ने दिल्ली के  PG और कोचिंग कें  द्रों  के  लिए ‘मिश्रित-उपयोग शैक्षिक भवन’ की अलग श्रेणी की माँ ग की
               →    लाखों विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में  पढ़ ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए दिल्ली आते हैं  खाली कमरे व्यावसायिक PG     बन जाते हैं  और कोचिंग 

          → कें  द्र आवासीय इमारतों की मंज़ि लों पर कब्ज़ा  कर लेते हैं  MPD  में  PG               का उल्लेख नहीं है और उपनियमों के विकास नियंत्रण कोचिंग कें  द्रों  पर लागू नहीं
होते,           →         — इसलिए कोई सुरक्षा मानक स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता प्रवर्तन के वल मौतों के बाद तेज़ होता है 2024     में  राजिंदर नगर और 2026   में  सत्य

 —       →    निके तन और फिर ठंडा पड़ जाता है विधि सें टर ज़ि ला कार्यबल,       ‘ऑडिट और अनुपालन योजनाओं के साथ मिश्रित-   ’   उपयोग शैक्षिक भवन की अलग
    श्रेणी का प्रस्ताव रखता है

●    दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)     का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957   के तहत हुआ;      यह दिल्ली की मु ख्य योजना (Master Plan)     तैयार करता है और
    उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं ।
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●      भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code)    भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)   प्रकाशित करता है;   इसका भाग 4       अग्नि और जीवन सुरक्षा से संबंधित है, 
               और यह एकआदर्श संहिता है जो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने पर बाध्यकारी होती है।

● 74  वें संशोधन, 1992          द्वारा जोड़ी  गई संविधान की बारहवीं अनु सूची में  नगर नियोजन,       भूमि उपयोग और भवन निर्माण का विनियमन,    तथा अग्निशमन सेवाएँ
     नगरपालिकाओं के कार्यों में  सूचीबद्ध हैं ।

● 42  वें संशोधन, 1976            द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में  स्थानांतरित किया गया,    और यह सूची III   की प्रविष्टि 25 है।
●           शिक्षा मंत्रालय के कोचिंग कें  द्रों   के पंजीकरण और विनियमन संबंधी दिशानिर्देश, 2024          राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्शी हैं  और 16      वर्ष से कम आयुके

      विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगाते हैं ।
●          राष्ट्रीय भवन संहिता के अंतर्गत भवनों का वर्गीकरण उपयोग (occupancy)     के आधार पर होता है;  समूह A      में  आवासीय भवन और समूह B     में  शैक्षिक भवन आते हैं ।
●  अनुच्छेद 239AA(3)(a)    के अंतर्गत भूमि (     राज्य सूची की प्रविष्टि 18)    दिल्ली विधानसभा की विधि-     निर्माण शक्ति से बाहर है।

 मुख्य परीक्षा: “      दिल्ली के कोचिंग कें द्रों   में  बार-                 ”    बार होने वाली मौतें  नियमों के अभाव से अधिक वर्गीकरण और प्रवर्तन की विफलता को दर्शाती हैं । भारतीय शहरों में
            पेइंग गेस्ट आवासों और कोचिंग कें द्रों   के विनियमन के संदर्भ में  चर्चा कीजिए,           और एक ऐसा प्रवर्तन ढाँचा सु झाइए जो लापरवाही और अनुचित लाभ-    उगाही दोनों से बचे।  

(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —     मु ख्य भाग वर्गीकरण की खामी ·    —     मु ख्य भाग प्रवर्तन की खामी ·    —    मु ख्य भाग एक ढाँचा ·  निष्कर्ष

41. नोएडा में  राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के  तहत निरोध (2)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और व्यवस्था ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार

24 सितंबर  छात्रा की NSA हिरासत मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा की ज़ि लाधिकारी के  विरुद्ध प्रतिकू ल टिप्पणियों और वेतन 
से ₹5 लाख के  दंड पर रोक लगाई

      अप्रैल में  नोएडा में  श्रमिकों का विरोध-  →       प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर की ज़ि लाधिकारी के 12          मई के आदेश पर दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा NSA  के
      →    तहत हिरासत में  ली जाती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2      सितंबर को हिरासत रद्द करता है,          ₹ज़ि लाधिकारी की भर्त्सना करता है और उनके वेतन से 5 
      →          लाख देने का आदेश देता है उत्तर प्रदेश और ज़ि लाधिकारी तर्क देते हैं  कि न्यायालय गुण-             दोष में  चला गया और अधिकारी को सुने बिना दोषी ठहरा दिया

→   सर्वोच्च न्यायालय गुण-       दोष पर सुनवाई होने तक निर्णय पर,        विशेष रूप से प्रतिकू ल टिप्पणियों और दंड पर,   रोक लगाता है

●  अनुच्छेद 22(3)  के अनुसार,  अनुच्छेद 22(1)  और (2)                   के सुरक्षा उपाय निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ़्तार या निरुद्ध व्यक्ति पर
  लागू नहीं होते।

●  अनुच्छेद 22(4)             तीन महीने से अधिक के निवारक निरोध पर तब तक रोक लगाता है,                जब तक कि कोई सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट न दे कि निरोध जारी रखने के
   लिए पर्याप्त कारण है।

●   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980             के तहत निरोध की अधिकतम अवधि निरोध की तिथि से बारह महीने है।
●   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980                के तहत ज़ि लाधिकारी द्वारा दिया गया निरोध आदेश बारह दिनों के बाद व्यपगत हो जाता है,        जब तक कि इस बीच राज्य सरकार

    उसका अनुमोदन न कर दे।
●                   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में  तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं  जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ,    या रह चुके हैं ,      या न्यायाधीश नियु क्त होने की

  योग्यता रखते हैं ।
● ए.के .     रॉय बनाम भारत संघ (A K Roy v Union of India, 1982)        में  एक संविधान पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980     की वैधता को बरकरार रखा।
●      नीलाबती बेहेरा बनाम उड़ी सा राज्य (Nilabati Behera v State of Orissa, 1993)        में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21      के उल्लंघन पर मु आवज़ा  देने के  

               लिए राज्य कठोर रूप से उत्तरदायी है और वह संप्रभु  उन्मु क्ति का तर्क नहीं दे सकता।

 मुख्य परीक्षा:            निवारक निरोध को एक असाधारण शक्ति के रूप में  देखा गया है,            फिर भी विरोध करने वालों और पत्रकारों के विरुद्ध इसका प्रयोग बार-    बार न्यायिक निंदा
     का कारण बनता है। अनुच्छेद 22    और राष्ट्रीय सु रक्षा अधिनियम, 1980        के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए,        और चर्चा कीजिए कि क्या अवैध निरोध

             आदेश पारित करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग संवैधानिकऔर सांविधिक सुरक्षा उपाय ·    —    मु ख्य भाग न्यायिक पुनर्विलोकन ·    —   मु ख्य भाग दायित्व ·  निष्कर्ष

42. EPFO वेतन सीमा में  वृद्धि (2)

दृष्टि:   विकास और समता

43. BRICS के  बाद भारत-चीन संबंध (2)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

21 सितंबर  लीक हुई ICBC फाइलें  दिखाती हैं  कि मुंबई में  एक चीनी सरकारी बैं क ने डोकलाम के  दौरान $185 मिलियन रोक दिए 
थे

               → चीन का राज्य अपने बड़े  बैं कों का मालिक है और पार्टी उन्हें  निर्देशित करती है ICBC 2011            → में  मुंबई में  एक वाणिज्यिक पुल के रूप में  खुलता है 2017 
             →             → का डोकलाम गतिरोध एक बैं क शाखा को राजनीतिक चौकी में  बदल देता है ऋण रोके जाते हैं  और पार्टी कार्यकर्ता दूतावास को रिपोर्ट करते हैं  भारत 

2026              में  जानता है कि संकट में  एक विदेशी सरकारी बैं क कै सा व्यवहार करता है

●   डोकलाम पठार भारत,     भूटान और चीन के त्रि-  जंक्शन पर,   चुम्बी घाटी (Chumbi valley)    के निकट स्थित है।
●  सिलिगु ड़ी  गलियारा,   ‘  ’ जिसे अक्सर चिकन नेक (Chicken's Neck)   कहा जाता है,          भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष देश से जोड़ ता है।
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●   प्रेस नोट 3 (2020)           भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से FDI        के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाता है।
●             विदेशी बैं कों को भारत में  शाखाएं संचालित करने के लिए बैं किं ग विनियमन अधिनियम, 1949   के तहत RBI   का लाइसें स चाहिए।
● भारत-    भूटान मैत्री संधि 1949     में  हुई थी और 2007     में  इसे संशोधित किया गया।
●         इंटरनेशनल कं सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने पनामा पेपर्स (2016)    और पंडोरा पेपर्स (2021)     जांचों का समन्वय किया था।

 मुख्य परीक्षा: “  हथियारीकृ त परस्पर-  निर्भरता (weaponised interdependence)   के यु ग में ,           ” एक विदेशी सरकारी बैं क रणनीति का एक औजार बन सकता है।
                     डोकलाम गतिरोध के दौरान एक चीनी बैं क की भारत शाखा के आचरण पर हाल के खुलासों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —         मु ख्य भाग राज्य की पूंजी कै से व्यवहार करती है ·    —       मु ख्य भाग भारत के मौजूदा सु रक्षा उपाय ·    —   मु ख्य भाग संतु लन ·  निष्कर्ष

44. उर्वरक आपूर्ति संकट (2)

दृष्टि:      तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार ·    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

21 सितंबर  एक साल में  सल्फर की आयात कीमतें  तिगुनी, भारत की DAP और SSP उर्वरक आपूर्ति पर खतरा
           →               स्वच्छ ईंधन नियम रिफाइनरियों को सल्फर का मुख्य स्रोत बनाते हैं  यूक्रे न और ईरान रूसी व खाड़ी  की रिफाइनरियों और गैस संयंत्रों पर हमला करते

 →          हैं  रूस और चीन निर्यात पर रोक लगाते हैं  जबकि EV       →     निकल प्रसंस्करण एसिड सोख लेता है लैं डेड सल्फर कीमत लगभग $1,070    प्रति टन तक
  →  पहुंचती है भारतीय DAP, SSP        और कॉम्प्लेक्स उर्वरक उत्पादन पर दबाव बढ़ ता है

●    न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy) योजना,  जो 1  अप्रैल 2010   से लागू है,          फॉस्फे टिकऔर पोटाशिक उर्वरकों को कवर करती है और N, P, K 
 तथा S       के प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय करती है;      यूरिया इसके दायरे से बाहर है।

●  उर्वरक (नियंत्रण)  आदेश (Fertiliser (Control) Order), 1985    आवश्यक वस्तुअधिनियम (Essential Commodities Act), 1955   की धारा 3    के तहत जारी
  किया गया है।

● डाई-   अमोनियम फॉस्फे ट (Di-ammonium phosphate, DAP)    का पोषक ग्रेड 18:46:0 (N:P2O5:K2O) है।
●    सिंगल सुपर फॉस्फे ट (Single super phosphate)         मिट्टी को फॉस्फोरस और सल्फर दोनों प्रदान करता है।
●        दुनिया का अधिकांश सल्फर सीधे खनन से नहीं ,         बल्कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्राकृ तिक गैस प्रसंस्करण के उप-  उत्पाद (by-product)      के रूप में  प्राप्त होता है।
●                रॉक फॉस्फे ट को सल्फ्यूरिक एसिड से उपचारित करना जरूरी है ताकि पौधों के लिए उपयोगी जल-    घुलनशील फॉस्फोरस बन सके ।
●         उर्वरक सब्सिडी का प्रशासन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)     के अंतर्गत उर्वरक विभाग (Department of 

Fertilizers)  करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                     ”           भारत की उर्वरक सुरक्षा अब तेजी से उन संघर्षों से तय हो रही है जो उसके खेतों  से बहुत दूर हैं । हाल के सल्फर मूल्य झटके के परिप्रेक्ष्य में  इस कथन
                की जांच कीजिए और भारत की फॉस्फे टिक उर्वरक आपूर्ति श्रृं खला को अधिक लचीला बनाने के उपाय सुझाइए।

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —   मु ख्य भाग कारण ·    —      मु ख्य भाग भारत के लिए परिणाम ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  अगस्त में  उर्वरक उत्पादन 12.4% सिकु ड़ा , लगातार छठी गिरावट; गैस और गंधक की कमी का असर
                 →   पश्चिम एशिया संघर्ष और रूस व खाड़ी  की ऊर्जा अवसंरचना पर हमले शोधन क्षमता ठप करते हैं  गंधक लगभग $200   से बढ़ कर $1,000    प्रति टन से

ऊपर,     गैस आपूर्ति तंग और LNG    स्प्रेड सामान्य से 5–10  →       गुना फ़ॉ स्फ़े टिक और मिश्रित उर्वरकों का विनिर्माण बाधित,    →  आयात बढ़ ता है उर्वरक
     उत्पादन लगातार छठे महीने गिरता है,   अगस्त में  12.4% →   रबी बुआई नज़ दीक, DAP       की उपलब्धता और सब्सिडी बिल पर दबाव

●                   प्रमु ख उद्योगों का सूचकांक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का आर्थिक सलाहकार कार्यालय तैयार और जारी करता है।
●       फ़ॉ स्फ़े टिक और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक-     तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1  अप्रैल 2010   से लागू है;          यूरिया इससे बाहर है और सांविधिक रूप से तय

     अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिकता है।
●  उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985   आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955      के तहत जारी किया गया है।
●   भारत में  अमोनिया,    और इसलिए यूरिया उत्पादन,       का मु ख्य कच्चा माल प्राकृ तिक गैस है।
●               सल्फ़्यूरिक अम्ल का उपयोग रॉक फ़ॉ स्फ़े ट को फ़ॉ स्फ़ो रिक अम्ल और सिंगल सुपर फ़ॉ स्फ़े ट तथा DAP          जैसे पानी में  घु लनशील फ़ॉ स्फ़े टिक उर्वरकों में  बदलने के

  लिए होता है।
● डाई-    अमोनियम फ़ॉ स्फ़े ट में  18%   नाइट्रोजन और 46%    फ़ॉ स्फ़ो रस पें टॉक्साइड होता है।

 मुख्य परीक्षा: “          ”                भारत की उर्वरक सुरक्षा उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर निर्भर है। उर्वरक उत्पादन में  जारी गिरावट और गंधक तथा गैस की वैश्विक कमी के आलोक में  भारत  
                    के उर्वरक क्षेत्र की कमज़ो रियों का परीक्षण कीजिए तथा रबी सीज़ न और उसके आगे आपूर्ति सु रक्षित करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग क्षेत्र संवेदनशील क्यों है ·    —   मु ख्य भाग परिणाम ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

45. भारत-न्यूज़ी लैं ड मुक्त व्यापार समझौता (2)

दृष्टि:    विकास और समता ·      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

22 सितंबर  भारत–न्यूज़ी लैं ड FTA 20 अक्टू बर से लागू: डेयरी बाहर, सेब, कीवी और शहद कोटे की बाड़  में
2019   में  भारत RCEP  से बाहर,           →         ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ी लैं ड से डेयरी व कृ षि आयात की आशंका ऑस्ट्रे लिया की तरह डेयरी को बाहर रखने वाले

 द्विपक्षीय FTA    →     की ओर रुख न्यूज़ी लैं ड के साथ वार्ता पूरी, 27     अप्रैल को हस्ताक्षर और 16        →  सितंबर को न्यूज़ी लैं ड की संसद से अनुसमर्थन भारत
डेयरी, प्याज़ ,        चना और चीनी बाहर रखता है और सेब,       कीवीफ़्रू ट व मनुका शहद को के वल कोटा, मूल्य-          सीमा और मौसमी खिड़ कियों के ज़ रिए प्रवेश देता है
→  समझौता 20   अक्टू बर से लागू
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● 1995   से लागूWTO         का कृ षि पर समझौता तीन स्तंभों पर टिका है:  बाज़ा र पहुँ च,     घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा।
● प्रशुल्क-              दर कोटा आयात की एक निर्दिष्ट मात्रा को कम टैरिफ़ पर आने देता है,         और उससे अधिक मात्रा पर ऊँ चा टैरिफ़ लगता है।
●                 उत्पत्ति के नियम तय करते हैं  कि कोई माल साझेदार देश में  उत्पन्न माना जाएगा या नहीं ,             और इसलिए व्यापार समझौते के तहत अधिमानी टैरिफ़ का पात्र होगा या

नहीं ।
●   भारत नवंबर 2019           में  क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की वार्ताओं से अलग हो गया।
● 1970                     में  राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ़्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा  दुग्ध उत्पादक बनाया।
● GATT   का अनुच्छेद XXIV सर्वाधिक-   अनुग्रहित राष्ट्र (MFN)             व्यवहार के अपवाद के रूप में  मु क्त व्यापार क्षेत्रों की अनुमति देता है,       बशर्ते वे पक्षकारों के बीच लगभग पूरे 

   व्यापार को शामिल करें ।

 मुख्य परीक्षा:           भारत के हाल के व्यापार समझौते कु छ कृ षि बाज़ा र खोलते हैं ,          –    जबकि डेयरी और मु ख्य फ़ सलों को संरक्षित रखते हैं । भारत न्यूज़ी लैं ड मु क्त व्यापार
                           समझौते के संदर्भ में  बाज़ा र पहुँ च और किसान संरक्षण के बीच संतु लन साधने के लिए अपनाए गए साधनों का परीक्षण कीजिए तथा आकलन कीजिए कि क्या यह

          दृष्टिकोण भारत के दीर्घकालिक कृ षि हितों की पूर्ति करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग साधन ·    —     मु ख्य भाग यह संतु लन क्यों ·    —   मु ख्य भाग आकलन ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  भारत–न्यूज़ी लैं ड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टू बर से लागू, सभी भारतीय निर्यातों को शून्य शुल्क
          आयात की बाढ़ और डेयरी प्रतिस्पर्धा के डर से भारत 2019  में  RCEP     →         से बाहर निकलता है अंतर्नि हित रक्षोपायों वाले द्विपक्षीय समझौतों की ओर मुड़ ता है 

→        लगभग नौ महीनों में  न्यूज़ी लैं ड से बातचीत पूरी,        → डेयरी बाहर और निवेश व वीज़ा  शामिल 27   अप्रैल को हस्ताक्षर, 16      सितंबर को न्यूज़ी लैं ड की संसद
   →      से क़ा नून पारित बढ़ ते वैश्विक शुल्कों के बीच 20   अक्टू बर से लागू

●       प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT)   का अनुच्छेद XXIV                 मु क्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों को सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र के दायित्व के अपवाद के
    रूप में  अनु मति देता है,             बशर्ते पक्षकारों के बीच लगभग समस्त व्यापार पर शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ ।

●                 टैरिफ़ दर कोटा किसी उत्पाद की निर्धारित मात्रा के आयात पर कम शुल्क की अनुमति देता है,          जबकि कोटे से अधिक मात्रा पर ऊँ चा शुल्क लगता है।
●          उद्गम नियम यह तय करते हैं  कि कोई वस्तु  FTA                 साझेदार देश में  उत्पन्न मानी जाएगी या नहीं और इसलिए रियायती शुल्क की पात्र है या नहीं ;    भारत में  इसके

    प्रक्रियात्मक नियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962     के तहत बनाए गए CAROTAR, 2020 हैं ।
● FTA                            में  द्विपक्षीय रक्षोपाय तंत्र किसी पक्षकार को तब अस्थायी रूप से रियायती शुल्क बढ़ा ने या निलंबित करने की अनुमति देता है जब समझौते के तहत आयात में

            अचानक वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो या उसका ख़ तरा हो।
●   भारत नवंबर 2019      में  क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)      की वार्ताओं से हट गया था;  न्यूज़ी लैं ड RCEP   का सदस्य है।
●           सेवाएँ  प्रदान करने के लिए पेशेवरों की अस्थायी आवाजाही को WTO       के सेवा व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS)    के अंतर्गत मोड 4    में  रखा गया है।
●                    भारत में  रक्षोपाय जाँच सहित व्यापार उपचार संबंधी जाँचें  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                       भारत के हाल के मु क्त व्यापार समझौते संवेदनशील क्षेत्रों को सु रक्षित रखते हुए शुल्क रियायतों के बदले निवेश और आवाजाही संबंधी प्रतिबद्धताएँ
  ” –                        हासिल करते हैं । भारत न्यूज़ी लैं ड मु क्त व्यापार समझौते के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। बढ़ ते संरक्षणवाद के माहौल में  ऐसे समझौते भारत के व्यापार के

       विविधीकरण में  कहाँ तक सहायक हो सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —    मु ख्य भाग नया साँचा ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·    —     मु ख्य भाग विविधीकरण का मूल्य ·  निष्कर्ष

46. द्विपक्षीय निवेश संधियाँ  और मध्यस्थता (2)

दृष्टि:    बाज़ा र और राज्य ·      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

23 सितंबर  भारतीय मध्यस्थता परिषद के  प्रमुख की सलाह: नई व्यापार संधियों में  वाणिज्यिक मध्यस्थता को जगह दे भारत
White Industries (2011)  जैसे निवेशक-         राज्य पंचाटों और पूर्व व्यापी कर विवादों से भारत ISDS       → को लेकर सतर्क हो जाता है 2015   का मॉडल BIT 
निवेशक-               संरक्षण को सीमित करता है और स्थानीय उपचारों को पहले आज़ माने की शर्त लगाता है,  और FTA   में  ज़्यादातर ISDS     → छोड़ दिया जाता है

 विदेशी निवेशक,            जो अधिकतर अनुबंधों के ज़ रिए भारतीय राज्य एजें सियों से व्यवहार करते हैं ,            अब भी भारतीय अदालतों से बाहर एक तटस्थ मंच चाहते हैं
→                      →   भारतीय मध्यस्थता परिषद का तर्क है कि संधि का पाठ उन्हें  भारत में  स्थित वाणिज्यिक मध्यस्थता की ओर भेज सकता है भारत की संधि-  नीति

  मध्यस्थता कें  द्र (hub)           खड़ा  करने और पूँजी आकर्षित करने का औज़ा र बन जाती है

●    माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996     अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL  आदर्श क़ा नून, 1985   पर आधारित है।
●    माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996   का भाग II 1958             के न्यूयॉर्क अभिसमय के तहत विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की व्यवस्था करता है,    जिसे भारत के वल

          वाणिज्यिक विवादों पर और पारस्परिकता के आधार पर लागू करता है।
● BALCO v. Kaiser Aluminium (2012)              में  सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम का भाग I      भारत के बाहर स्थित मध्यस्थताओं

   पर लागू नहीं होता।
● 2015            के संशोधन द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में  जोड़ी  गई धारा 29A     मध्यस्थता पंचाट देने की समय-    सीमा निर्धारित करती है।
●      माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में  2019                   का संशोधन मध्यस्थता संस्थाओं की ग्रेडिंग करने और मध्यस्थता को बढ़ा वा देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद का

  प्रावधान करता है।
●   भारत का 2015                         का मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि किसी विदेशी निवेशक से अपेक्षा करता है कि वह भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले घरेलू

उपचार,  सामान्यतः कम-से-    कम पाँच वर्ष तक, आज़ माए।
● 2019            के एक अधिनियम द्वारा स्थापित नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कें  द्र  का 2022          में  नाम बदलकर भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कें  द्र  कर दिया गया।
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 मुख्य परीक्षा: “      भारत अपनी हालिया संधियों में  निवेशक-       राज्य विवाद निपटान से दूर हटा है,            परंतु  निवेशकों को अब भी विवाद सुलझाने का एक विश्वसनीय रास्ता
”                          चाहिए। इस संदर्भ में  चर्चा कीजिए कि भारत में  वाणिज्यिक मध्यस्थता को मज़ बूत करने के लिए भारत की द्विपक्षीय निवेश संधियों और मु क्त व्यापार समझौतों का

              उपयोग कै से किया जा सकता है। भारत को वैश्विक मध्यस्थता कें द्र  बनाने के लिए कौन-     से घरेलू सु धार आवश्यक हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —  मु ख्य भाग भारत ISDS      से पीछे क्यों हटा ·    — मु ख्य भाग संधि-     स्तर के प्रस्ताव ·    —    मु ख्य भाग घरेलू सु धार ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  वित्त मंत्रालय ने नई मॉडल निवेश संधि मंत्रिमंडल को भेजी, कराधान को निवेशक–राज्य मध्यस्थता से बाहर रखा
1994     से उदारीकरण के साथ BIT      →  की लहर शुरू होती है भारत White Industries (2011)       हारता है और पूर्वप्रभावी कर पर Vodafone  व Cairn  के

     →  दावों का सामना करता है मॉडल BIT 2015    संरक्षण संकु चित करता है,              पाँ च वर्ष के घरेलू उपचार अनिवार्य करता है और पुरानी संधियाँ समाप्त की
  → जाती हैं  FDI         घटता है और साझेदार मॉडल का प्रतिरोध करते हैं ; UAE  संधि (2024)          → घरेलू उपचार की अवधि तीन वर्ष कर देती है 2025-26  का बजट 

     →            समीक्षा का आदेश देता है संशोधित मॉडल कराधान को बाहर रखते हुए मंत्रिमंडल के पास जाता है,    और कनाडा समेत चार-     पाँ च संधियाँ इसके पीछे
  क़ तार में  हैं

● –    निवेशक राज्य विवाद निपटान (ISDS)  के अंतर्गत,                 कोई निजी विदेशी निवेशक सीधे मेज़ बान राज्य के विरुद्ध किसी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ अधिकरण के सामने दावा
  ला सकता है,  जबकि WTO           विवाद निपटान में  के वल सदस्य सरकारें  ही मामले ला सकती हैं ।

●          भारत की मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि का पाठ दिसंबर 2015                में  कें  द्री य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृ त हुआ और यह विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से 
 पहले कम-से-            कम पाँच वर्ष तक घरेलू उपचार तलाशने के लिए बाध्य करता है।

● 2015   का मॉडल BIT   निवेश की उद्यम-           आधारित परिभाषा उपयोग करता है और इसमें  सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN)   खंड नहीं है।
●  भारत ICSID     अभिसमय का सदस्य नहीं है,             जो वह विश्व बैं क संधि है जिसने अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान कें द्र  (International Centre for Settlement of 

Investment Disputes)   की स्थापना की।
●   कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021  ने 28  मई 2012           से पहले किए गए भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष स्थानांतरणों पर 2012     के पूर्वप्रभावी संशोधन के

       अंतर्गत उठाई गई कर माँगों को वापस लिया।
● 2024   –में  हस्ताक्षरित भारत UAE                    द्विपक्षीय निवेश संधि ने मध्यस्थता से पहले घरेलू उपचार तलाशने की अवधि पाँच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी।
●                            द्विपक्षीय निवेश संधि में  सनसेट क्लॉज़ संधि की समाप्ति से पहले किए गए निवेशों को समाप्ति के बाद एक निश्चित संख्या में  वर्षों तक संरक्षण देता रहता है।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत की निवेश-   संधि नीति निवेशक-             ”      संरक्षण से नियामक संप्रभु ता की ओर झुकी और अब संतु लन खोज रही है। मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि के
               प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। क्या कराधान और घरेलू उपचारों की समाप्ति को लक्ष्मण-    रेखा बना रहना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग झुकाव का क्रम ·    —     मु ख्य भाग संतु लन का पक्ष ·    — मु ख्य भाग लक्ष्मण-   रेखाएँ  ·  निष्कर्ष

47. परिसर आत्महत्याएँ और जातिगत समता (2)

दृष्टि:     परंपरा और सामाजिक न्याय ·   विकास और समता

21 सितंबर  आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के  छात्र की मृत्यु ने यूजीसी (UGC) के  स्थगित जाति-समता नियमों की लड़ा ई को 
तेज़  किया

  रोहित वेमुला (2016)    और पायल तडवी (2019)           → की मौतों के बाद कैं  पसों में  जातिगत भेदभाव दस्तावेज़ी कृ त हुआ 2012   के यूजीसी (UGC)   समता नियम
   →  कमज़ो र पाए गए यूजीसी (UGC)  के 2026  के जाति-   → समता नियम उच्च-    जाति समूहों का विरोध,     →   सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आईआईटी बॉम्बे

(IIT Bombay)          →         के छात्र की मृत्यु ने मांग को पुनर्जीवित किया कें  द्र ने नियमों के विरोधियों से वार्ता शुरू की

●  अनुच्छेद 17 (Article 17)                     अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इससे उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है।
●  अनुच्छेद 46 (Article 46),   एक निदेशक तत्व,    राज्य को कमज़ो र वर्गों ,             विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिकऔरआर्थिक हितों को

     बढ़ा वा देने का निर्देश देता है।
●  अनुच्छेद 15(5) (Article 15(5)),  जो 93    वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005 (93rd Constitutional Amendment Act, 2005)   द्वारा डाला गया, 

     अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ कर निजी गैर-        सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में  एससी,          एसटी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े  वर्गों
(SCs, STs and socially and educationally backward classes)        के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।

● एससी/  एसटी (  अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989]   की धारा 18  ए (Section 18A),  जो 2018   में  डाली गई, 
                 अग्रिम जमानत देने को रोकती है और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को समाप्त करती है।

●   भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)   की धारा 108 (Section 108)      आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है,     जो भारतीय दंड संहिता
  की धारा 306 (Section 306 of the Indian Penal Code)   के अनुरूप है।

●    मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017)   की धारा 115 (Section 115)        आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति के
                लिए गंभीर तनाव की उपधारणा बनाती है और प्रयास के लिए मु कदमे तथा दंड को रोकती है।

●  यूजीसी (       उच्च शैक्षणिक संस्थानों में  समता को बढ़ा वा) नियम, 2012 [UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations, 
2012]          में  संस्थानों को समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने और भेदभाव-       विरोधी अधिकारी नियु क्त करने की आवश्यकता थी।

 मुख्य परीक्षा: “                उच्च शिक्षा में  जाति भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सु रक्षा उपाय कानून की कमी के कारण कम,         विश्वसनीय संस्थागत तंत्रों की कमी के कारण अधिक
  ”         विफल हुए हैं । हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में  परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —    मु ख्य भाग कानूनी ढांचा ·    —       मु ख्य भाग तंत्र क्यों विफल होते हैं  ·    — मु ख्य भाग निष्पक्ष-     प्रक्रिया संबंधी चिंता ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय के  कार्यबल ने परिसरों में  आत्महत्याओं को प्रतिस्पर्धा, जाति और शिक्षकों के  सामाजिक बेमेल से जोड़ा
   आरक्षण पहुँच बढ़ा ता है,   जिससे लगभग 60%  विद्यार्थी एससी,     → एसटी या ओबीसी हैं  शिक्षक-   वर्ग और परिसर-      संस्कृ ति पर सामाजिक रूप से सुविधा-संपन्न 

      → समूहों का वर्चस्व बना रहता है प्रतिस्पर्धा,     “  ”   ग्रेड का दबाव और वाइब चेक विद्यार्थियों को अलग-   थलग करते हैं , 34%      → बाहरी जैसा महसूस करते हैं
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2018-23  में  13,600                 →      से अधिक वंचित विद्यार्थी प्रमुख संस्थानों से पढ़ा ई छोड़ देते हैं  और आत्महत्याएँ होती रहती हैं  सर्वोच्च न्यायालय के कार्यबल की
       अंतरिम रिपोर्ट संस्थागत कारणों को चिह्नित करती है,       जबकि आईआईटी बॉम्बे में  नई मौतें  विरोध-     प्रदर्शनों को जन्म देती हैं

● 93    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 15(5)    अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़ कर,  निजी गैर-      सहायता प्राप्त संस्थाओं सहित शिक्षा
   संस्थाओं में  पिछड़े  वर्गों ,             एससी और एसटी के प्रवेश के लिए विशेष उपबंधों की अनुमति देता है।

●  अनुच्छेद 46         राज्य को निर्देश देता है कि वह कमज़ो र वर्गों ,    विशेषकर एससी और एसटी,           के शैक्षिक औरआर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे।
●    कें द्री य शैक्षिक संस्थान (    शिक्षक संवर्ग में  आरक्षण) अधिनियम, 2019             शिक्षण पदों में  आरक्षण के लिए विश्वविद्यालय या संस्था को इकाई मानता है।
●    मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017   की धारा 115                   यह उपधारणा करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव से ग्रस्त है और उस पर 

   न मु कदमा चलाया जाएगा,     न उसे दंडित किया जाएगा।
●      आत्महत्या का दुष्प्रेरण भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 108    के अंतर्गत अपराध है।
●  राष्ट्रीय टेली-       मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानस से टोल-   फ़्री  नंबर 14416      पर संपर्क किया जा सकता है।
●            राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संसद के अधिनियम द्वारा घोषित किए जाते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “                ”        प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा तक पहुँ च उसके भीतर समावेशन की तु लना में  अधिक तेज़ी  से बढ़ी  है। विद्यार्थियों  के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं पर
                  राष्ट्रीय कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट के आलोक में  चर्चा कीजिए। परिसरों को अधिक समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग बहिष्करण के साक्ष्य ·    —      मु ख्य भाग संवैधानिकऔर विधिक ढाँचा ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

48. सूचना का अधिकार: पारदर्शिता की कसौटी (2)

दृष्टि:   स्वतंत्रता और जवाबदेही

25 सितंबर  CIC ने UPSC और DoPT से कहा: 2018 से बंद सिविल सेवा के  प्रश्नपत्र-वार अंकों का प्रकाशन फिर शुरू करें
CSE 2017     तक अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र-      → वार अंक प्रकाशित होते हैं  2018             →  से बिना किसी दर्ज कारण के के वल कु ल अंक जारी होते हैं  एक
RTI  आवेदक 2023   तक के 10   वर्षों के प्रश्नपत्र-    वार और वैकल्पिक विषय-     → वार अंक माँ गता है UPSC       कहता है कि वह विस्तृत अंक DoPT  और LBSNAA 

  को देता है, DoPT      कहता है कि वे के वल UPSC    →      के पास हैं  अंतिम अवसर मिलने पर भी DoPT          → कोई फ़ा इल नोटिंग या नीतिगत निर्णय पेश नहीं करता
CIC “   ”         पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रकाशन बहाल करने की सिफ़ा रिश करता है

● RTI अधिनियम, 2005   की धारा 19              के अंतर्गत सूचना संबंधी अनुरोध पर लिए गए निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील 90         दिनों के भीतर कें द्री य या राज्य सूचना आयोग
    के पास की जाती है।

● RTI अधिनियम, 2005   की धारा 4(1)(b)           प्रत्येक लोक प्राधिकरण से अपेक्षा करती है कि वह अपने कार्यों ,   नियमों और निर्णय-      प्रक्रिया से संबंधित विनिर्दिष्ट श्रेणियों
    की सूचना स्वतः प्रकाशित करे।

●          कें द्री य सूचना आयोग में  मु ख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10    सूचना आयुक्त होते हैं ,          जिनकी नियु क्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की
   सिफ़ा रिश पर करते हैं ।

● RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019        ने कें  द्र  सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल,   वेतन और सेवा-       शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की।
●    संविधान के भाग XIV   में  अनु च्छेद 315  से 323         संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं ।
● UPSC       का सदस्य छह वर्ष तक या 65    वर्ष की आयु तक,    जो भी पहले हो,    पद धारण करता है,             और कदाचार के आधार पर उसे के वल सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के

     बाद ही हटाया जा सकता है।
● CBSE v. Aditya Bandopadhyay (2011)         में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जाँची गई उत्तर-  पु स्तिकाएँ RTI         अधिनियम के अंतर्गत सूचना हैं  और परीक्षा लेने वाला 

       निकाय उन्हें  वैश्वासिक हैसियत में  धारित नहीं करता।

 मुख्य परीक्षा: “          लोक भर्ती में  पारदर्शिता के वल व्यक्तिगत अधिकारों का विषय नहीं ,      ”         बल्कि संस्थागत वैधता की शर्त है। सिविल सेवा के अंकों के प्रकाशन पर कें द्री य
                       सूचना आयोग की हालिया सिफ़ा रिश के आलोक में  चर्चा कीजिए कि भर्ती निकायों को प्रकटीकरण और गोपनीयता के बीच संतु लन कै से साधना चाहिए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग प्रकटीकरण के पक्ष में  ·    —      मु ख्य भाग गोपनीयता के पक्ष में  ·    —     मु ख्य भाग संतु लन कै से साधें  ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  तमिलनाडु ने कानून-व्यवस्था विभाग को RTI अधिनियम से छू ट देने वाला आदेश एक सप्ताह के  भीतर वापस लिया
RTI अधिनियम, 2005  धारा 24                  →    के अंतर्गत सरकारों को आसूचना और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम से बाहर रखने की अनुमति देता है यह छू ट राज्य

       की आसूचना शाखा जैसी एजें सियों के लिए है,              →    जिसमें  एक परंतुक भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़ी  सूचना को खुला रखता है तमिलनाडु एक पूरे
         सचिवालय विभाग को अधिसूचित करता है जो हिरासत में  मौत,          →  पुलिस गोलीबारी और निवारक निरोध जैसे मामले देखता है सहयोगी दल,  कार्यकर्ता

   और एक पूर्व DGP             →          यह आपत्ति करते हैं  कि जवाबदेही के रिकॉर्ड छिपाए जा रहे हैं  आदेश छह दिनों के भीतर निरस्त कर दिया जाता है

● RTI अधिनियम, 2005   की धारा 24(1)                 के अंतर्गत यह अधिनियम द्वितीय अनुसूची में  विनिर्दिष्ट कें  द्री य आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होता।
● RTI अधिनियम, 2005   की धारा 24(4)                   किसी राज्य सरकार को उसके द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को राजपत्र में  अधिसूचना द्वारा अधिनियम से

     बाहर रखने की शक्ति देती है।
● RTI    अधिनियम की धारा 24   के अंतर्गत छू ट-                  प्राप्त संगठनों के लिए भी भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सूचना बाहर नहीं रखी जाती।
●  किसी छू ट-               प्राप्त संगठन में  मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की सूचना के वल सूचना आयोग की मंज़ू री से,   अनुरोध के 45   दिनों के भीतर,   दी जाती है।
● RTI    अधिनियम की धारा 8(2)         यह अनुमति देती है कि यदि प्रकटीकरण में  जन-            हित संरक्षित हितों को होने वाले नु कसान से अधिक हो तो छू ट-     प्राप्त सूचना तक भी

    पहुँ च दी जा सकती है।
●              ₹बिना उचित कारण सूचना देने से इनकार करने वाले लोक सूचना अधिकारी पर 250 प्रतिदिन,   ₹अधिकतम कु ल 25,000       तक का ज़ु र्माना लगाया जा सकता है।
●        विदेशी मु द्रा  संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974    तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980      निवारक निरोध से संबंधित कानून हैं ।
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 मुख्य परीक्षा:    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  के छू ट-       प्रावधान सुरक्षा की रक्षा के लिए हैं ,          जवाबदेही को छिपाने के लिए नहीं । अधिनियम की धारा 24  और
               सरकारों द्वारा उसके दायरे को बढ़ा ने के हाल के प्रयासों के संदर्भ में  परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग अधिनियम की संरचना ·    —      मु ख्य भाग आदेश समस्याग्रस्त क्यों था ·    —    मु ख्य भाग व्यापक प्रवृत्ति ·  निष्कर्ष

49. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (2)

दृष्टि:   कें द्र और राज्य

25 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की 20 tmc ft कावेरी कमी वाली याचिका पर कर्नाटक को जवाब के  लिए एक सप्ताह 
दिया

     कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का 2007           का पंचाट सामान्य वर्ष के हिस्से तय करता है पर संकट-         वर्ष के लिए के वल आनुपातिक कटौती का एक सूखा-
    →     सा नियम देता है सर्वोच्च न्यायालय का फ़ रवरी 2018                →  का फ़ै सला तमिलनाडु का हिस्सा घटाता है और एक स्थायी योजना का आदेश देता है कें  द्र

 मासिक जल-      छोड़ की निगरानी के लिए CWMA  और CWRC     →            का गठन करता है कमज़ो र मानसून से कर्नाटक के जलाशय खाली रह जाते हैं  और उसके  
 ज़ि ले सूखा-     →         प्रवण घोषित होते हैं  तमिलनाडु अपनी खरीफ़ फ़ सल को नुकसान पहुँचाने वाली 20 tmc ft         की कमी का दावा कर फिर सर्वोच्च न्यायालय

 पहुँचता है,   जबकि कर्नाटक CWRC  के 4,000          क्यूसेक वाले आदेश के विरुद्ध अपील की तैयारी करता है

●    संविधान का अनुच्छेद 262   संसद को अंतर-                    राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून द्वारा व्यवस्था करने और ऐसे विवादों पर
             सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को वर्जित करने की शक्ति देता है।

●     राज्य सूची की प्रविष्टि 17        में  सिंचाई और नहरों सहित जलआता है,      जो संघ सूची की प्रविष्टि 56   के अधीन है;  प्रविष्टि 56 अंतर-       राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के
     विनियमन और विकास से संबंधित है।

● अंतर-     राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956                   के अंतर्गत जल विवाद न्यायाधिकरण के प्रकाशित पंचाट को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या डिक्री के समान बल
 प्राप्त है।

●          कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम पंचाट फ़ रवरी 2007  में  दिया,      और सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ रवरी 2018        में  इसे संशोधित कर कर्नाटक का हिस्सा
          बढ़ा या तथा बिलिगुं डलु  पर छोड़े  जाने वाले जल को घटाकर 177.25 tmc ft  कर दिया।

●            कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन 2018  में  अंतर-     राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956   की धारा 6A   के अंतर्गत बनाई 
     गई योजना के तहत किया गया।

●   कावेरी बेसिन कर्नाटक, तमिलनाडु,          के रल और कें द्र शासित प्रदेश पु दुचेरी द्वारा साझा किया जाता है।
●                क्यूसेक प्रवाह की वह इकाई है जो प्रति सेकं ड एक घन फु ट जल के बराबर है,       जबकि नदी जल आवंटन में  प्रयु क्त tmc ft        एक हज़ा र मिलियन घन फु ट के बराबर है।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत में  अंतर-                 राज्यीय नदी जल के बँटवारे के संस्थागत तंत्र सामान्य वर्षों में  पर्याप्त रूप से काम करते हैं ,        ”  पर संकट के वर्षों में  बिखर जाते हैं । सर्वोच्च
  न्यायालय के 2018               के फ़ै सले के बाद के कावेरी विवाद के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए,  और संकट-          वर्ष के बँटवारे को कम विवादास्पद बनाने के लिए

  सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत ढाँचा ·    — मु ख्य भाग संकट-         वर्ष व्यवस्था को क्यों तोड़ देते हैं  ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  अमित शाह ओडिशा–छत्तीसगढ़  की महानदी विवाद बैठक की अध्यक्षता करें गे, क्योंकि राज्य सीधी बातचीत की ओर बढ़े
       महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में  बहती है,           →  जिसका हीराकु ड बाँ ध और डेल्टा उसके प्रवाह पर निर्भर हैं  छत्तीसगढ़ 2010      के बाद ऊपरी क्षेत्र में

500     से अधिक एनिकट और 30    →        बैराज बनाता है ओडिशा विरोध करता है और अधिकरण माँ गता है,   जिसे कें  द्र 1956      के अधिनियम के तहत गठित
  →         →                 करता है वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी समाधान के दोनों राज्यों में  एक ही दल की सत्ता होने पर ओडिशा अधिकरण से सीधी वार्ता की

   →    अनुमति माँ गता है जल शक्ति मंत्री 30          जुलाई को राज्यों से मिलते हैं और गृह मंत्री 1      अक्तूबर को वार्ता की अध्यक्षता करें गे

●    संविधान के अनुच्छेद 262      के अंतर्गत संसद विधि द्वारा अंतर-      राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय-            निर्णयन का उपबंध कर सकती है और उन पर सर्वोच्च न्यायालय
         तथा अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रख सकती है।

●    जल राज्य सूची (  प्रविष्टि 17)   की प्रविष्टि है,      जो संघ सूची की प्रविष्टि 56   के अधीन है;  प्रविष्टि 56 अंतर-    राज्यीय नदियों और नदी-      घाटियों के विनियमन और विकास
  से संबंधित है।

● अंतर-     राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956          कें द्र  सरकार को अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है,           जब कोई राज्य अनुरोध करे और विवाद वार्ता से न
 सुलझ सके ।

●   नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 अंतर-          राज्यीय नदियों के लिए सलाहकारी बोर्डों का उपबंध करता है,         परंतु  उसके तहत कोई बोर्ड गठित नहीं हुआ है।
●               महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी  में  गिरती है;        हीराकु ड बाँध ओडिशा में  इसी पर बना है।
●                   कें द्री य जलआयोग जल संसाधन की शीर्ष तकनीकी संस्था है और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
●   क्षेत्रीय परिषदें  (Zonal Councils)   राज्य पु नर्गठन अधिनियम, 1956      के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय हैं ,          और कें द्री य गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का सभापति

 होता है।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत में  अंतर-       राज्यीय नदी जल विवादों  का समाधान न्याय-        ”          निर्णयन की अपेक्षा वार्ता से बेहतर होता है। महानदी जल विवाद के संदर्भ में  इस कथन का
          आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। शीघ्र समाधान के लिए संस्थागत सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —    मु ख्य भाग विधिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग वार्ता के गु ण ·    —     मु ख्य भाग वार्ता की सीमाएँ  ·  निष्कर्ष

50. पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·   कें द्र और राज्य
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21 सितंबर  कर्नाटक ने विशेष सत्र बुलाया, पश्चिमी घाट ईएसए मसौदे के  विरुद्ध प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की 
योजना (Karnataka Opens Special Session, Plans All-Party Delegation to PM Against Western Ghats 
ESA Draft)

        →           →   गाडगिल समिति का व्यापक क्षेत्रीकरण राज्यों द्वारा अस्वीकृ त कस्तूरीरंगन समिति ने ईएसए को नाजुक हिस्सों तक सीमित किया लगातार मसौदा
        →      अधिसूचनाएं बिना अंतिम रूप लिए समाप्त होती रहीं  नवीनतम मसौदे में  कर्नाटक के 10   जिलों में  20,668    वर्ग किमी का प्रस्ताव,    प्रतिक्रिया की समय

 सीमा 27  →              सितंबर राज्य ने विशेष सत्र बुलाया और प्रधानमंत्री को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बनाई

●          पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कें द्र  सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986   की धारा 3  के तहत,  पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986   के नियम 5  के
      साथ पढ़ ते हुए अधिसूचित किए जाते हैं ।

●      पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (2011)       की अध्यक्षता माधव गाडगिल ने की थी;    पश्चिमी घाट पर उच्च-    स्तरीय कार्य समूह (2013)   की अध्यक्षता के . 
   कस्तूरीरंगन ने की थी।

●                कस्तूरीरंगन समूह ने पश्चिमी घाट को सांस्कृ तिक भूदृश्य और प्राकृ तिक भूदृश्य में  बां टा और लगभग 37%        क्षेत्र को ईएसए अधिसूचना के लिए सिफारिश की।
●     — पश्चिमी घाट छह राज्यों गु जरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,    —    के रल और तमिलनाडु से होकर गु जरता है,   और इसे 2012        में  यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप

   में  शामिल किया गया।
●             राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive zones),  जो 2011  के MoEFCC    दिशानिर्देशों द्वारा शासित

हैं ,       पश्चिमी घाट ईएसए से अलग श्रेणी हैं ।
●                 सूखे की घोषणा राज्य सरकार द्वारा कें  द्री य सूखा प्रबंधन मैनु अल का पालन करते हुए की जाती है,          जिसमें  फसल क्षति का जमीनी सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा है।
●                  सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलती है और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005      के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया

    कोष से पूरक होती है।

 मुख्य परीक्षा: “       कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के एक दशक बाद भी,               ” पश्चिमी घाट किसी अंतिम अधिसूचना के बजाय लगातार मसौदा अधिसूचनाओं से शासित होता रहा है।
                      जांच करें  कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ढांचा संरक्षण और आजीविका के बीच के टकराव को सुलझाने में  क्यों विफल रहा है,      औरआगे बढ़ ने का एक

  व्यावहारिक रास्ता सु झाएं।
दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    —       मु ख्य भाग दो पैनल और कानूनी साधन ·    —      मु ख्य भाग यह क्यों सु लझा नहीं  ·    —     मु ख्य भाग आगे का रास्ता ·   निष्कर्ष
(Conclusion)

26 सितंबर  के रलम ने कें  द्र से पश्चिमी घाट के  पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्र को घटाकर के वल 8,590.69 वर्ग किमी वनक्षेत्र तक सीमित 
करने का आग्रह किया

  गाडगिल समिति (2011)                    →   पश्चिमी घाट की लगभग पूर्ण सुरक्षा का प्रस्ताव देती है और उसे ठंडे बस्ते में  डाल दिया जाता है कस्तूरीरंगन समिति (2013) 
   उपग्रह आँकड़ों  और 20% गाँ व-      नियम का उपयोग करते हुए ESA     को घाट के लगभग 37%     →       तक सीमित करती है के रलम और कर्नाटक में  विरोध के
          कारण ज़ मीनी सत्यापन होता है और के रलम के लिए छोटा 9,993.7       →          वर्ग किमी का मुसौदा बनता है एक दशक तक मुसौदे विफल होते रहते हैं  और 2024 

  में  कें  द्र राज्य-दर-       →    राज्य अधिसूचना का निर्णय लेता है के रलम अब के वल 8,590.69       वर्ग किमी वनक्षेत्र की माँ ग करता है,       जबकि कर्नाटक पूरे ढाँ चे को ही
  खारिज़ करता है

●  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986   की धारा 3(2)(v)               कें द्र  सरकार को उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देती है जिनमें  कोई उद्योग,    प्रचालन या प्रक्रिया नहीं  
  चलाई जा सके गी,   या के वल सुरक्षा-      उपायों के अधीन चलाई जा सके गी।

●  पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986   का नियम 5                     उन कारकों को निर्धारित करता है जिन पर कें द्र  सरकार को किसी क्षेत्र में  उद्योगों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाने या 
     रोकने से पहले विचार करना चाहिए,           औरआपत्तियाँ आमंत्रित करने वाली मु सौदा अधिसूचना की अपेक्षा रखता है।

●            पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता माधव गाडगिल ने की थी,     और पश्चिमी घाट पर उच्च-  स्तरीय कार्य-    समूह की अध्यक्षता के .   कस्तूरीरंगन ने
 की थी।

●  कस्तूरीरंगन उच्च-  स्तरीय कार्य-                    समूह ने पश्चिमी घाट को सांस्कृ तिक भूदृश्य और प्राकृ तिक भूदृश्य में  बाँ टा और प्रस्ताव दिया कि घाट के लगभग 37%  को
पारिस्थितिकी-        संवेदी क्षेत्र के रूप में  अधिसूचित किया जाए।

●     — पश्चिमी घाट छह राज्यों गु जरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,    —   के रल और तमिलनाडु से गु ज़ रता है।
●    पश्चिमी घाट को 2012                 में  यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में  एक शृंखलाबद्ध प्राकृ तिक स्थल के रूप में  शामिल किया गया।
● 42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976  ‘ ’  ‘      ’           ने वन और वन्य पशुओं तथा पक्षियों का संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में  स्थानांतरित कर दिया था।

 मुख्य परीक्षा: “    पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकी-         संवेदी क्षेत्र एक दशक से अधिक समय से राज्य-दर-     राज्य घटाया जाता रहा है,       बिना कभी अंतिम रूप से अधिसूचित
”                             हुए। इस गतिरोध के कारणों की परीक्षा कीजिए और सुझाव दीजिए कि पश्चिमी घाट के संरक्षण को वहाँ रहने वाले लोगों की जीविका के साथ किस प्रकार सामंजस्य में
    लाया जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग विधिक एवं वैज्ञानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग गतिरोध के कारण ·    —     मु ख्य भाग आगे की राह ·  निष्कर्ष

51. अरुणाचल की बड़ी  जलविद्युत परियोजनाएँ (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·   कें द्र और राज्य

24 सितंबर  स्थानीय विरोध के  बीच सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का सर्वेक्षण आगे बढ़ा ने के  लिए अरुणाचल मंत्रिमंडल ने 
अधिकार-प्राप्त समिति गठित की

       यारलुंग त्सांगपो तिब्बत से निकलती है और सियांग-      ब्रह्मपुत्र पर भारत निचला तटवर्ती (downstream)   →  राज्य है कें  द्र 2008  में  SUMP   को राष्ट्रीय
   परियोजना घोषित करता है,       जिससे एक जलविद्युत योजना रणनीतिक और बाढ़ -             →  नियंत्रण परिसंपत्ति के रूप में  नए सिरे से परिभाषित हो जाती है चीन

                यारलुंग त्सांगपो के निचले मार्ग पर अपनी परियोजना को मंज़ू री देकर उस पर काम शुरू करता है,          जिससे जवाबी संतुलन के रूप में  भारतीय भंडारण का
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      →       तर्क और धारदार हो जाता है सियांग और अपर सियांग ज़ि लों के गाँ व,        जिनकी ज़ मीन पर सर्वेक्षण सबसे पहले निशान लगाएगा, पूर्व-    व्यवहार्यता कार्य का
   →   “  ”            विरोध करते हैं  अरुणाचल मंत्रिमंडल सार्थक संवाद का वादा करते हुए सर्वेक्षण को आगे बढ़ा ने के लिए एक अधिकार-  प्राप्त उच्च-   स्तरीय समिति गठित 
 करता है

●                यारलुंग त्सांगपो अरुणाचल प्रदेश में  सियांग या दिहांग के रूप में  भारत में  प्रवेश करती है,               और असम में  सदिया के पास दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ब्रह्मपु त्र
 कहलाती है;          बांग्लादेश में  इसे जमु ना के नाम से जाना जाता है।

● EIA अधिसूचना, 2006   के तहत 50 MW        या उससे अधिक की जलविद्यु त परियोजनाएँ  श्रेणी A          की परियोजनाएँ  हैं  जिनका मूल्यांकन कें द्र  स्तर पर होता है,  जबकि
25 MW  से 50 MW    की परियोजनाएँ  श्रेणी B         की हैं  जिनका मूल्यांकन राज्य स्तर पर होता है।

● EIA अधिसूचना, 2006                   के तहत जन सुनवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या कें  द्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित की जाती है।
●   वन अधिकार अधिनियम, 2006   की धारा 4(5)              प्रावधान करती है कि मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वन-     निवासी अनुसूचित जनजाति या

                 अन्य परंपरागत वन निवासी के किसी सदस्य को उसके कब्ज़े  वाली वन भूमि से बेदखल नहीं  किया जाएगा।
●   नियमगिरि मामले (2013)          में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई खनन परियोजना वन-            निवासी समु दाय के धार्मिक और सांस्कृ तिक अधिकारों को प्रभावित करती है

 या नहीं ,     इसका निर्णय ग्राम सभा करेगी।
●   बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021             राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करता है,   और यह 15       मीटर से अधिक ऊँ चे विनिर्दिष्ट बाँधों

पर,  या 10  से 15               मीटर ऊँ चे उन बाँधों पर लागू होता है जो निर्धारित डिज़ा इन शर्तें पूरी करते हैं ।
●       भारत और चीन के बीच कोई जल-    बँटवारा संधि नहीं है;  वे सीमा-    पार नदियों पर 2006              में  स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के माध्यम से चर्चा करते हैं  और समझौता

       ज्ञापनों के तहत बाढ़ के मौसम के जल-     वैज्ञानिकआँकड़े  साझा करते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “                          किसी बाँध को रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित कर देने से उन लोगों की सहमति की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती जिन्हें  उसके लिए
   ”                अपनी जगह छोड़ नी है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,    और भारत की सीमा-  पार

                  जल सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा देशज समुदायों के अधिकारों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए एक ढाँचा सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग रणनीतिक पक्ष ·    —     मु ख्य भाग अधिकारों का पक्ष ·    —     मु ख्य भाग जोखिम और समझौते ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  विशेषज्ञ समिति ने 1,35,733 पेड़ों   की कटाई के  बावजूद 1,605 मेगावाट सुबनसिरी अपर बाँ ध को मंज़ू री की सिफ़ा रिश 
की

   अरुणाचल प्रदेश की खड़ी , उच्च-          →            निस्सरण नदियाँ जलविद्युत के लिए दबाव पैदा करती हैं  सुबनसिरी लोअर को इस शर्त पर मंज़ू री मिलती है कि कोई
   अपस्ट्रीम बाँ ध नहीं बनेगा,  फिर 2009         में  सर्वोच्च न्यायालय अपस्ट्रीम प्रस्तावों को उनके अपने गुण-         →  दोष पर आँकने की अनुमति दे देता है फ़ रवरी 2026 

                → तक भी अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी लोअर की प्रतिपूरक वनरोपण शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है NHPC 2,733      हेक्टेयर वन की आवश्यकता वाली
1,605 मेगावाट, 237           → मीटर की सुबनसिरी अपर परियोजना के लिए मंज़ू री माँ गता है EAC      पर्यावरणीय मंज़ू री की सिफ़ा रिश करती है,    और वन मंज़ू री

              तथा मध्य प्रदेश में  प्रतिपूरक वनरोपण को अगली परीक्षा के रूप में  छोड़ देती है

● EIA अधिसूचना, 2006   के अंतर्गत 50         मेगावाट या उससे अधिक की जलविद्यु त क्षमता वाली नदी-    घाटी परियोजनाएँ  श्रेणी A      की परियोजनाएँ  हैं  जिनका मूल्यांकन
        कें द्री य स्तर पर एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है।

● EIA अधिसूचना, 2006        के अंतर्गत पर्यावरणीय मंज़ू री के चार चरण स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन-    सुनवाई और मूल्यांकन हैं ।
●  वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980,     जिसका नाम अब वन (   संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 है,   की धारा 2 गैर-          वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के अपयोजन हेतु  कें  द्र

      सरकार की पूर्व स्वीकृ ति अनिवार्य बनाती है।
●      जब प्रतिपूरक वनरोपण के लिए गैर-     वन भूमि उपलब्ध नहीं होती,             तो अपयोजित भूमि के दोगु ने क्षेत्र में  अवक्रमित वनभूमि पर वनरोपण अपेक्षित है।
●    प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016                ने लोक लेखों में  एक राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधियाँ स्थापित की।
●      राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972          के अंतर्गत गठित है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं ।
● सुबनसिरी,             जो तिब्बत में  उगमित होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर असम में  बहती है,       ब्रह्मपु त्र की सबसे बड़ी  सहायक नदी है।

 मुख्य परीक्षा: “         पूर्वी हिमालय में  बड़ी  जलविद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन एक-    एक करके होता है,     जबकि उनके प्रभाव पूरे नदी-     ”  बेसिन में  संचित होते हैं । अरुणाचल
            प्रदेश की सु बनसिरी परियोजनाओं के संदर्भ में  इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए,             और भारत की पर्यावरणीय एवं वन मंज़ू री प्रक्रिया में  सु धारों  का सु झाव

 दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग मंज़ू री-   शृंखला ·    —    मु ख्य भाग संचयी समस्या ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

52. वन्यजीव संरक्षण कानून की खामियाँ  (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·     विधि का शासन और विवेकाधिकार

22 सितंबर  शिमला में  बंदरों के  हमले से मौत ने उजागर की वह खाई, जो 2022 के  संशोधन में  रीसस बंदर को अनुसूची से हटाने पर 
बनी
1972     के अधिनियम की अनुसूची II    में  रीसस बंदर संरक्षित,            → संघर्ष से निपटने का ज़ि म्मा वन विभागों और कें  द्रीय धन पर 2006      से नसबंदी के बल पर

        → हिमाचल में  अनुमानित संख्या आधी से भी कम 2022      के संशोधन में  अनुसूचियों का पुनर्गठन,     →      बंदर सूची से बाहर ज़ि म्मेदारी अनौपचारिक रूप से ऐसे
  नगर निकायों पर,         →              जिनके पास न पैसा है न प्रशिक्षित कर्मचारी एक घातक हमले के बाद पीड़ि त परिवार वन्यजीव मुआवज़ा  नीति के दायरे से बाहर

●  वन्यजीव (संरक्षण)  संशोधन अधिनियम, 2022        ने अधिनियम की अनुसूचियाँ घटाकर चार कर दीं ;  अनुसूची IV  में  CITES      के परिशिष्टों में  सूचीबद्ध नमूने हैं ।
●      पीड़ क जंतु ओं की अलग अनुसूची 2022      के संशोधन से हटा दी गई,   पर धारा 62       अब भी कें  द्र  सरकार को अनुसूची I          के अलावा किसी वन्य पशु को तय क्षेत्र और

         अवधि के लिए पीड़ क घोषित करने की अनुमति देती है।
●  वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972   की धारा 11                      मु ख्य वन्यजीव वार्डन को ऐसे वन्य पशु के शिकार की अनुमति देने का अधिकार देती है जो मानव जीवन के लिए

   ख़ तरनाक हो गया हो।
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● 1976  के 42                  वें संविधान संशोधन ने वन तथा वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में  प्रविष्टि 17   कऔर 17     खके रूप में  रखा।
●  अनुच्छेद 51क(छ)   के अनुसार वनों, झीलों,                   नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृ तिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव

   रखना मूल कर्तव्य है।
●          “  संविधान की बारहवीं अनु सूची में  नगरपालिका के कार्यों में  कांजी हाउस;      ”  पशुओं के प्रति क्रू रता का निवारण शामिल है।

 मुख्य परीक्षा: “                 किसी प्रजाति को कानूनी संरक्षण से हटा देने से उसके कारण होने वाला संघर्ष समाप्त नहीं होता;         ” के वल यह बदल जाता है कि ज़ि म्मेदार कौन है।
 वन्यजीव (संरक्षण)  संशोधन अधिनियम, 2022                       के बाद रीसस बंदर के संदर्भ में  चर्चा कीजिए तथा शहरी क्षेत्रों में  बहुतायत वाले वन्यजीवों से होने वाले संघर्ष के प्रबंधन

     हेतु  एक संस्थागत ढाँचा सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग कानूनी बदलाव ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत खाई ·    —    मु ख्य भाग एक ढाँचा ·  निष्कर्ष

53. दिल्ली-NCR का शीतकालीन वायु प्रदूषण (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·   कें द्र और राज्य

25 सितंबर  हरियाणा ने ‘पराली संरक्षण बल’ बनाया, खेतों में  आग पर FIR, चालान और रेड एंट्री का प्रावधान जोड़ा
        भूजल में  गिरावट के कारण पंजाब और हरियाणा 2009  में  उप-               →    मृदा जल कानून पारित करते हैं  जो धान की रोपाई में  देरी करते हैं  धान की कटाई

 खिसककर अक्टू बर-                 →         नवंबर में  चली जाती है और गेहूँ  की बुवाई से पहले का अंतराल सिकु ड़ जाता है कं बाइन हार्वेस्टर ढीला पुआल छोड़ देते हैं  जिसे
  हटाना महँगा है,       →  इसलिए किसान उसे जला देते हैं  धुआँ दिल्ली-NCR      के शीतकालीन प्रदूषण को बढ़ा ता है,  जिससे NGT  के आदेश, 2021  का CAQM 

       →  ₹अधिनियम और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सामने आते हैं  हरियाणा 1,200      प्रति एकड़ मशीनरी प्रोत्साहन के साथ-    साथ पराली संरक्षण बल, ड्रोन, FIR, 
       चालान और रेड एंट्री से जवाब देता है

●               राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में  वायु  गु णवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना 2021        में  संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई,    जिसने पर्यावरण प्रदूषण
(   निवारण और नियंत्रण)    प्राधिकरण का स्थान लिया।

●       वायु  गु णवत्ता प्रबंधन आयोग की अधिकारिता NCR  और पंजाब, हरियाणा,           राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक विस्तृत है।
● दिल्ली-NCR      के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP)            वायु  गु णवत्ता सूचकांक से जु ड़े  चार चरणों में  लागू की जाती है:  खराब (201-300),   बहुत खराब (301-

400),  गंभीर (401-450)    और अति गंभीर (450  से ऊपर)।
●                       हैप्पी सीडर ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन है जो अवशेष को हटाए या जलाए बिना धान की पराली में  सीधे गेहूँ  बोती है।
●        भारतीय कृ षि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पूसा बायो-               डीकं पोज़ र एक सूक्ष्मजीवी फ़ॉ र्मूलेशन है जो खेत में  ही फ़ सल अवशेष को अपघटित करता है।
●  पंजाब उप-    मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009   और हरियाणा उप-    मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009           भूजल संरक्षण के लिए अधिसूचित तिथियों से पहले धान की

    रोपाई पर रोक लगाते हैं ।
●      ‘   ’              पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत के अनुसार किसान की जोत के आकार के आधार पर लगाई जाती है।

 मुख्य परीक्षा: “उत्तर-                  ”         पश्चिम भारत में  पराली जलाना एक कृ षि समस्या है जिसे प्रवर्तन की समस्या की तरह निपटाया गया है। हाल के राज्य उपायों के आलोक में  इस
    कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए,  और निवारण,            प्रौद्योगिकी तथा फ़ सल विविधीकरण को जोड़ ने वाली एक संतु लित रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग किसान क्यों जलाते हैं  ·    —       मु ख्य भाग प्रवर्तन दृष्टिकोण और उसकी सीमाएँ  ·    —     मु ख्य भाग एक संतु लित रणनीति ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  दिल्ली ने सर्दियों के  प्रदूषण का कै लें डर तय किया: गैर-BS-VI वाहनों पर प्रवेश-रोक, 50% वर्क  फ़्रॉ म होम और निर्माण 
पर प्रतिबंध
ठंडी,          ठहरी हवा स्थानीय और क्षेत्रीय उत्सर्जनों को रोक लेती है,           →    इसलिए दिल्ली की सर्दियों की धुंध हर साल लौटती है प्रतिक्रियाएँ तात्कालिक रहती हैं , 
GRAP        ‘ ’       →   की रोकें  तभी लगती हैं  जब हवा ख़ राब या उससे बदतर हो चुकी हो दिल्ली सरकार 23          जून को पूरे वर्ष के कै लें डर वाले प्रतिबंध अधिसूचित

  → करती है 28         सितंबर की कें  द्रीय पर्यावरण मंत्री की बैठक उन्हें  1            →    नवंबर से स्थायी शीतकालीन योजना के रूप में  औपचारिक बनाती है बहस इस पर
               आ जाती है कि क्या एक शहर उस हवा को सुधार सकता है जिसे पूरा वायु-     प्रवाह क्षेत्र आकार देता है

●             राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में  वायु  गु णवत्ता प्रबंधन आयोग 2021            में  पारित संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है,  और
  इसका क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा,           राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक फै ला है।

●               ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चार चरण वायु  गु णवत्ता सूचकांक की श्रेणियों से जु ड़े  हैं ,  ‘ ’   जो ख़ राब वायु  गु णवत्ता (AQI 201-300)    ‘  ’ से शुरू होकर गंभीर प्लस
(AQI 450  से ऊपर)    पर समाप्त होते हैं ।

●   भारत ने 1  अप्रैल 2020       से पूरे देश में  भारत स्टेज VI   उत्सर्जन मानदंड अपनाए,   भारत स्टेज V  को छोड़ कर।
●  वायु  (    प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)  अधिनियम 1981    में  अधिनियमित हुआ था,             और कें द्री य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके अंतर्गत

    शक्तियों का प्रयोग करते हैं ।
● 2019             में  शु रू हुआ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अप्राप्ति वाले शहरों को समेटता है,                 जिन्हें  ऐसे शहरों के रूप में  परिभाषित किया गया है जो पाँच वर्षों की अवधि में  राष्ट्रीय 

       परिवेशी वायु  गु णवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते।
●          राष्ट्रीय वायु  गु णवत्ता सूचकांक आठ प्रदूषकों पर रिपोर्ट करता है,  जिनमें  PM10, PM2.5,  नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,  सल्फ़ र डाइऑक्साइड,  कार्बन मोनोऑक्साइड, 

ओज़ो न,     अमोनिया और सीसा शामिल हैं ।
● वायु -            प्रवाह क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें  प्रशासनिक सीमाओं की परवाह किए बिना,      स्थलाकृ ति और मौसम विज्ञान के कारण,      हवा और उसमें  मौजूद प्रदूषक साथ-  साथ मिलते 

  और चलते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “          दिल्ली का वायु  प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है जिसे शहर-        ”     स्तरीय और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से सँभाला जाता है। दिल्ली सरकार की स्थायी
 शीतकालीन कार्य-               योजना और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। वायु -         प्रवाह क्षेत्र दृष्टिकोण के लिए किन संस्थागत परिवर्तनों

  की आवश्यकता होगी? (15 अंक, 250 शब्द)
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दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·   मु ख्य भाग:     तात्कालिक बनाम नियोजित ·   मु ख्य भाग:    क्षेत्रीय समस्या ·   मु ख्य भाग:    संस्थागत परिवर्तन ·  निष्कर्ष

54. स्वच्छ वाहनों की ओर बदलाव (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·   बाज़ा र और राज्य

22 सितंबर  नई कारों की बिक्री में  वैकल्पिक ईंधन ने पेट्रोल को पछाड़ा , पर आगे CNG और हाइब्रिड हैं , EV नहीं
   सब्सिडी योजनाएँ और ईंधन-             →        कीमतों का दबाव ख़ रीदारों को पेट्रोल और डीज़ ल से दूर धके लते हैं  रोज़ ज़्यादा चलने वाले तिपहिया सबसे पहले EV  पर

   जाते हैं और EV  हिस्सा 60.5%    →   तक पहुँचता है दोपहिया में  EV   हिस्सा बढ़ कर 9.1% →    कार ख़ रीदार मुख्यतः CNG  और LPG    की ओर जाते हैं , EV  और
      →  हाइब्रिड का हिस्सा धीरे बढ़ ता है अगस्त 2026     की कार बिक्री में  CNG,   हाइब्रिड और EV    मिलकर पेट्रोल से आगे,      जिससे कारों के विद्युतीकरण की धीमी 

   रफ़्तार छिप जाती है

●            वाहन सड़ क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का राष्ट्रीय वाहन पंजीकरण डेटाबेस है,        और सारथी ड्राइविंग लाइसें स का संबंधित डेटाबेस है।
●               हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में  आंतरिक दहन इंजन के साथ बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर होती है,            जबकि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के वल ग्रिड से चार्ज बैटरियों पर चलता

है।
● CNG            वाहनों में  इस्तेमाल होने वाली संपीडित प्राकृ तिक गैस एक जीवाश्म ईं धन है,     जिसमें  मु ख्यतः मीथेन होती है।
●   भारत स्टेज VI     उत्सर्जन मानक भारत स्टेज V    को छोड़ ते हुए 1  अप्रैल 2020       से पूरे देश में  लागू किए गए।
●        कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानक ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001       के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बनाता है।
● FAME-II    की उत्तराधिकारी पीएम ई-   ड्राइव इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया,              बसों और ट्रकों की ख़ रीद तथा सार्वजनिक चार्जिं ग अवसंरचना के निर्माण को सहायता देती 

है।

 मुख्य परीक्षा:  अगस्त 2026  “  ”का ईंधन क्रॉसओवर ,            जिसमें  पहली बार वैकल्पिक ईंधन वाली कारें  पेट्रोल कारों से ज़्यादा बिकीं ,       विभिन्न वाहन खंडों में  असमान प्रगति
                           को छिपा लेता है। पेट्रोल और डीज़ ल से दूर जाने के भारत के संक्रमण के स्वरूप का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा इलेक्ट्रिक गतिशीलता को गति देने के
 लिए खंड-    वार नीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग खंड-    वार तस्वीर ·    —     मु ख्य भाग यह स्वरूप क्यों ·    — मु ख्य भाग खंड-    वार नीति ·  निष्कर्ष

55. परमाणु ऊर्जा का विस्तार (2)

दृष्टि:    विकास और पर्यावरण ·    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

21 सितंबर  काकोडकर ने पीएचडब्ल्यूआर (PHWR) में  थोरियम-हेल्यू (Thorium-HALEU) ईंधन का आग्रह किया, 
एनपीसीआईएल (NPCIL) ने आरएपीपी-8 (RAPP-8) पर ईंधन लोडिंग शुरू की

           →   भारत के पास बड़ी  मात्रा में  थोरियम है लेकिन यूरेनियम कम भाभा की तीन-             → चरण योजना थोरियम को तीव्र प्रजनक रिएक्टरों के माध्यम से भेजती है
                 → तीव्र प्रजनक रिएक्टर दशकों तक पिछड़ जाते हैं  जबकि विश्व भर में  यूरेनियम की मांग बढ़ ती है 700      मेगावाट इकाइयों में  पीएचडब्ल्यूआर बेड़ा

   →                 विस्तारित होता है काकोडकर चरण दो की प्रतीक्षा करने के बजाय अभी पीएचडब्ल्यूआर में  थोरियम डालने का प्रस्ताव करते हैं
● थोरियम-232           एक उर्वर पदार्थ है जो न्यूट्रॉन अवशोषित करने पर विखंडनीय यूरेनियम-233     में  परिवर्तित हो जाता है; यूरेनियम-235      एकमात्र प्राकृ तिक रूप से पाया

    जाने वाला विखंडनीय समस्थानिक है।
●     दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)                   ईंधन के रूप में  प्राकृ तिक यूरेनियम और मंदक तथा शीतलक के रूप में  भारी जल का उपयोग करता है,     और यह भारत के तीन-

        चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पहला चरण बनाता है।
● तीन-      चरण कार्यक्रम की परिकल्पना होमी जे.  भाभा (Homi J. Bhabha)  ने 1950     के दशक में  की थी;       इसका दूसरा चरण तीव्र प्रजनक रिएक्टरों (fast breeder 

reactors)      पर आधारित है और तीसरा थोरियम-यूरेनियम-233  चक्र पर।
● उच्च-  श्रेणी निम्न-   संवर्धित यूरेनियम (High-assay low-enriched uranium, HALEU)     वह यूरेनियम है जो 5%  से 20%   के बीच यूरेनियम-235   तक संवर्धित होता 

है।
●     परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)     का गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962   के तहत 1983    में  किया गया था,    और उसे किसी विद्यु त-     रिएक्टर की प्रारंभिक ईंधन

        लोडिंग और प्रथम क्रांतिकता को अधिकृ त करना होता है।
●     राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (Rajasthan Atomic Power Project)   रावतभाटा में  है;     काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन (Kakrapar Atomic Power 

Station)   गुजरात में  है;    कै गा जनरेटिंग स्टेशन (Kaiga Generating Station)   कर्नाटक में  है;      और कु डनकु लम परियोजना तमिलनाडु में  है।
●    प्रथम क्रांतिकता उपागम (First Approach to Criticality)               वह चरण है जिसमें  कोई रिएक्टर पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखता है।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत का तीन-         चरण परमाणु कार्यक्रम देश के थोरियम भंडार के इर्द-     गिर्द डिज़ा इन किया गया था,   लेकिन इसकी समय-     सारणी तीव्र प्रजनक रिएक्टरों की  
     ”      धीमी प्रगति से तय हुई है। दाबित भारी जल रिएक्टरों में  थोरियम-           आधारित ईंधन शुरू करने के हाल के प्रस्तावों  के आलोक में ,      दीर्घकालिक परमाणु  ईं धन सुरक्षा प्राप्त
           करने के लिए भारत के समक्ष उपलब्ध विकल्पों की समालोचनात्मक जांच कीजिए।

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —       मु ख्य भाग क्रम क्यों दबाव में  है ·    —   मु ख्य भाग विकल्प ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत पक्ष ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  फ्रां स की EDF ने यूरोपीय प्रेशराइज़्ड रिएक्टर पेश किए, जबकि भारत SHANTI अधिनियम के  अंतर्गत मसौदा नियम 
अंतिम रूप दे रहा है
2008  की NSG   –            → छू ट और भारत फ्रां स सिविल परमाणु समझौता विदेशी रिएक्टरों के लिए द्वार खोलते हैं  2010  के दायित्व-   कानून का सप्लायर-

                  →  प्रत्यावर्तन खंड विक्रे ताओं को दूर रखता है और जैतापुर एक दशक से अधिक समय तक रुका रहता है दिसंबर 2025  का SHANTI  अधिनियम 1962 
 और 2010      के कानूनों को निरस्त करता है,           संयंत्रों को भारतीय निजी कं पनियों के लिए खोलता है और सप्लायर-      → प्रत्यावर्तन को सीमित करता है DAE 
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 अगस्त 2026     में  सलाह के लिए SHANTI       → के मसौदा नियम जारी करता है EDF EPR      पेश करने लौटती है और बहु-        रिएक्टर बेड़े  के ऑर्डर की माँ ग करती
है

● SHANTI अधिनियम, 2025    ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962        और परमाणु  क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010       को निरस्त कर परमाणु ऊर्जा और
           परमाणु  दायित्व से संबंधित क़ा नून को एक ही क़ा नून में  समेट दिया।

● SHANTI   अधिनियम के अंतर्गत,    भारत में  निगमित कं पनियाँ,           जिनमें  सरकारी संस्थाओंऔर निजी कं पनियों के संयु क्त उपक्रम शामिल हैं ,    परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, 
         उनके स्वामित्व या संचालन के लिए लाइसें स पा सकती हैं ,           जबकि भारत के बाहर निगमित कं पनियाँ इसके लिए पात्र नहीं हैं ।

● SHANTI          अधिनियम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देता है,     जो पहले परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962        के अंतर्गत एक कार्यकारी आदेश से गठित
  किया गया था।

●       परमाणु  क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010   की धारा 17(बी)          परिचालक को पेटें ट या गु प्त दोष वाले उपकरण या सामग्री,       या घटिया सेवाओं से हुई परमाणु
          क्षति के लिए सप्लायर के विरुद्ध प्रत्यावर्तन का अधिकार देती थी।

●     परमाणु  दायित्व कानून के अंतर्गत,     परमाणु  क्षति का दायित्व दोष-          निरपेक्ष आधार पर संस्थापन के परिचालक पर कें द्रि त होता है,       जिसका अर्थ है कि पीड़ि त को
      लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।

●        परमाणु  क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अभिसमय (CSC)        अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत अपनाया गया,      और भारत ने इसका अनुसमर्थन 2016  में  किया।
●    यूरोपीय प्रेशराइज़्ड रिएक्टर (EPR)         एक प्रेशराइज़्ड वाटर रिएक्टर डिज़ा इन है जो सामान्य (लाइट)           जल को शीतलक व मंदक के रूप में  उपयोग करता है,   न कि भारत 

       के स्वदेशी प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टरों की तरह,          जो प्राकृ तिक यूरेनियम और भारी जल का उपयोग करते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “       परमाणु  क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010    की जगह लेकर SHANTI            अधिनियम ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में  विदेशी भागीदारी की
     मु ख्य विधिक बाधा हटा दी है,     ”                 पर आर्थिक बाधाओं को नहीं । विदेशी रिएक्टर विक्रे ताओं के साथ हाल की वार्ताओं के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग हटी हुई विधिक बाधा ·    —      मु ख्य भाग बची हुई आर्थिक बाधाएँ  ·    —   मु ख्य भाग प्रतिपक्ष ·  निष्कर्ष

56. पर्चे वाली दवाओं का दुरुपयोग (2)

दृष्टि:     विधि का शासन और विवेकाधिकार

22 सितंबर  बच्चों को पर्चे वाली दवाओं की बिक्री रोकने के  लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा दुकानों पर CCTV अनिवार्य करने का 
मसौदा बनाया

    औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945               →       के तहत के वल पर्चे पर बिकने वाली दवाओं की अनुसूचियाँ कागज़ पर मौजूद हैं  बिना पर्चे के काउंटर पर बिक्री
    आम है और निरीक्षण कभी-     → कभार ही होते हैं  2019  का AIIMS                → सर्वेक्षण बच्चों में  ओपिओइड और सूँघे जाने वाले पदार्थों के सेवन को दर्ज करता है

CCTV    निगरानी पहली बार 2021                 →    में  प्रस्तावित हुई और इस वर्ष की शुरुआत में  औषधि परामर्शदात्री समिति ने इसे मंज़ू री दी मसौदा अधिसूचना कै मरे
       और तीन महीने का भंडारण अनिवार्य करती है,   जबकि के मिस्ट लागत,       कनेक्टिविटी और निजता का हवाला देते हैं
●  अनुसूचियाँH, H1  और X     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945   का हिस्सा हैं ,      जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940     के तहत बनाए गए हैं ।
●  अनुसूची H               की दवाएँ  खुदरा में  के वल पंजीकृ त चिकित्सक के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं ।
●  अनुसूची H1             के मिस्टों पर अतिरिक्त रिकॉर्ड रखने की शर्त लगाती है और इसमें  कु छ एंटीबायोटिक, टीबी-         रोधी दवाएँ और आदत डालने वाली दवाएँ आती हैं ।
●  अनुसूची X                 में  वे स्वापक और मनःप्रभावी दवाएँ आती हैं  जिनकी बिक्री और भंडारण पर सबसे कड़े  नियंत्रण हैं ।
●       स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985  में  बना,       और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986  में  हुआ।
●                     सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशे की माँग घटाने के लिए नोडल मंत्रालय है और नशा मु क्त भारत अभियान चलाता है।
●     सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के .एस.     पु ट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)     में  निजता को अनुच्छेद 21      के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।

 मुख्य परीक्षा:               नाबालिगों को पर्चे वाली दवाओं की बिक्री पर अंकु श लगाने हेतु  दवा दुकानों पर CCTV           निगरानी अनिवार्य करने के प्रस्ताव का परीक्षण कीजिए। क्या यह
            बच्चों में  पर्चे वाली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या का आनुपातिक उत्तर है?    पूरक उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग पक्ष में  तर्क ·    —     मु ख्य भाग विपक्ष में  तर्क ·    —      मु ख्य भाग आनुपातिकता और पूरक उपाय ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  CDSCO के  परिपत्र की चेतावनी: एंटीबायोटिक और दर्द-निवारक दवाएँ खुद से न लें , गुर्दे को नुकसान का खतरा
      औषधि नियमों के तहत एंटीबायोटिक और दर्द-              →      निवारक दवाओं को के वल पर्चे पर बिकने वाली अनुसूचियों में  रखा गया है लाखों खुदरा दवा दुकानों पर

                 →  कमज़ो र प्रवर्तन और डॉक्टर के पास जाने का खर्च बिना पर्चे खरीद को आम बना देते हैं  मरीज़ विषाणु-        जनित बीमारियों में  एंटीबायोटिक और लंबे समय
 तक दर्द-    →     निवारक लेते हैं  इसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत दवा-                 → प्रतिरोधी संक्रमणों और दवा से होने वाली गुर्दे की क्षति के रूप में  सामने आती है

CDSCO 21                सितंबर को परिपत्र जारी कर जनता और विक्रे ताओं को पर्चे के नियम की याद दिलाता है

●                         कें द्री य औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमु ख भारत के औषधि महानियंत्रक होते हैं  और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
    के अधीन कार्य करता है।

●  औषधि नियम, 1945   की अनुसूची H               में  सूचीबद्ध दवाएँ  खुदरा में  के वल पंजीकृ त चिकित्सक के पर्चे पर बेची जा सकती हैं ।
●  अनुसूची H1      में  कु छ उच्च पीढ़ी  के एंटीबायोटिक, तपेदिक-         रोधी दवाएँ और आदत डालने वाली दवाएँ  शामिल हैं ,         और दवा विक्रे ताओं को इनकी बिक्री का अलग

   रजिस्टर रखना होता है।
●              एंटीबायोटिक जीवाणु ओं के विरुद्ध काम करते हैं  और विषाणु  संक्रमणों पर प्रभावी नहीं होते।
● WHO  का AWaRe    वर्गीकरण एंटीबायोटिक को Access, Watch  और Reserve    श्रेणियों में  बाँ टता है।
●          रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2017    में  शु रू की गई।
● “    ”                         लाल रेखा वाली दवाएँ  अभियान के तहत किसी दवा के पैक पर खड़ी  लाल रेखा यह बताती है कि उसे डॉक्टर के पर्चे के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
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 मुख्य परीक्षा:                        भारत में  रोगाणु रोधी प्रतिरोध नई एंटीबायोटिक की कमी से उतना ही प्रेरित है जितना एंटीबायोटिक की आसान खरीद से। भारत में  एं टीबायोटिक के
      दुरुपयोग के पीछे के नियामकऔर स्वास्थ्य-      व्यवस्था संबंधी कारणों की चर्चा कीजिए,         ‘  ’   और रोगाणु रोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए एक वन हेल्थ रणनीति सुझाइए।

(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग नियामक कारण ·    — मु ख्य भाग स्वास्थ्य-      व्यवस्था और सामाजिक कारण ·    — ‘  ’   मु ख्य भाग वन हेल्थ रणनीति ·  निष्कर्ष

57. मादक पदार्थ: तस्करी नेटवर्क  और दवा विचलन (2)

दृष्टि:      विधि का शासन और विवेकाधिकार ·   कें द्र और राज्य

23 सितंबर  शाह ने मादक पदार्थों  के  व्यापार को ‘जड़  से उखाड़ ने’ के  लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की, ज़ो र ज़ ब्ती से 
हटकर नेटवर्क  पर

         भारत गोल्डन क्रे सें ट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है,         →   और उसकी लंबी स्थल और समुद्री सीमाएँ हैं  तस्करी एक सीमा-पार,  अधिकाधिक
            →                सिंथेटिक और डिजिटल माध्यमों से चलने वाले व्यापार में  बदल जाती है ज़ ब्ती से मापा जाने वाला प्रवर्तन गिरोहों और उनके पैसे को अछू ता छोड़ देता है

→  कें  द्र NCB, NCORD    और राज्यों के ANTF     के ज़ रिए समन्वय और माँ ग-       → पक्ष का अभियान खड़ा  करता है ANTF      के तीसरे सम्मेलन में  शाह 31  दिसंबर
2029  की समय-          सीमा तय करते हैं  और ज़ो र ज़ ब्ती से हटाकर नेटवर्क ,       वित्त और दोषसिद्धि पर ले जाते हैं

●    संविधान का अनुच्छेद 47                        राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़ कर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर
   प्रतिषेध का प्रयास करे।

●      स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986  में NDPS अधिनियम, 1985   की धारा 4(3)            के तहत हुआ और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
●    गोल्डन क्रे सें ट में  अफ़ ग़ा निस्तान,     ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं ;    गोल्डन ट्रायंगल में  म्यांमार,     लाओसऔर थाईलैं ड शामिल हैं ।
● NDPS अधिनियम, 1985   का अध्याय VA             अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति की ज़ ब्ती का प्रावधान करता है,  और NDPS     अपराध धन शोधन निवारण

अधिनियम, 2002     के तहत अनुसूचित अपराध हैं ।
● NDPS    अधिनियम की धारा 64A          अल्प मात्रा में  मादक पदार्थ रखने के आरोपी उस नशा-             पीड़ि त को अभियोजन से उन्मु क्ति देती है जो स्वेच्छा से नशामु क्ति उपचार के  

   लिए आगे आता है।
●              नशा मु क्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
●         भारत संयु क्त राष्ट्र के स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961,    मनःप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971,        और स्वापकऔषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के

      अवैध व्यापार के विरुद्ध संयु क्त राष्ट्र अभिसमय, 1988   का पक्षकार है।

 मुख्य परीक्षा: “    भारत की मादक पदार्थ-        रोधी रणनीति को ज़ ब्ती से नेटवर्क की ओर,        ”      और मामलों से दोषसिद्धि की ओर बढ़ ना होगा। दृष्टिकोण में  इस बदलाव का
  परीक्षण कीजिए। 2029           तक नशामु क्त भारत के लक्ष्य को विश्वसनीय बनाने के लिए कौन-  से कानूनी,      संस्थागत और सामाजिक उपाय आवश्यक हैं ? (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग बदलाव क्यों ·    —      मु ख्य भाग कानूनी और संस्थागत उपाय ·    —    मु ख्य भाग सामाजिक उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  CDSCO से कहा गया कि वह उन ख़ा मियों को दूर करे जिनसे मादक दवाइयाँ  नशा-बाज़ा र में  रिसती हैं , जबकि 
अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता-ग्रेडिंग का सामना करना पड़े गा

                    →      मादक और मनःप्रभावी पदार्थ युक्त वैध रूप से बनी दवाइयाँ कें  द्र और राज्यों में  बँटी लाइसें सिंग प्रणाली से गुज़ रती हैं  बिक्री की कमज़ो र निगरानी उन्हें
नशा-     बाज़ा रों में  रिसने देती है,   जबकि तस्कर डार्क नेट,        →    क्रिप्टो और ड्रोन की ओर बढ़ ते हैं  गृह मंत्रालय का NCORD       रणनीति को ज़ ब्ती से नेटवर्क की

    ओर मोड़ ता है और 2026-2029  का दृष्टि-     → पत्र तय करता है CDSCO   को मार्च 2027  की समय-      सीमा दी जाती है और DCC      को ख़ा मियाँ ढूँ ढ़ ने को कहा
  → जाता है NITI                 आयोग की समानांतर पहल अस्पताल की गुणवत्ता को मापने योग्य और सार्वजनिक बनाने की कोशिश करती है

●     कें द्री य औषधि मानक नियंत्रण संगठन,        जिसका नेतृत्व भारत के औषधि महानियंत्रक करते हैं ,            स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और
      अपनी शक्तियाँ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940    से प्राप्त करता है।

●     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940      के अंतर्गत गठित औषधि परामर्शदाता समिति,         अधिनियम के प्रशासन में  एकरूपता सुनिश्चित करने पर कें  द्र ,  राज्यों
        औरऔषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड को सलाह देती है।

●    औषधि नियमों के अंतर्गत,  अनुसूची H1           में  सूचीबद्ध दवाइयाँ के वल नुस्ख़े  पर ही बेची जा सकती हैं ,    और के मिस्ट को नु स्ख़ा -  देने वाले, मरीज़ ,     दवा और मात्रा दर्ज
       करने वाला एक अलग रजिस्टर रखना होता है।

●           नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का गठन मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985    के अंतर्गत हुआ था,         और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
●                  अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड भारतीय गु णवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है,   और इसकी अस्पताल-   मान्यता स्वैच्छिक है।
●   नैदानिक प्रतिष्ठान (   पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010,             के वल उन्हीं राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में  लागू है जिन्होंने इसे अपनाया है,   क्योंकि अस्पताल

    राज्य सूची का विषय हैं ।
●    संविधान का अनुच्छेद 47  राज्य को,    औषधीय प्रयोजनों को छोड़ कर,                 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन के निषेध को लागू करने का प्रयास 

    करने का निर्देश देता है।

 मुख्य परीक्षा: “                औषधीय दवाइयों का अवैध बाज़ा रों  में  रिसाव और अस्पताल के परिणामों पर सार्वजनिक डेटा की कमी,         दोनों उस नियामक प्रणाली को दर्शाते हैं  जो
       ”                लाइसें स तो देती है पर निगरानी नहीं करती। इस कथन की जाँच कीजिए और भारत के औषधि एवं अस्पताल नियमन में  सु धार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   परिचय ·    —    मु ख्य भाग दवा पक्ष ·    —    मु ख्य भाग अस्पताल पक्ष ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

58. चिकित्सा उपकरण: मूल्य और सुरक्षा (2)

दृष्टि:   बाज़ा र और राज्य
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21 सितंबर  पेसमेकर और वाल्व पर MRP लागत से 10-30 गुना अधिक होने पर डिवाइस निर्माता व्यापार-मार्जिन सीमा की मांग कर 
रहे (Device Makers Seek Trade-Margin Caps as MRPs Run 10-30 Times Above Cost on 
Pacemakers and Valves)

      उपकरण दवाओं की तरह विनियमित और DPCO     →             के तहत मूल्य निर्धारित अस्पताल मरीज कल्याण नहीं बल्कि मार्जिन के आधार पर उपकरण चुनते हैं
→ MRP   लागत से 10-30 गुना,   आयातक ऊं ची MRP    → तय करते हैं  2017    के स्टें ट और घुटना-           प्रत्यारोपण सीमा से पता चलता है कि मूल्य नियंत्रण काम

   →           कर सकता है उद्योग पहले बिक्री बिंदु पर मार्जिन सीमा का प्रस्ताव रखता है

●   चिकित्सा उपकरण नियम, 2017,      जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940     के तहत बनाए गए हैं , 1  जनवरी 2018        से लागू हुए और उपकरणों को जोखिम
 वर्ग A, B, C  और D   में  बां टते हैं ।

●  दवा (  मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013,   आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955   की धारा 3      के तहत जारी किया जाता है।
●        राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना 1997          में  हुई थी और यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers)   के औषध

     विभाग के तहत कार्य करता है।
● DPCO, 2013   का पैराग्राफ 19                   सरकार को सार्वजनिक हित में  असाधारण परिस्थितियों में  किसी भी दवा की कीमत तय करने का अधिकार देता है।
● NPPA             ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में  शामिल किए जाने के बाद फरवरी 2017        में  कोरोनरी स्टें ट की अधिकतम कीमतें  तय कीं ।
● DPCO  के तहत,  किसी गैर-    अनुसूचित फॉर्मूलेशन की MRP     सामान्यतः एक वर्ष में  10%      से अधिक नहीं बढ़ा ई जा सकती।

 मुख्य परीक्षा:     जांच करें  कि मौजूदा मूल्य-          नियंत्रण तंत्रों के बावजूद भारत में  चिकित्सा उपकरणों पर मूल्य-            वृद्धि उनकी लागत से इतनी अधिक क्यों बनी हुई है। उपकरण
    मूल्य निर्धारण के लिए व्यापार-मार्जिन-              आधारित दृष्टिकोण और मरीजों तथा घरेलू निर्माताओं के लिए इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करें ।

दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    — मु ख्य भाग मूल्य-      वृद्धि क्यों बनी रहती है (Body — why mark-ups persist)  ·    — मु ख्य भाग व्यापार-   मार्जिन दृष्टिकोण (Body 
— the trade-margin approach)  ·    —  मु ख्य भाग निहितार्थ (Body — implications)  ·   निष्कर्ष (Conclusion)

22 सितंबर  असुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की बिक्री रोकने और उन्हें  नष्ट कराने का अधिकार नियामकों को देने की तैयारी में  कें  द्र
         लंबे समय तक चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की एक उप-         →   श्रेणी मानकर ढीले ढंग से विनियमित किया गया चिकित्सा उपकरण नियम, 2017   ने औषधि
   एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   के तहत जोखिम-     →  आधारित लाइसें सिंग व्यवस्था बनाई नियम 30(1)       प्राधिकारियों को के वल लाइसें स के विरुद्ध

    कार्रवाई की अनुमति देता है,     →              उत्पाद के विरुद्ध नहीं  लाइसें स पर कार्रवाई के बाद भी असुरक्षित उपकरण प्रचलन में  बने रह सकते हैं ,    और राज्यों में
    →              कार्रवाई एकरूप नहीं होती कें  द्र ने बिक्री रोकने और देखरेख में  विनाश की स्पष्ट शक्तियों का प्रस्ताव रखा,       जो अब औषधि परामर्शदात्री समिति के

 समक्ष है

●     औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940       के तहत बनाए गए चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 1  जनवरी 2018   से लागू हुए।
●   चिकित्सा उपकरण नियम, 2017         उपकरणों को जोखिम के आरोही क्रम में  वर्ग A, B, C  और D   में  बाँटते हैं ।
●  वर्ग A   और वर्ग B            के चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसें स राज्य लाइसें सिंग प्राधिकारी जारी करता है,   और वर्ग C   तथा वर्ग D      के उपकरणों के कें  द्री य लाइसें सिंग

प्राधिकारी।
●          औषधि परामर्शदात्री समिति का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धारा 7    के तहत होता है,          जो पूरे भारत में  प्रशासन की एकरूपता पर सलाह

 देती है।
●           औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940   की धारा 5    के तहत होता है।
●                       भारत के औषधि महानियंत्रक की अध्यक्षता वाला कें  द्री य औषधि मानक नियंत्रण संगठन कें द्री य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

 मुख्य परीक्षा: “      भारत चिकित्सा उपकरणों का विनियमन 1940          ”   में  दवाओं के लिए लिखे गए कानून से करता है। चिकित्सा उपकरण नियम, 2017   के नियम 30(1)  में
    प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में ,                  भारत के चिकित्सा उपकरण विनियमन की कमियों का परीक्षण कीजिए तथा रोगी सु रक्षा के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग वर्तमान ढाँचा ·    —   मु ख्य भाग कमियाँ ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

59. कैं  सर दवाओं की वहनीयता (2)

दृष्टि:    बाज़ा र और राज्य ·   विकास और समता

23 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने कैं  सर दवा पर दस गुना मुनाफ़े  को ‘दिनदहाड़े  डकै ती’ कहा, खामोश नियामकों को कठघरे में  खड़ा  
किया

          दवाओं की कीमतें  के वल सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं के लिए नियंत्रित हैं ,    बाकी पर कं पनियाँ MRP      →    मनमर्ज़ी  से तय करती हैं  खुदरा विक्रे ताओं और
                 → अस्पतालों को बिक्री का प्रलोभन देने के लिए व्यापार मार्जिन लागत का कई गुना हो जाता है 2016         की पंत समिति सभी दवाओं और प्रत्यारोपणों पर 35-

50%      की सीमा की सिफ़ा रिश करती है,     → जिसे अपनाया नहीं जाता मरीज़ ,             खासकर कैं  सर के मरीज़ और भर्ती मरीज़ जो दूसरी दुकान नहीं ढूँ ढ सकते, 
  छपा हुआ MRP   →       “ ”          चुकाते हैं  सर्वोच्च न्यायालय दस गुना मुनाफ़े  को डकै ती कहता है और पूछता है कि नियामक चुप क्यों हैं
●  औषधि (  मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013      कें द्र  सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955   की धारा 3      के तहत जारी किया जाता है।
●        राष्ट्रीय आवश्यकऔषधि सूची में  शामिल दवाएँ DPCO, 2013   “  ” के तहत अनुसूचित फ़ॉ र्मूलेशन हैं ,         और उनके अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण

   प्राधिकरण तय करता है।
● 1997                    में  स्थापित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।
● DPCO, 2013      के तहत कोई निर्माता किसी गैर-    अनुसूचित फ़ॉ र्मूलेशन का MRP      बारह महीने की अवधि में  10%     से अधिक नहीं बढ़ा  सकता।
● DPCO, 2013   का पैराग्राफ़ 19                    सरकार को असाधारण परिस्थितियों में  जनहित में  किसी भी दवा की कीमत तय या संशोधित करने की अनुमति देता है; 2019  में

कैं  सर-             रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन के यु क्तिकरण के लिए इसका प्रयोग किया गया।
●    संविधान का अनुच्छेद 47                 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक स्वास्थ्य के सु धार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में  माने।
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● “   ”     औषधियाँ और विष समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है,  “    जबकि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता;   ”     अस्पताल और औषधालय राज्य सूची की प्रविष्टि 6 है।

 मुख्य परीक्षा: “            ”            अधिकतम खुदरा मूल्य असहाय उपभोक्ता को ठगने का औज़ा र बन गया है। कैं  सर दवाओं के मूल्य निर्धारण पर हाल की न्यायिक टिप्पणियों के
                         आलोक में भारत के औषधि मूल्य नियंत्रण ढाँचे की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए और मरीज़ों   को अत्यधिक व्यापार मार्जिन से बचाने के लिए सुधार सु झाइए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग ढाँचा ·    —   मु ख्य भाग खामियाँ ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  के रल उच्च न्यायालय: अनुपलब्ध कीमत वाली कैं  सर दवाओं के  लिए कें  द्र पेटें ट अधिनियम की धारा 100 का प्रयोग कर 
सकता है
पेटें ट-                    →      प्राप्त लक्षित कैं  सर दवाएँ भारत में  ऐसी कीमतों पर आती हैं  जो अधिकांश मरीज़ों  की पहुँच से बाहर हैं  जेनेरिक विकल्प के वल पुरानी दवा

   →         →   पैल्बोसिक्लिब का है मरीज़ और कार्यकर्ता के रल उच्च न्यायालय पहुँचते हैं  अदालत धारा 100   “  ”    के अंतर्गत सरकारी उपयोग की व्यापक व्याख्या
               →  करके उसमें  अवहनीयता को शामिल करती है और देशव्यापी आँकड़े  जुटाने का आदेश देती है धारा 100        के प्रयोग का निर्णय अब बिना किसी समय-

     सीमा के कें  द्र के पास है

●  पेटें ट अधिनियम, 1970   की धारा 100    कें द्र  सरकार को पेटें ट-          धारक की सहमति के बिना सरकारी प्रयोजनों के लिए पेटें ट-       प्राप्त आविष्कार का उपयोग करने का
  अधिकार देती है।

●  पेटें ट अधिनियम, 1970   की धारा 84               के अंतर्गत पेटें ट प्रदान होने के तीन वर्ष बाद अनिवार्य लाइसें स माँगा जा सकता है,      इसआधार पर भी कि पेटें ट-   प्राप्त आविष्कार
          जनता को उचित रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है।

●      भारत का पहला अनिवार्य लाइसें स 2012               में  नैटको फ़ा र्मा को बेयर की कैं  सर दवा सोराफ़े निब टोसिलेट के लिए दिया गया था।
●     पेटें ट अधिनियम की धारा 3(d)               ज्ञात पदार्थों के उन नए रूपों पर पेटें ट को रोकती है जिनमें  प्रभावकारिता नहीं बढ़ ती;    सर्वोच्च न्यायालय ने 2013   में  नोवार्टिस

(ग्लिवेक)     मामले में  इसे लागू किया।
● TRIPS    समझौते का अनुच्छेद 31 अधिकार-         धारक की अनुमति के बिना पेटें ट के उपयोग की,    सरकार द्वारा उपयोग सहित,   अनुमति देता है,    बशर्ते पर्याप्त पारिश्रमिक

   जैसी शर्तें पूरी हों।
● TRIPS   समझौते और जन-     स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा 2001    में  अपनाई गई थी।
●  औषधि (  कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013   आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955               के अंतर्गत जारी किया गया है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा लागू

  किया जाता है।

 मुख्य परीक्षा: “  पेटें ट अधिनियम, 1970          में  वहनीय दवाएँ  सु निश्चित करने के पर्याप्त लचीलेपन मौजूद हैं ,       ”  परंतु  उनका प्रयोग विरले ही होता है। धारा 100   पर के रल
       उच्च न्यायालय के निर्णय और भारत के TRIPS           दायित्वों के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·   मु ख्य भाग:    लचीली व्यवस्थाएँ  ·   मु ख्य भाग:       प्रयोग विरले क्यों होता है ·   मु ख्य भाग:     आगे की राह ·  निष्कर्ष

60. पैके ट के  सामने पोषण चेतावनी (2)

दृष्टि:   बाज़ा र और राज्य

24 सितंबर  FSSAI ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा: चीनी, नमक और वसा पर लाल षट्भुज वाली चेतावनी एक ही चरण में  लागू होगी
  भारत में  गैर-   संचारी रोगों (non-communicable diseases – NCDs)      का बोझ बढ़ ने के साथ वसा,          चीनी और नमक से भरपूर पैके टबंद खाद्य पदार्थ रोज़

     → की खुराक बन जाते हैं  2014  में  FSSAI      की एक विशेषज्ञ समिति और 2018           का एक मसौदा पैके ट के सामने चेतावनी का प्रस्ताव रखते हैं ,    जिसे बाद के
     → मसौदे कमज़ो र कर देते हैं  2022  के स्टार-             ‘    ’ रेटिंग प्रस्ताव की आलोचना होती है कि वह अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को सेहतमंद होने की छवि (health 

halo)    →             दे देता है जन स्वास्थ्य से जुड़े  याचिकाकर्ता इस देरी को सर्वोच्च न्यायालय ले जाते हैं ,  जो 10    सितंबर को स्पष्ट समय-    → सीमा माँ गता है FSSAI 
ICMR-NIN                      की सीमाओं और एक वर्ष की अनुपालन अवधि के साथ एक ही चरण में  लाल षट्भुज वाली चेतावनी का प्रस्ताव रखता है

●           भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006             के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
     मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

●     खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006     ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954               को निरस्त किया और खाद्य से जुड़े  कई कानूनों तथा आदेशों को एक ही
   क़ा नून में  समेकित किया।

●   भारत में  पूर्व-    पैके टबंद भोजन की लेबलिंग,       जिसमें  पोषण सूचना तालिका भी शामिल है,     खाद्य सुरक्षा एवं मानक (   लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020   से नियंत्रित होती 
है,  जिन्हें  FSSAI  ने FSS     अधिनियम के तहत बनाया है।

●     चिली का खाद्य लेबलिंग कानून,  जो 2012    में  बना और 2016   से लागू हुआ,   ‘  ’     काले अष्टभुजाकार उच्च मात्रा चेतावनी लेबल अनिवार्य करता है,  जबकि न्यूट्री-  स्कोर
              और हेल्थ स्टार रेटिंग सारांश रेटिंग प्रणालियाँ हैं  जो पूरे उत्पाद को ग्रेड देती हैं ।

●                 विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफ़ा रिश है कि मु क्त शर्क रा का सेवन घटाकर कु ल ऊर्जा सेवन के 10%    से कम किया जाए,    और वयस्क प्रतिदिन 5 g     से कम नमक का
 सेवन करें ।

●    संविधान का अनुच्छेद 47,         जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में  शामिल है,                  राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँ चा करने तथा लोक
        स्वास्थ्य के सु धार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में  माने।

●   राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद,        भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है।

 मुख्य परीक्षा: “      पैके ट के सामने चेतावनी लेबल गैर-          संचारी रोगों  के विरुद्ध एक कम लागत वाला औज़ा र हैं ,              फिर भी भारत में  इन पर एक दशक से अधिक समय से बहस
  ” चल रही है। FSSAI                       द्वारा प्रस्तावित पैके ट के सामने लेबलिंग में  किए गए डिज़ा इन संबंधी चु नावों  का परीक्षण कीजिए और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इसे प्रभावी

      बनाने की चु नौतियों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग डिज़ा इन संबंधी चुनाव ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·    —     मु ख्य भाग आगे की राह ·  निष्कर्ष
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29 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने FSSAI की फ्रं ट-ऑफ-पैक चेतावनी की समय-सीमा ठुकराई; मद्रास उच्च न्यायालय ने 
माइक्रो/नैनो-प्लास्टिक की चेतावनी बरकरार रखी
चीनी,              नमक और वसा से भरपूर डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बढ़ ती खपत भारत में  गैर-       → संचारी रोगों का बोझ बढ़ा ती है FSSAI 2022     में  स्टार रेटिंग पर

 कें  द्रित फ्रं ट-ऑफ-     पैक कवायद शुरू करता है,     →           जो अटक जाती है एक जनहित याचिका चेतावनी लेबल माँ गती है और सर्वोच्च न्यायालय 10   सितंबर को
     → प्रगति का आदेश देता है FSSAI   अगले वर्ष 1     जुलाई तक अधिसूचना और 365   दिन के संक्रमण-      →  काल का प्रस्ताव रखता है पीठ समय-   सीमा को

             अनुचित बताती है और ऐसा आदेश सुरक्षित रखती है जो नियामक पर बाध्यकारी होगा

●          भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है,       जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006        के अंतर्गत हुई है और जो स्वास्थ्य
        एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

●     खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006   की धारा 23        खाद्य की पैके जिंग और लेबलिंग से संबंधित है।
●     खाद्य सुरक्षा एवं मानक (   लेबलिंग और प्रदर्शन)  विनियम 2020     में  अधिसूचित किए गए थे।
● HFSS      खाद्य पदार्थ वे हैं  जिनमें  वसा,      नमकऔर चीनी अधिक होती है।
●    संविधान का अनुच्छेद 47                          राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँ चा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सु धार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में

माने।
●        वेल्लोर सिटीज़ न्स वेलफ़े यर फ़ो रम बनाम भारत संघ (1996)                 में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत देश के कानून का

 हिस्सा हैं ।
●    माइक्रोप्लास्टिक को सामान्यतः 5              मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक कणों के रूप में  परिभाषित किया जाता है।

 मुख्य परीक्षा:       भारत में  डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर फ्रं ट-ऑफ-    पैक चेतावनी लेबल 2022             से विचाराधीन हैं । चर्चा कीजिए कि नियामकीय प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों रही
                 और खाद्य विनियमन को आगे बढ़ा ने में  न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कौन-     सा डिज़ा इन सबसे उपयु क्त होगा? (15 अंक,  

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·   मु ख्य भाग:      प्रक्रिया धीमी क्यों रही ·   मु ख्य भाग:     अदालतों की भूमिका ·   मु ख्य भाग:    सर्वश्रेष्ठ डिज़ा इन ·  निष्कर्ष

61. भ्रामक खाद्य दावों पर FSSAI की कार्रवाई (2)

दृष्टि:   बाज़ा र और राज्य

25 सितंबर  FSSAI ने गैर-डेयरी ‘एनालॉग’ उत्पादों को पनीर के  नाम से बेचने पर रोक का मसौदा नियम जारी किया
         →           दूध की वसा महँगी है जबकि वनस्पति वसा सस्ती फ़ र्में  वनस्पति तेल और प्रोटीन से पनीर जैसे उत्पाद बनाती हैं ,        जिनमें  से कु छ डेयरी एनालॉग के रूप में  

  →       “ ”     लाइसें सशुदा हैं  उत्पाद खुले में  या थाली में  पनीर के नाम से बिकता है,       → “  ”    जहाँ खरीदार अंतर नहीं पहचान सकता नकली पनीर पर सोशल मीडिया
       की चिंता लेबलिंग की एक कमी को जन-       → विश्वास का मुद्दा बना देती है FSSAI                दूध से व्युत्पन्न न होने वाले हर उत्पाद के लिए पनीर शब्द पर रोक का

   मसौदा नियम बनाता है,  जो 60       दिनों तक टिप्पणियों के लिए खुला है

●             भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006   की धारा 4          के अंतर्गत हुई है और यह स्वास्थ्य और परिवार
      कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

●     खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006            ने अन्य खाद्य कानूनों और आदेशों के साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954   को निरस्त किया।
●     खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006         के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण में  एक अध्यक्ष और 22   सदस्य होते हैं ,   जिनमें  से एक-   तिहाई महिलाएँ  होंगी।
●            पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के संरचनात्मक मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (      खाद्य उत्पाद मानकऔर खाद्य योज्य) विनियम, 2011   में  निर्धारित हैं ।
●     खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006               मिथ्या छाप वाले खाद्य और अवमानक खाद्य को असुरक्षित खाद्य से अलग उल्लंघन मानता है,   और धारा 59   के अंतर्गत

      कारावास के वल असुरक्षित खाद्य के लिए है।
●     खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006         के कु शल क्रियान्वयन के लिए हर राज्य धारा 30         के अंतर्गत एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियु क्त करता है।
●     खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006                के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण में  होती है।

 मुख्य परीक्षा: “                    ”    भारत में  खाद्य धोखाधड़ी  मानकों के अभाव की उतनी समस्या नहीं है जितनी बिक्री के बिंदु पर कमज़ो र प्रवर्तन की। एनालॉग पनीर पर FSSAI  के
      मसौदा संशोधन के संदर्भ में  चर्चा कीजिए,            और खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग मानक पहले से मौजूद हैं  ·    —       मु ख्य भाग प्रवर्तन कहाँ विफल होता है ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

62. FCRA संशोधन विधेयक (2)

दृष्टि:    स्वतंत्रता और व्यवस्था ·   स्वतंत्रता और जवाबदेही

63. लद्दाख के  लिए संवैधानिक संरक्षण (2)

दृष्टि:    कें द्र और राज्य ·   स्वतंत्रता और व्यवस्था

22 सितंबर  कें  द्र का प्रस्ताव: अनुच्छेद 371K के  ज़ रिए लद्दाख को विधायी और वित्तीय शक्तियों वाला प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय
जम्मू-   कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019          →         लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र बनाता है लेह और कारगिल की पहाड़ी  परिषदों का प्रभाव

   घटता है और भूमि,         →              रोज़ गार तथा संस्कृ ति को लेकर आशंकाएँ बढ़ ती हैं  एबीएल और के डीए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए गृह मंत्रालय से वार्ता करते
 →              →  हैं  कें  द्र संघ राज्यक्षेत्र स्तर के निर्वाचित निकाय पर सैद्धांतिक सहमति पर पहुँचता है अनुच्छेद 371K   जोड़ ने का प्रस्ताव,  जिसकी विषय-   वस्तु तय

      करेगी कि लद्दाख को कितनी स्वायत्तता मिलेगी

UPSC Darpan · 61



● 13    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 371A         कहता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं,      रूढ़ि जन्य विधि तथा भूमि के
                       स्वामित्व और अंतरण पर संसद के अधिनियम नागालैं ड पर तब तक लागू नहीं हों गे जब तक राज्य विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा तय न करे।

● 53    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 371G      मिज़ो रम को धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं,        रूढ़ि जन्य विधि और भूमि के संबंध में
     नागालैं ड जैसे ही संरक्षण देता है।

●  अनुच्छेद 371H        अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में  कानून-        व्यवस्था के संबंध में  विशेष उत्तरदायित्व देता है।
●  अनुच्छेद 371F  को 36    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975           द्वारा तब जोड़ा  गया जब सिक्किम भारतीय संघ का राज्य बना।
●   मूल अनुच्छेद 371              ने भाग ख राज्यों की सरकारों को राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण में  रखा था,     और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956     के बाद इसे बदल दिया 

गया।
●  अनुच्छेद 240        के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों की शांति,         प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकते हैं ,        और ऐसे विनियम उस राज्यक्षेत्र पर लागू

          संसद के किसी अधिनियम का निरसन या संशोधन कर सकते हैं ।
●  अनुच्छेद 371  से 371J    संविधान के भाग XXI   में  आते हैं ,  जो अस्थायी,       संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है।

 मुख्य परीक्षा: “  अनुच्छेद 371            दर्शाता है कि भारतीय संविधान असममिति को एकीकरण के लिए ख़ तरा नहीं ,     ”    बल्कि उसका साधन मानता है। मौजूदा विशेष उपबंधों
      और लद्दाख के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 371K      के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —  मु ख्य भाग अनुच्छेद 371    का विकास ·    — मु ख्य भाग 371K     कै से भिन्न है ·    —      मु ख्य भाग चिंताएँ और सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  लेह गोलीबारी के  एक वर्ष बाद सोनम वांगचुक ने जस्टिस चौहान जाँ च रिपोर्ट  और ₹1 करोड़  मुआवज़े  की माँ ग की
2019          में  लद्दाख बिना विधानसभा वाला कें  द्रशासित प्रदेश बन जाता है,  और भूमि,         →      रोज़ गार व पहचान को लेकर आशंकाएँ बढ़ ती हैं  राज्य के दर्जे और छठी

          अनुसूची संरक्षण की माँ ग को लेकर एक आंदोलन खड़ा  होता है,   जिसका सबसे जाना-       → पहचाना चेहरा सोनम वांगचुक बनते हैं  24 सितंबर, 2025   को लेह
 में  विरोध-                 →    प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं  और पुलिस गोलीबारी में  चार लोगों की मृत्यु हो जाती है श्री वांगचुक को NSA        के अंतर्गत हिरासत में  लिया जाता है

  और जस्टिस बी.एस.          →  चौहान के अंतर्गत एक न्यायिक जाँ च बैठाई जाती है मार्च 2026       में  हिरासत वापस ले ली जाती है,       पर एक वर्ष बाद भी रिपोर्ट
 अप्रकाशित है,   मुआवज़ा  विवादित है,           और अधिकांश आरोपी अभी भी विचारण का सामना कर रहे हैं

●   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980             के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि हिरासत की तारीख़ से बारह महीने है।
●    संविधान के अनुच्छेद 22(4)  के अंतर्गत,                     निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून तीन महीने से अधिक हिरासत को तब तक अधिकृ त नहीं कर

        सकता जब तक सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण न बताए।
●     संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय,          त्रिपु रा और मिज़ो रम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
●     जम्मू और कश्मीर पु नर्गठन अधिनियम, 2019    के अंतर्गत लद्दाख 31 अक्टूबर, 2019       को बिना विधानसभा वाला कें  द्र शासित प्रदेश बना।
●   जाँच आयोग अधिनियम, 1952            के अंतर्गत जाँच आयोग के निष्कर्ष सरकार के लिए अनुशंसात्मक होते हैं ,  बाध्यकारी नहीं ।
●                   राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड में  तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं  जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ,   रह चुके हैं ,    या बनने योग्य हैं ।
●    संविधान के अनुच्छेद 244(2)  और 275(1)      छठी अनुसूची को प्रभावी बनाते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “    निवारक हिरासत और विरोध-    प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बल-प्रयोग,            ” लोक व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतु लन की परीक्षा लेते हैं ।
 सितंबर 2025             से लद्दाख में  हुई घटनाओं के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण कीजिए,               और सुझाइए कि सुरक्षा से समझौता किए बिना जवाबदेही को कै से मज़ बूत किया जा
  सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग निवारक हिरासत ·    — मु ख्य भाग बल-   प्रयोग ·    —     मु ख्य भाग जवाबदेही मज़ बूत करना ·  निष्कर्ष

64. IRDAI बीमा कमीशन सीमा (2)

दृष्टि:   बाज़ा र और राज्य

24 सितंबर  IRDAI ने उत्पाद- और चैनल-वार कमीशन सीमाओं तथा व्यय सीमाओं को क्रमशः घटाने वाले ‘ग्लाइड पाथ’ का प्रस्ताव 
रखा
2015        तक कमीशन की सीमा स्वयं बीमा अधिनियम (Insurance Act)   में  तय थी,    और बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (Insurance Laws 
(Amendment) Act, 2015)      कमीशन और व्यय की सीमाएँ IRDAI        → के विनियमों के हवाले कर देता है 2023  में  IRDAI उत्पाद-     वार सीमाओं की जगह

                   →       एक समग्र व्यय सीमा लाता है और बीमा कं पनियों के बोर्डों को उसके भीतर कमीशन तय करने देता है विनियामक आकलन करता है कि पॉलिसीधारकों
                →     को मिलने वाले मूल्य की तुलना में  वितरण और परिचालन लागत अब भी बहुत ऊँ ची है सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम, 2025 (Sabka Bima Sabki 

Raksha Act, 2025) IRDAI            → को कमीशन की सीमाएँ निर्धारित करने की स्पष्ट शक्ति देता है IRDAI उत्पाद-  और चैनल-     वार सीमाओं तथा व्यय सीमाओं 
        को घटाने वाले ग्लाइड पाथ का प्रस्ताव रखता है,   जिस पर 25     अक्टू बर तक टिप्पणियाँ देनी हैं
●              भारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफ़ा रिश पर IRDA अधिनियम, 1999    के तहत हुई थी,    और इसका मु ख्यालय

  हैदराबाद में  है।
● IRDA अधिनियम, 1999   के तहत IRDAI   में  एक अध्यक्ष,           अधिकतम पाँच पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम चार अंशकालिक सदस्य होते हैं ,    जिनकी नियु क्ति कें द्र

  सरकार करती है।
●  बीमा अधिनियम, 1938   की धारा 40                      बीमा व्यवसाय जुटाने या दिलाने के बदले बीमा एजेंट या मध्यस्थ के अलावा किसी अन्य को कमीशन देने पर रोक लगाती है।
●     सबका बीमा सबकी रक्षा (   बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025      ने भारतीय बीमा कं पनियों में  FDI       की सीमा चुकता इक्विटी पूँजी के 74%   से बढ़ा कर 100%  कर

दी।
●   बीमा पैठ GDP       के प्रतिशत के रूप में  प्रीमियम है,       जबकि बीमा घनत्व प्रति व्यक्ति प्रीमियम है।
●       बीमा ब्रोकर पॉलिसीधारक का प्रतिनिधित्व करता है,         जबकि बीमा एजेंट बीमा कं पनी का प्रतिनिधित्व करता है।
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●          बीमा लोकपाल कें द्र  सरकार द्वारा बनाए गए बीमा लोकपाल नियम, 2017     के तहत कार्य करता है।

 मुख्य परीक्षा:           उत्पाद और चैनल के आधार पर कमीशन सीमित करने का IRDAI    का प्रस्ताव उसके 2023      के उस क़ दम को पलटता है,      जिसमें  बीमा कं पनियों को एक
                               समग्र व्यय सीमा के भीतर कमीशन स्वयं तय करने की छू ट दी गई थी। परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसी सीमाएँ  बीमा के प्रसार को धीमा किए बिना ग़लत बिक्री घटा सकती

         हैं  और पॉलिसीधारकों के लिए मूल्य बढ़ा  सकती हैं । (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग सीमाएँ  अभी क्यों ·    —   मु ख्य भाग जोखिम ·    —    मु ख्य भाग सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  IRDAI अध्यक्ष का कहना, कमीशन सीमा जनवरी या अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है; वितरक कं पनियों के  शेयर 
36% तक गिरे
बीमा-               → प्रसार कम बना रहता है और बीमा कं पनियाँ वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं  IRDAI  के 2023   के नियम उत्पाद-       वार कमीशन सीमाएँ हटा देते हैं

    और भुगतान को समग्र व्यय-    सीमा के भीतर बोर्ड-      →    नीति पर छोड़ देते हैं  कमीशन प्रीमियम से चार-           पाँ च गुना तेज़ी  से बढ़ ते हैं  और व्यय अनुपात दोबारा
        →        → पहले के स्तरों से ऊपर पहुँच जाते हैं  कु बिक्री और बंडलिंग की शिकायतें  बढ़ ती हैं  23           सितंबर का पत्र नई सीमाओं और एक सार्वजनिक रजिस्ट्री का

  प्रस्ताव देता है,         और वितरक कं पनियों के शेयर तेज़ी  से गिरते हैं
●           बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मल्होत्रा समिति की सिफ़ा रिश पर IRDA अधिनियम, 1999       के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।
●  बीमा अधिनियम, 1938   की धारा 40            किसी लाइसें सशुदा एजेंट या मध्यस्थ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बीमा-         कारोबार दिलाने के लिए कमीशन देने पर रोक

 लगाती है।
●    किसी बीमाकर्ता के प्रबंधन-     व्यय में  कमीशन और परिचालन-    खर्च शामिल होते हैं ,     और इनकी सीमाएँ  बीमा अधिनियम, 1938   की धारा 40B  तथा 40C  को IRDAI  के

      विनियमों के साथ पढ़कर तय होती हैं ।
●      बैं काश्योरें स का अर्थ है बैं कों द्वारा,        सामान्यतः बीमाकर्ताओं के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में ,    बीमा उत्पादों का वितरण।
●                बीमा दलाल ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है और कई बीमाकर्ताओं के पास कारोबार रख सकता है,          जबकि कॉर्पोरेट एजेंट के वल उन्हीं बीमाकर्ताओं के उत्पाद बेचता

   है जिनसे उसका टाई-  अप है।
●   स्थायित्व अनुपात (persistency ratio)                 यह मापता है कि बिक्री की तारीख़ से किसी निश्चित अवधि के बाद कितने प्रतिशत पॉलिसियाँ प्रीमियम-    भुगतान के साथ

  जारी रहती हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत में  बीमा-            प्रसार कम होने की वजह अके ले कम आय नहीं बल्कि ऊँ ची वितरण-  ” लागत है। IRDAI   के सितंबर 2026    के कमीशन और प्रबंधन-  व्यय
 संबंधी परामर्श-                   पत्र के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ पॉलिसीधारकों तक पहुँ चे, कौन-  से सु रक्षा-   उपाय आवश्यक हैं ? 

(15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —  मु ख्य भाग ऊँ ची वितरण-     लागत के प्रमाण ·    —   मु ख्य भाग प्रस्ताव ·    —   मु ख्य भाग प्रतिवाद और सुरक्षा-   उपाय ·  निष्कर्ष

65. रुपया व्यापार और SWIFT के  विकल्प (2)

दृष्टि:    रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

25 सितंबर  SWIFT से आगे: CIPS, SPFS और mBridge का विस्तार, जबकि भारत रूस के  साथ व्यापार का निपटान रुपये में  
कर रहा है

  डॉलर और SWIFT         →  विश्व व्यापार के स्वाभाविक माध्यम बन जाते हैं  ईरान (2012)   और रूस (2014, 2022)         पर पश्चिमी प्रतिबंध दिखाते हैं  कि यह पहुँच
     →  छीनी भी जा सकती है रूस SPFS  बनाता है,  चीन CIPS (2015)       शुरू करता है और कें  द्रीय बैं क CBDC    निपटान के लिए mBridge     का परीक्षण करते हैं

→                भारत वोस्ट्रो खातों के ज़ रिये रूस के साथ व्यापार का निपटान रुपये में  शुरू करता है,      जो अब उस व्यापार का 96%  →      है नई दिल्ली में  ब्रिक्स राष्ट्रीय
      मुद्राओं में  निपटान का समर्थन करता है,  पर CBDCs     को जोड़ ने तक नहीं पहुँचता

● SWIFT         बेल्जियम में  मु ख्यालय वाला एक वित्तीय संदेश नेटवर्क है;      यह भुगतान के निर्देश भेजता है,             पर स्वयं न खाते रखता है और न धन का निपटान करता है।
● क्रॉस-     बॉर्डर इंटरबैं क पेमें ट सिस्टम (CIPS)                    को पीपु ल्स बैं क ऑफ़ चाइना का समर्थन प्राप्त है और इसे रेनमिनबी में  निपटान को बढ़ा वा देने के लिए 2015   में  शु रू

  किया गया था।
●       रूस की वित्तीय संदेश हस्तांतरण प्रणाली (SPFS) 2014  में  SWIFT         के विकल्प के रूप में  विकसित की गई थी।
●  प्रोजेक्ट mBridge सीमा-     पार भु गतानों के लिए बहु-CBDC  मंच है;    अंतरराष्ट्रीय निपटान बैं क 31 अक्टूबर, 2024       को इस परियोजना से अलग हो गया।
●        विशेष आहरण अधिकार की टोकरी में  अमेरिकी डॉलर, यूरो,  चीनी रेनमिनबी,       जापानी येन और पाउंड स्टर्लिं ग शामिल हैं ;   रेनमिनबी को 2016   में  जोड़ा  गया।
●       रुपये में  व्यापार निपटान के लिए RBI  के 2022                   के ढाँचे के तहत साझेदार देशों के बैं क भारतीय प्राधिकृ त व्यापारी बैं कों में  विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखते हैं ।
● RBI        के डिजिटल रुपये का कानूनी आधार वित्त अधिनियम, 2022       के माध्यम से भारतीय रिज़ र्व बैं क अधिनियम, 1934      में  संशोधन कर तैयार किया गया।

 मुख्य परीक्षा: “SWIFT     के विकल्प बढ़ रहे हैं ,                  ” किं तु  वे डॉलर के प्रभु त्व के अंत के बजाय वैश्विक भुगतान व्यवस्था के विखंडन का प्रतिनिधित्व करते हैं । CIPS, SPFS 
 और mBridge                        के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अपने व्यापार को वित्तीय प्रतिबंधों  से बचाने के लिए भारत को कौन-  सा

  दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग विकल्प ·    —  मु ख्य भाग प्रतिस्थापन नहीं ,   विखंडन ·    —     मु ख्य भाग भारत का दृष्टिकोण ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  UAE ने भारत के  लिए 25 अरब डॉलर का एक और संके त दिया; रुपया–दिरहम निपटान दहाई अंकों में  पहुँचा
  भारत और UAE  ने 2022  में  CEPA  और 2024        →          में  द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए स्थानीय मुद्रा निपटान ढाँ चा व्यापारियों को डॉलर से बचकर
   →               →   –       चलने देता है पश्चिम एशिया का युद्ध होर्मुज़ को बाधित करता है और द्विपक्षीय व्यापार घटता है व्यापार में  रुपया दिरहम का हिस्सा दहाई अंकों में

    पहुँचता है और व्यापार युद्ध-       → पूर्व स्तर के निकट लौटता है UAE 100       अरब डॉलर के लक्ष्य के साथ 25       अरब डॉलर का और संके त देता है,   तथा सहयोग
बंदरगाहों, पोत-      निर्माण और अंतरिक्ष तक फै लता है
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● –भारत UAE       व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर फ़ रवरी 2022      में  हस्ताक्षर हुए और यह 1  मई 2022   को लागू हुआ।
●  जुलाई 2023      में  भारतीय रिज़ र्व बैं क और UAE               के कें  द्री य बैं क ने रुपये और दिरहम के लिए स्थानीय मु द्रा  निपटान प्रणाली पर समझौता-    ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
● I2U2 भारत, इज़ राइल,          संयु क्त अरब अमीरात और संयु क्त राज्य अमेरिका का समूह है।
● –  –       भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा सितंबर 2023    में  नई दिल्ली G20       शिखर सम्मेलन के हाशिये पर हस्ताक्षरित समझौता-      ज्ञापन के माध्यम से की

गई।
● RBI  द्वारा 2022                  में  अनु मत विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में  चालान और निपटान करने देते हैं ।
●            अबू धाबी निवेश प्राधिकरण अबू धाबी अमीरात का संप्रभु  संपदा कोष है।
●   भारत और UAE  ने 2017          में  अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी का स्तर दिया।

 मुख्य परीक्षा: “ –भारत UAE        साझेदारी तेल और प्रेषण से आगे बढ़ कर पूँजी,       ”          मु द्रा  और संपर्क ता तक पहुँ च गई है। इस कथन का परीक्षण कीजिए और पश्चिम एशिया में
              व्यवधान के बीच भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए इसके महत्त्व का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग पूँजी ·    —   मु ख्य भाग मु द्रा  ·    —     मु ख्य भाग संपर्क ता और सुरक्षा ·  निष्कर्ष

66. दिल्ली शिखर सम्मेलन के  बाद BRICS (2)

दृष्टि:      राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

24 सितंबर  BRICS ‘विश्वसनीय बहुपक्षवाद’ के  रूप में : दिल्ली शिखर सम्मेलन के  बाद भारत BRICS के  दो नए कर कार्य समूहों 
का नेतृत्व करेगा

       पश्चिम के नेतृत्व वाली संस्थाओं में  वैश्विक नियम-          → निर्माण में  उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कम रहता है BRIC 2009     में  अपना पहला शिखर
  सम्मेलन करता है,        दक्षिण अफ्री का को जोड़ ता है और फिर 2024     →   –       से विस्तार करता है ईरान पर अमेरिका इज़ राइल युद्ध और अमेरिकी टैरिफ धमकियां

       → समूह की एकता की परीक्षा लेती हैं  2026         के अध्यक्ष के रूप में  भारत सितंबर में  11           → सदस्यों की आम सहमति से दिल्ली घोषणापत्र हासिल करता है
       भारत अध्यक्षता को स्थायी तंत्र में  बदलता है,                जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र कर कन्वें शन वार्ताओं से जुड़े  दो कर कार्य समूहों से होती है

●      न्यू डेवलपमें ट बैं क की स्थापना 2014       में  ब्राज़ी ल के फोर्टालेज़ा  में  हुए BRICS          शिखर सम्मेलन में  हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत हुई थी,    और इसका मु ख्यालय
  शंघाई में  है।

●                     न्यू डेवलपमें ट बैं क के प्रत्येक संस्थापक सदस्य के पास उसकी अभिदत्त पूंजी का बराबर हिस्सा है और इसलिए बराबर मताधिकार है।
● BRICS    आकस्मिकआरक्षित व्यवस्था मु द्रा -    विनिमय प्रतिबद्धताओं का 100     अरब डॉलर का ढांचा है,      जिससे होने वाली अधिकांश निकासी IMF    कार्यक्रम से जुड़ी  है।
● मिस्र, इथियोपिया,       ईरान और संयु क्त अरब अमीरात जनवरी 2024  से BRICS   के सदस्य बने,    और इंडोनेशिया जनवरी 2025   में  शामिल हुआ।
●               अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संबद्ध उद्यमों के बीच अंतरराष्ट्रीय लेन-              देन का आर्म्स लें थ मूल्य निर्धारित करने की पद्धति पहले से तय कर

 देता है।
●                   कर संधियों में  पारस्परिक करार प्रक्रिया दो देशों के सक्षम प्राधिकारियों को संधि के अनुरूप न होने वाले कराधान,      जिसमें  दोहरा कराधान भी शामिल है,   से जुड़े  विवाद 

    सुलझाने की अनुमति देती है।
● OECD/G20         समावेशी ढांचे का स्तंभ दो कम से कम 75          करोड़ यूरो वार्षिक राजस्व वाले बहुराष्ट्रीय समूहों के लिए 15%        की वैश्विक न्यूनतम प्रभावी कर दर तय

 करता है।

 मुख्य परीक्षा: BRICS        ‘   ’ को अक्सर आंतरिक प्रतिद्वंद्विताओं में  बंटा एक बातचीत का मंच (talk-shop)         कहकर खारिज कर दिया जाता है। भारत की 2026  की
   अध्यक्षता के आलोक में ,      अंतरराष्ट्रीय कराधान के विशेष संदर्भ में ,     परीक्षण कीजिए कि क्या BRICS            सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक आर्थिक शासन को नया रूप देने के

         मामले में  भारत के हितों की पूर्ति करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सामरिक महत्व ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत महत्व ·    —   मु ख्य भाग सीमाएं ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  भारत मानसिक-स्वास्थ्य उत्कृ ष्टता कें  द्रों  के  BRICS नेटवर्क  का पायलट करेगा, NIMHANS समन्वय कें  द्र होगा
   मानसिक विकार अनुमानित 19.73      करोड़ भारतीयों को प्रभावित करते हैं , उपचार-  अंतर 70%-92%        →  है और विशेषज्ञ शहरों में  कें  द्रित हैं  मानसिक

  स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017        देखभाल तक पहुँच को क़ा नूनी अधिकार बनाता है,  और टेली-         →  मानस परामर्श को फ़ो न तक ले जाता है अन्य BRICS 
    सदस्य मांगा से लेकर चित्र-      आधारित जाँ च तक अपने ही कम-      →         लागत उपकरण विकसित करते हैं  समूह एक उत्कृ ष्टता कें  द्रों  का नेटवर्क बनाता है
      जिसका पायलट भारत करेगा और समन्वय NIMHANS  →             करेगा सफलता इस पर निर्भर करेगी कि साझा प्रोटोकॉल प्राथमिक स्वास्थ्य कें  द्रों  और

      फ़्रं  टलाइन कर्मियों तक पहुँचते हैं  या नहीं
●    मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017   की धारा 18                हर व्यक्ति को समु चित सरकार द्वारा चलाई या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से देखभाल और

     उपचार पाने का अधिकार देती है।
●    मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017   की धारा 115           प्रावधान करती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को,      जब तक अन्यथा साबित न हो,  गंभीर

               तनाव में  माना जाएगा और उस पर मु क़ दमा नहीं चलाया जाएगा और सज़ा  नहीं दी जाएगी।
●    मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017                मानसिक बीमारी से पीड़ि त व्यक्तियों के लिए अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधि का प्रावधान करता है।
●           बें गलु रु के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को 2012             में  संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया।
● टेली-मानस,     राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, टोल-   फ्री  नंबर 14416     के माध्यम से उपलब्ध है,  और NIMHANS    इसका नोडल कें द्र  है।
●     राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982    में  शु रू किया गया,        और इसका ज़ि ला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक 1996 में ।
●    मानसिक स्वास्थ्य में  काम-  बँटवारा (task-sharing)    का अर्थ है ग़ै र-         विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मियों को सामान्य मानसिक विकारों की पहचान,     सहायता और आगे भेजने

  की ट्रे निंग देना।
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 मुख्य परीक्षा: “   भारत की मानसिक-                    ”  स्वास्थ्य चुनौती क़ा नून की अनु पस्थिति से कम और लोगों के रहने के नज़ दीक सेवाओं की अनु पस्थिति से अधिक जुड़ी  है। इस
       कथन के आलोक में  विश्लेषण कीजिए कि काम-बँटवारा, टेली-मानसिक-   स्वास्थ्य और BRICS          उत्कृ ष्टता कें  द्रों   के नेटवर्क जैसा अंतरराष्ट्रीय सहयोग भारत के मानसिक-

 स्वास्थ्य उपचार-        अंतर को कै से कम कर सकते हैं । (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग क़ा नूनी ढाँचा पहले से मज़ बूत है ·    — मु ख्य भाग सेवा-     अंतर कम करना ·    — मु ख्य भाग BRICS      सहयोग क्या जोड़ ता है ·  निष्कर्ष
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एकल विषय (134)

21 सितंबर  पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने 33 उद्योगों के  लिए भूमि स्वीकृ त की, अधिग्रहण की जगह भूमि पूलिंग (land 
pooling) पर विचार
1977           के बाद भूमि सुधार कई छोटी भूधृतियां और दर्ज बटाईदारी (tenancies)   → बनाता है 2000           के दशक के सिंगूर और नंदीग्राम विरोध उद्योग के लिए

     →                      → अधिग्रहण को रोक देते हैं  बाद में  निष्क्रिय सार्वजनिक भूमि से बने भूमि बैं क बड़े  निवेशकों के लिए बहुत छोटे और बंटे हुए साबित होते हैं  2026   में  एक
  नई सरकार 33               →        उद्योगों के लिए भूमि स्वीकृ त करती है और भूमि पूलिंग की जांच करती है अब सफलता संस्थागत विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, 

    किसी नए कानून पर नहीं
● “ ”        भूमि सातवीं अनु सूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 18 है,  “     जबकि संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण- ”     प्रयोजन समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 है।
●     संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300       ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है,   जब से 44    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 [44th Constitutional 

Amendment Act, 1978]    ने इसे भाग III (Part III)  से हटाया।
●  आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013)         के तहत निजी कं पनियों हेतु  अधिग्रहण के लिए 80%    प्रभावित परिवारों और सार्वजनिक-

     निजी साझेदारी परियोजनाओं के लिए 70%    की सहमति आवश्यक है।
●  आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013               अधिकांश परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाता है।
●   भूमि पूलिंग में , भूमि-                  मालिक एक विकास प्राधिकरण को भूमि का योगदान देते हैं  और बदले में  एक विकसित भूखंड पाते हैं ,         जो मूल भूखंड से छोटा पर अवसंरचना से

  युक्त होता है।
●   ऑपरेशन बर्गा (Operation Barga),     जो पश्चिम बंगाल में  1978    में  शु रू किया गया,   ने बटाईदारों (bargadars)        के नाम दर्ज किए ताकि उनके काश्तकारी

 अधिकारों (tenancy rights)    की रक्षा हो सके ।

 मुख्य परीक्षा: “   भूमि को विधान,         बातचीत या योजना के ज़ रिए जुटाया जा सकता है,           ”    पर पूंजी को के वल भरोसे से आकर्षित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के
   अनुभव के संदर्भ में ,      भारत में  औद्योगीकरण हेतु  भूमि अधिग्रहण,            नेगोशिएटेड परचेज़ और भूमि पूलिंग के सापेक्ष गु णों की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —    मु ख्य भाग तीन तंत्र ·    —     मु ख्य भाग गु ण और सीमाएं ·    —     मु ख्य भाग बंगाल का संदर्भ ·  निष्कर्ष

21 सितंबर  न्यायमूर्ति नागरत्ना का कहना: सुप्रीम कोर्ट  मनुष्य-कें  द्रित से पारिस्थितिकी-कें  द्रित पर्यावरण कानून की ओर बढ़  रहा है 
(Justice Nagarathna Says Supreme Court Is Shifting From Anthropocentric to Ecocentric 
Environmental Law)

 अनुच्छेद 21           →    को स्वस्थ पर्यावरण शामिल करने के लिए व्याख्यायित किया गया अदालतें  एहतियाती और प्रदूषक-      → भुगतान सिद्धांत आयात करती हैं
2010       में  विशेष मंच के रूप में  NGT  →         →      बना जलवायु परिवर्तन को अधिकार का मुद्दा माना गया सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश NGT   सम्मेलन में
पारिस्थितिकी-    कें  द्रित मोड़ बताती हैं

●      पर्यावरण संरक्षण से जुड़े  अनु च्छेद 48A (   नीति निदेशक तत्व)   और अनुच्छेद 51A(g) (  मौलिक कर्तव्य)  संविधान (  बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976   द्वारा जोड़े
 गए थे।

●         सुप्रीम कोर्ट ने सु भाष कु मार बनाम बिहार राज्य (1991)  में  प्रदूषण-       रहित पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21  में  पढ़ा ।
●        वेल्लोर सिटिज़ न्स वेलफे यर फोरम बनाम भारत संघ (1996)     में  एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक-         भुगतान सिद्धांत को भारतीय कानून का हिस्सा माना गया।
●    लोक न्यास सिद्धांत (public trust doctrine)     को सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी.     मेहता बनाम कमल नाथ (1997)  में  अपनाया।
●         राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010   के तहत हुई;  धारा 20   इसे सतत विकास,   एहतियाती और प्रदूषक-   भुगतान सिद्धांत

     लागू करने की अपेक्षा करती है।
●             राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में  जाती है।
● मनुष्य-           कें द्रि त दृष्टिकोण मनुष्य को नैतिक चिंता का कें  द्री य तत्व मानता है; पारिस्थितिकी-           कें द्रि त दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृ तिक पर्यावरण को कें  द्र  में

 रखता है।

 मुख्य परीक्षा: “      सुप्रीम कोर्ट पर्यावरणीय मामलों में  मनु ष्य-   कें द्रि त से पारिस्थितिकी-           ”    कें द्रि त दृष्टिकोण की ओर बदलाव के लिए जोर दे रहा है। भारत में  पर्यावरणीय
          न्यायशास्त्र के विकास की चर्चा करें  और जांचें  कि क्या पारिस्थितिकी-              कें द्रि त दृष्टिकोण को गरीबों  की विकास आवश्यकताओं के साथ मेल बिठाया जा सकता है।

दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    —    मु ख्य भाग विकास क्रम ·    —      मु ख्य भाग विकास के साथ तनाव ·    —   मु ख्य भाग सामंजस्य ·   निष्कर्ष (Conclusion)

21 सितंबर  बोत्सवाना चीता CCB-2 गांधी सागर में  छोड़ा  गया, कु नो में  जन्म से भारत का आंकड़ा  56 पहुंचा (Botswana 
Cheetah CCB-2 Released at Gandhi Sagar as Kuno Births Take India's Count to 56)

           →   बीसवीं सदी के मध्य तक शिकार से भारत में  चीता विलुप्त प्रोजेक्ट चीता 2022        →       से अफ्री की चीतों को कु नो लाता है कु नो की जगह और शिकार की
       →  सीमाएं दूसरे स्थल की आवश्यकता बनाती हैं  अप्रैल 2025        →        में  नर चीते गांधी सागर भेजे गए कु नो में  दूसरी पीढ़ी  के जन्म और 56     की गिनती के साथ

    एक बोत्सवाना मादा जोड़ी  गई

●   चीते को 1952        में  भारत में  विलु प्त घोषित किया गया था।
●   एशियाई चीता (Acinonyx jubatus venaticus)        के वल ईरान में  जंगली अवस्था में  बचा है;         प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए चीते अफ्री की हैं ।
●    प्रोजेक्ट चीता के तहत,     नामीबिया से चीतों को 17  सितंबर 2022          को मध्य प्रदेश के कु नो राष्ट्रीय उद्यान में  छोड़ा  गया,   इसके बाद 2023      में  दक्षिण अफ्री का से एक

  समूह लाया गया।
●             प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है,   जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972   की धारा 38L      के तहत एक सांविधिक निकाय

है।
●              मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में  चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर,         कु नो के बाद भारत का दूसरा चीता आवास है।
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●  चीता IUCN     रेड लिस्ट में  सु भेद्य (Vulnerable)  सूचीबद्ध है।

 मुख्य परीक्षा:                           भारत में  अफ्री की चीते के पु नर्स्थापन के पारिस्थितिक तर्क और जोखिमों की जांच करें । क्या गांधी सागर में  दूसरे आवास की स्थापना ने कार्यक्रम के पक्ष
   को मजबूत किया है?

दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    —   मु ख्य भाग तर्काधार ·    —   मु ख्य भाग जोखिम ·    —      मु ख्य भाग गांधी सागर का महत्व ·   निष्कर्ष (Conclusion)

21 सितंबर  तमिलनाडु उच्च रक्तचाप रोकने के  लिए पहला राज्यव्यापी मूत्र सर्वेक्षण और सरकारी रसोई में  नमक कटौती की योजना 
बना रहा (Tamil Nadu Plans First Statewide Urine Survey and Salt Cut in Government Kitchens to 
Curb Hypertension)

      →    बचपन में  अर्जित नमक की आदत भारतीय पुरुष औसतन 8.9    ग्राम और महिलाएं 7.1     ग्राम प्रतिदिन नमक खाती हैं , WHO  के 5    →  ग्राम के मुकाबले पानी
     →       रुकने से रक्तचाप बढ़ ता है तमिलनाडु में  वयस्क उच्च रक्तचाप लगभग 33.9% →    राज्य ने मूत्र सर्वेक्षण,       सार्वजनिक रसोई में  नमक कटौती और कम-

    सोडियम विकल्पों की योजना बनाई

● WHO     वयस्कों के लिए प्रतिदिन 5         ग्राम से कम नमक खपत की सिफारिश करता है,  जो 2       ग्राम से कम सोडियम के बराबर है।
● कैं  सर, मधुमेह,             हृदय रोग और लकवाघात की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (2010)   का नाम 2023   में  बदलकर गैर-      संचारी रोगों की रोकथाम एवं

       नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया।
●      भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 2017    में  कें  द्री य स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, WHO         इंडिया और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई थी।
● SDG  लक्ष्य 3.4, 2030  तक गैर-    संचारी रोगों से समय-     पूर्व मृत्यु  दर में  एक-    तिहाई कमी चाहता है।
●      मक्कलाई थेडी मारुथुवम तमिलनाडु का गैर-         संचारी रोगों की जांच और उपचार के लिए द्वार-    द्वार स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
●    सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,           अस्पताल एवं औषधालय सातवीं अनु सूची की राज्य सूची में  प्रविष्टि 6 है।
●           भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006      के तहत एक सांविधिक निकाय है।

 मुख्य परीक्षा: “         भारत में  उच्च रक्तचाप एकआदत की बीमारी है,       ”        औरआदत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य लीवर है। तमिलनाडु की हाल की पहल के संदर्भ में , गैर-  संचारी
    रोगों  के नियंत्रण में  जनसंख्या-        स्तरीय नमक कमी की भूमिका की जांच करें ।

दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    —    मु ख्य भाग तंत्र और साक्ष्य (Body — the mechanism and evidence)  ·    —    मु ख्य भाग तमिलनाडु की योजना (Body — the 
Tamil Nadu design)  ·    —     मु ख्य भाग कमियां और राष्ट्रीय भूमिका (Body — gaps and national role)  ·   निष्कर्ष (Conclusion)

21 सितंबर  LASI आंकड़ों   के  अनुसार 88 लाख वृद्ध भारतीय डिमें शिया से पीड़ि त, वृद्धावस्था-रोग विशेषज्ञ जल्द, घर-आधारित 
देखभाल पर जोर दे रहे (LASI Data Put Dementia at 8.8 Million Older Indians as Geriatricians Push Early, 
Home-Based Care)

   बढ़ ती जीवन प्रत्याशा 60     वर्ष से अधिक और 80         → वर्ष से अधिक की आबादी बढ़ा  रही है LASI    ने पाया कि 60      वर्ष से अधिक उम्र के 7.4%   लोग डिमें शिया के  
    →               →        → साथ जी रहे हैं  स्मृति हानि को सामान्य वृद्धावस्था मानकर खारिज करने से निदान में  देरी होती है विशेषज्ञ देखभाल दुर्लभ और नई दवाएं महंगी
   शीघ्र जांच और परिवार-             आधारित देखभाल को भारत के व्यावहारिक रास्ते के रूप में  प्रस्तावित किया गया

●               भारत में  दीर्घकालिक वृद्धावस्था अध्ययन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान,       मुं बई के जरिए संचालित किया जाता है।
●                    अल्जाइमर रोग डिमें शिया का सबसे सामान्य कारण है और यह मस्तिष्क में  एमिलॉयड प्लाक और टाऊ टैं गल से जु ड़ा  है।
●         वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2010     में  शु रू किया गया था।
● माता-      पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-    पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007     वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-      पोषण अधिकरणों का प्रावधान करता है।
●    मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017         अग्रिम निर्देशों और नामित प्रतिनिधियों का प्रावधान करता है।
●    विश्व अल्जाइमर दिवस 21     सितंबर को मनाया जाता है।
●    संविधान का अनुच्छेद 41                    राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था के मामलों में  सार्वजनिक सहायता देने का निर्देश देता है।

 मुख्य परीक्षा: “             ”               भारत दीर्घकालिक देखभाल की प्रणाली बनाने से पहले ही बूढ़ा  हो रहा है। भारत में  डिमें शिया के बढ़ ते बोझ से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें  और शीघ्र
       पहचान एवं देखभाल के लिए एक ढांचा सु झाएं।

दृष्टिकोण:  परिचय (Introduction)  ·    —  मु ख्य भाग चुनौतियां (Body — the challenges)  ·    —   मु ख्य भाग शीघ्र पहचान (Body — early detection)  ·    — मु ख्य भाग
   देखभाल और रोकथाम (Body — care and prevention)  ·   निष्कर्ष (Conclusion)

21 सितंबर  एनपीसीआई (NPCI) के  एआई-संचालित माईयूपीआई (MyUPI) और एटीओएम (AtOM) भारतीय भुगतान को एजें टिक 
वाणिज्य (agentic commerce) की ओर ले जाते हैं

 यूपीआई (UPI)        →         →        भुगतान को तुरंत और सस्ता बनाता है धोखाधड़ी  और घर्षण मुख्य समस्याएं बन जाती हैं  एआई का उपयोग पहले धोखाधड़ी  की जांच
    → के लिए होता है पूर्व-    अधिकृ त सीमाएं और बिना-       →           पिन छोटे भुगतान घर्षण घटाते हैं  एजें टिक एआई प्रस्ताव करता है कि ग्राहक नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर

  एक अधिदेश (mandate)     के भीतर भुगतान शुरू करे

●     भारतीय राष्ट्रीय भु गतान निगम (NPCI)  को 2008     में  भारतीय रिज़ र्व बैं क (RBI)     और भारतीय बैं क संघ (Indian Banks' Association)    द्वारा प्रवर्तित एक गैर-
        लाभकारी कं पनी के रूप में  निगमित किया गया था।

●     भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)    भारतीय रिज़ र्व बैं क (RBI)     को भुगतान प्रणालियों को
        विनियमित और पर्यवेक्षित करने वाला प्राधिकरण नामित करता है।

●    यूनिफाइड पेमें ट्स इंटरफे स (Unified Payments Interface, UPI)   को एनपीसीआई (NPCI)  ने 2016    में  लॉन्च किया था।
●   यूपीआई लाइट (UPI Lite)  एकऑन-       डिवाइस वॉलेट है जो यूपीआई पिन (UPI PIN)   डाले बिना छोटी-    राशि के यूपीआई (UPI)     भुगतान की अनुमति देता है।
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●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023)        डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संसाधन को नियंत्रित
       करता है और भारत डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India)    की स्थापना करता है।

●   एजेंटिक एआई (agentic AI)                  उन एआई प्रणालियों को संदर्भित करता है जो निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी उपयोगकर्ता की ओर से बहु-    चरणीय कार्य निष्पादित
 करती हैं ,        बिना हर चरण पर संके त की आवश्यकता के ।

 मुख्य परीक्षा:    एजें टिक कृ त्रिम बु द्धिमत्ता (agentic artificial intelligence)    डिजिटल भुगतान को घर्षण-            रहित बना सकती है लेकिन साथ ही प्राधिकरण के कार्य को
                 ग्राहक से सॉफ्टवेयर पर स्थानांतरित भी करती है। भारत के भु गतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एजें टिक वाणिज्य (agentic commerce)     के अवसरों और जोखिमों

       की जांच कीजिए और एक नियामक दृष्टिकोण सुझाइए।
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —   मु ख्य भाग अवसर ·    —   मु ख्य भाग जोखिम ·    —    मु ख्य भाग नियामक दृष्टिकोण ·  निष्कर्ष

21 सितंबर  अस्थायी परिचालन ठिकानों (Temporary Operational Bases) से बलों ने पीर पंजाल पर कब्जा बनाए रखा और 
आतंकी आवाजाही रोकी
2012  में  पुंछ-   राजौरी को आतंकवाद-     →            → मुक्त घोषित किया गया आतंकवाद वापस पीर पंजाल के जंगली रास्तों की ओर मुड़ ता है छापा-मारो-और-  लौटो

       →    अभियानों में  बलों को असफलताएं मिलती हैं  पहलगाम हमला नई SOG           → इकाइयों और सतत मौजूदगी के सिद्धांत को जन्म देता है TOB  आतंकवादियों
        से पर्वतमाला पार भागने का रास्ता छीन लेते हैं

●     पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न (मध्य)              हिमालय का हिस्सा है और कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से अलग करती है।
●    राष्ट्रीय राइफल्स को 1990          में  रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना के एक आतंकवाद-         रोधी बल के रूप में  खड़ा  किया गया था।
●            मु गल रोड पीर पंजाल को पीर की गली पर पार करती है,             जो कश्मीर के शोपियां को जम्मू के पुं छ और राजौरी से जोड़ ती है।
●     जम्मू और कश्मीर पु नर्गठन अधिनियम, 2019  के तहत,    कें द्र  शासित प्रदेश जम्मू-              कश्मीर में  पु लिस और लोक व्यवस्था कें  द्री य गृह मंत्रालय के अधीन उपराज्यपाल के

 पास हैं ।
● लश्कर-ए-     तैयबा को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967             की पहली अनुसूची में  आतंकवादी संगठन के रूप में  सूचीबद्ध किया गया है।
●   सशस्त्र बल (   जम्मू और कश्मीर)    विशेष अधिकार अधिनियम 1990     में  लागू किया गया था।

 मुख्य परीक्षा: “   पहाड़ी  इलाकों में ,              ”          आमतौर पर वही पक्ष जीतता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में  बदलती आतंकवाद-
        रोधी रणनीति और उसकी सीमाओं की जांच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —       मु ख्य भाग पीर पंजाल क्यों महत्वपूर्ण है ·    —    मु ख्य भाग नई रणनीति ·    —   मु ख्य भाग सीमाएं ·  निष्कर्ष

21 सितंबर  सेना की AASHVAST प्रयोगशालाएं तैनाती से पहले ड्रोन फर्मवेयर में  छिपे चीनी कोड की जांच करें गी
         →            →         ड्रोन आधुनिक युद्ध के कें  द्र में  आ जाते हैं  सेना आपातकालीन खरीद के जरिये बड़े  पैमाने पर खरीद करती है चीन से लिए गए घटक ऐसे इनवॉइस के

 ‘ ’           →   जरिये भारतीय ड्रोनों में  घुसते हैं  जो असली मूल छिपा देते हैं  फर्मवेयर बैकडोर (backdoors)          → विवादित क्षेत्रों में  ड्रोन को निष्क्रिय कर सकते हैं
AASHVAST       प्रयोगशालाएं फर्मवेयर निरीक्षण को अनिवार्य बनाती हैं

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 70B, CERT-In            को घटना प्रतिक्रिया की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में  नामित करती है।
● IT    अधिनियम की धारा 70A          राष्ट्रीय गंभीर सूचना अवसंरचना संरक्षण कें द्र  की व्यवस्था करती है।
●  ड्रोन नियम, 2021          ने ड्रोन मंजूरियों के लिए डिजिटल स्काई मंच शुरू किया।
●       विदेशी ड्रोनों के आयात पर फरवरी 2022    में  रोक लगाई गई,  जिसमें  रक्षा,   सुरक्षा और अनुसंधान-      विकास प्रयोजनों को छू ट दी गई।
●   रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020         रक्षा मंत्रालय की पूंजीगत खरीद को नियंत्रित करती है।
●                     फर्मवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी उपकरण के हार्डवेयर में  एम्बेडेड होता है और उसके बु नियादी कार्यों को नियंत्रित करता है।

 मुख्य परीक्षा: “             ”   रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण उसकी आपूर्ति श्रृं खला के सत्यापन के बिना अर्थहीन है। ड्रोनों  में  फर्मवेयर-        स्तर की कमजोरियों की जांच करने की
         भारतीय सेना की पहल के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —   मु ख्य भाग खतरा ·    —      मु ख्य भाग भारत का नीतिगत ढांचा ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियां ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के  मेथनॉल रंजक नियमों को अनुपातहीन मानकर रद्द किया, ज़ हरीली शराब रोकने के  
दिशानिर्देश जारी किए

  मेथनॉल सस्ता है,  औद्योगिक है,          → और अवैध शराब में  मिलाए जाने पर घातक है 1991        की मुंबई ज़ हरीली शराब त्रासदी में  लगभग 93    → लोग मरते हैं
 महाराष्ट्र 2011        में  अपने विष नियमों में  संशोधन कर लाइसें स-   जाँ च और रंजक-       →    कड़ वाहट मिलाकर विकृ तीकरण अनिवार्य करता है निर्माता वैध उद्योग

        →            पर पड़ ने वाले बोझ को चुनौती देते हैं  सर्वोच्च न्यायालय को ज़ हरीली शराब रोकने से कोई सिद्ध संबंध नहीं  मिलता;  वह 18      सितंबर को नियम रद्द करता
    है और उनकी जगह आपूर्ति-     शृंखला संबंधी दिशानिर्देश देता है

●  अनुच्छेद 19(1)(g)      सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका,        व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है,   जो अनुच्छेद 19(6)    के अंतर्गत यु क्तियु क्त
   निर्बं धनों के अधीन है।

●         राज्य के नीति निदेशक तत्वों में  शामिल अनुच्छेद 47                राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और औषधियों के ,   औषधीय प्रयोजनों को 
छोड़ कर,       उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करे।

●        सातवीं अनु सूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 8  मादक लिकर,   जिसमें  उसका उत्पादन, विनिर्माण, कब्ज़ा , परिवहन,     क्रयऔर विक्रय शामिल है,   से संबंधित है।
●        उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2024)                   में  सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य मादक लिकर वाली प्रविष्टि के अंतर्गत

      औद्योगिक अल्कोहल का विनियमन कर सकते हैं ।
●  विष अधिनियम, 1919                  राज्य सरकारों को विषों के कब्ज़े  और बिक्री का विनियमन करने वाले नियम बनाने की शक्ति देता है।
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●             आनुपातिकता की कसौटी के अनुसार किसी अधिकार पर प्रतिबंध का उद्देश्य वैध हो,        वह उसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो,       न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन के रूप में
 आवश्यक हो,    और उचित संतु लन बनाए।

●            शरीर में  मेथनॉल का चयापचय होकर फ़ॉ र्मेल्डिहाइड और फ़ॉ र्मिक अम्ल बनते हैं ,    जो चयापचयी अम्लरक्तता (metabolic acidosis)    और दृक् तंत्रिका (optic 
nerve)    को क्षति पहुँ चाते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “         ”                वैध उद्देश्य किसी अनुपयु क्त साधन को नहीं बचा सकता। महाराष्ट्र के मेथनॉल नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में  भारत में  आर्थिक
                    विनियमन पर आनुपातिकता के सिद्धांत के प्रयोग की चर्चा कीजिए। ज़ हरीली शराब की त्रासदियों के विरुद्ध एक प्रभावी रणनीति में  क्या-    क्या शामिल होना चाहिए? (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग सिद्धांत ·    —      मु ख्य भाग विनियमन और संघीय शक्ति ·    —    मु ख्य भाग प्रभावी रणनीति ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  रंगराजन और षण्मुगम: तमिलनाडु के  1.5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य के  लिए 12.2% वास्तविक वृद्धि चाहिए; 2038-39 
अधिक संभावित
2005-12       में  तमिलनाडु भारत से तेज़ बढ़ ता है, 2012-19       में  राष्ट्रीय औसत तक धीमा पड़ ता है, 2021   के बाद 9.1%    →  पर लौटता है जून 2026   में  नीति

     आयोग की बैठक में  मुख्यमंत्री 2035-36   के लिए 1.5       →       ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखते हैं  हिसाब बताता है कि इसके लिए 10   वर्ष तक 12.2%  वास्तविक
 वृद्धि चाहिए,       →  जो पहले के वल तीन बार हुई यथार्थवादी 9-10%     वास्तविक वृद्धि के लिए 4  के ICOR  पर 40%      निवेश दर और राजकोषीय अनुशासन चाहिए 

→    सबसे संभावित तारीख़ 2038-39  बनती है

●  वृद्धिशील पूँजी-               उत्पाद अनुपात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूँजी को मापता है;  कम ICOR       पूँजी के अधिक कु शल उपयोग को
 दर्शाता है।

● –            हैरोड डोमर मॉडल में  उत्पादन की वृद्धि दर निवेश दर को वृद्धिशील पूँजी-         उत्पाद अनुपात से विभाजित करने के बराबर होती है।
●    संविधान के अनुच्छेद 293(3)           के तहत जिस राज्य पर भारत सरकार का ऋण बकाया है,          उसे नया ऋण लेने के लिए कें द्र  की सहमति चाहिए।
●                        सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि में  किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु ओं और सेवाओं का मूल्य है।
●                      विश्व बैं क एटलस पद्धति से परिकलित प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर देशों को आय समूहों में  वर्गीकृ त करता है।
●               वास्तविक वृद्धि लगभग नाममात्र वृद्धि में  से मु द्रा स्फीति की दर घटाने के बराबर होती है।

 मुख्य परीक्षा: “              कोई भी वृद्धि लक्ष्य उतना ही विश्वसनीय होता है जितना उसके पीछे का निवेश,      ”   पूँजी की कार्यकु शलता और राजकोषीय अनुशासन। तमिलनाडु के
1.5                  ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के संदर्भ में  इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। विकसित भारत 2047         को प्राप्त करने में  राज्यों की क्या भूमिका होनी  
चाहिए? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —   मु ख्य भाग हिसाब ·    —   मु ख्य भाग आवश्यकताएँ  ·    —     मु ख्य भाग राज्यों की भूमिका ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  भारतीय अध्ययन: Candida auris के  90% नमूने एज़ो ल दवाओं के  प्रतिरोधी, खुराक तय करने वाली जाँ चों की 
खामियाँ  उजागर

            →   पहले कवक मानव शरीर के तापमान पर जीवित नहीं  रह पाते थे तापन ने ताप-       सहिष्णु प्रजातियों का चयन किया और C. auris उभरा,   जिसकी पहली
 रिपोर्ट 2009     → में  जापान से आई ICU        में  कवकरोधी दवाओं के भारी उपयोग से Erg11     जीन का दोहराव और Fks1    → में  उत्परिवर्तन हुए 90%   से अधिक

    भारतीय नमूने एज़ो ल के प्रतिरोधी,    जबकि मानक जाँ च 2 µg/mL     →           पर रुक जाती है भारतीय शोधकर्ताओं ने दिखाया कि जाँ चें  प्रतिरोध को कम आँक
 सकती हैं ,         और जाँ च की नई सीमाओं तथा अपेक्षाकृ त नरम दवा-    रणनीतियों की माँ ग की

● Candida auris  एक यीस्ट,    अर्थात एककोशिकीय कवक है,     और इसकी पहली रिपोर्ट 2009     में  जापान से आई थी।
●               एज़ो ल और पॉलीईन कवकरोधी दवाएँ  कवक की कोशिका झिल्ली के अर्गोस्टेरॉल पर कार्य करती हैं ,        जबकि कै स्पोफं गिन जैसी एकिनोकैं  डिन दवाएँ  कवक की

     कोशिका भित्ति पर कार्य करती हैं ।
● 2022  की WHO      कवक प्राथमिकता रोगजनक सूची में  Candida auris   को गंभीर (critical)     प्राथमिकता समूह में  रखा गया।
●                     ईगल प्रभाव उस विरोधाभासी स्थिति को कहते हैं  जिसमें  कोई सूक्ष्मजीव दवा की बहुत ऊँ ची सांद्र ता पर जीवित रह जाता है,         जबकि कम सांद्र ता पर वही दवा उसे मार

 देती है।
● 2017            ‘  ’    में  अपनाई गई रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है,  जो मानव,       पशुऔर पर्यावरण के स्वास्थ्य को

 जोड़ ता है।
● त्वचा,         बालों और नाखूनों का सतही कवक संक्रमण डर्मेटोफाइटोसिस (दाद)      डर्मेटोफाइट नामक फफूँ दों से होता है।

 मुख्य परीक्षा: “         ” रोगाणु रोधी प्रतिरोध अब के वल जीवाणु ओं की समस्या नहीं रहा। Candida auris        पर हाल के भारतीय शोध के आलोक में , औषधि-   प्रतिरोधी कवक
                         संक्रमणों की पहचान और उपचार में  भारत के सामने आने वाली चु नौतियों की चर्चा कीजिए तथा इससे निपटने की क्षमता सु दृढ़ करने हेतु  उपाय सुझाइए। (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग वैज्ञानिक चुनौती ·    —    मु ख्य भाग व्यवस्थागत चुनौती ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  गगनयान क्रू  मॉड्यूल ADRDE द्वारा बनाए दो ड्रोग और तीन मुख्य पैराशूटों के  सहारे उतरेगा
                 →       भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ा न कार्यक्रम घोषित किया और इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ा न कें  द्र स्थापित किया चालक दल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 

(redundant)   पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ चाहिए,          → जो कोई विदेशी साझेदार तैयार रूप में  नहीं देता DRDO  की ADRDE     –ने रीफ़िं ग सहित चरणबद्ध पायलट
–      →    ड्रोग मुख्य पैराशूट प्रणाली विकसित की इसरो ने अगस्त 2025                → में  पहला एकीकृ त वायु ड्रॉप परीक्षण पूरा किया और स्लेज तथा ड्रॉप परीक्षण जारी हैं

                  मानवयुक्त उड़ा न से पहले प्रणाली को सिद्ध करना होगा कि वह एक मुख्य पैराशूट की विफलता झेल सकती है

●        गगनयान क्रू मॉड्यूल की पैराशूट प्रणाली में  पायलट,     ड्रोग और मु ख्य पैराशूट हैं ,                और ड्रोग पैराशूट मॉड्यूल को स्थिर करने तथा धीमा करने के लिए पहले खोले जाते
हैं ।

●                           गगनयान क्रू मॉड्यूल में  मोर्टार से खोले जाने वाले दो ड्रोग पैराशूट और मोर्टार से फें के गए पायलट शूटों द्वारा खोले जाने वाले तीन मु ख्य पैराशूट हैं ।
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● DRDO  की प्रयोगशाला,      हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास स्थापना, आगरा,       गगनयान पैराशूट प्रणाली की विकासकर्ता एजेंसी है।
●             पैराशूट परीक्षण के लिए रेल ट्रैक रॉके ट स्लेज सुविधा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला,    चंडीगढ़ में  स्थित है।
●                              रीफ़िं ग वह तकनीक है जिसमें  पैराशूट की छतरी के चारों ओर बँधी डोरी उसके खुलने को तब तक सीमित रखती है जब तक समयबद्ध कटर उसे मु क्त न कर दे।
●    इसरो ने अगस्त 2025                   में  श्रीहरिकोटा में  भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलिकॉप्टर की सहायता से गगनयान का पहला एकीकृ त वायु  ड्रॉप परीक्षण (IADT-01) किया।
●                    क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सामान्यतः तभी खोले जाते हैं  जब कै प्सूल की गति ध्वनि की गति से कम हो जाए,            क्योंकि छतरी पर गतिक दाब वेग के वर्ग के साथ बढ़ ता है।

 मुख्य परीक्षा: “                 ”         मानव अंतरिक्ष उड़ा न में  सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियाँ वे होती हैं  जो के वल कु छ मिनट काम करती हैं । गगनयान क्रू मॉड्यूल की पु नर्प्राप्ति प्रणाली के संदर्भ
  में  चर्चा कीजिए,                     तथा परीक्षण कीजिए कि ऐसी प्रणालियों का स्वदेशी विकास अंतरिक्ष में  भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में  कै से योगदान देता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग प्रणाली कै से काम करती है ·    —     मु ख्य भाग परीक्षण और विकास ·    —    मु ख्य भाग रणनीतिक स्वायत्तता ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में  चौथा क्लाउड क्षेत्र खोला; डेटा कें  द्र क्षमता को पाँ च से सात गुना बढ़ा ना होगा
भुगतान,             → सरकारी सेवाओं और कारोबार के डिजिटलीकरण से स्थानीय कं प्यूटिंग की माँ ग बढ़ी  AI            ने उस माँ ग को कई गुना कर दिया और कं प्यूट को

    →       रणनीतिक संसाधन बना दिया भारत की डेटा कें  द्र क्षमता लगभग 2 GW है,    जबकि अनुमानित ज़ रूरत 10-14 GW   →   की है वैश्विक हाइपरस्के लर भारी 
   पूँजी लगा रहे हैं ;   माइक्रोसॉफ्ट ने 20.5            →          अरब डॉलर का वचन दिया और हैदराबाद में  चौथा क्षेत्र खोला अब राज्य को डेटा और पर्यावरण की रक्षा करते

 हुए भूमि,       विश्वसनीय बिजली और पानी उपलब्ध कराना है

●  अक्टूबर 2022      में  डेटा कें  द्रों   को अवसंरचना उप-         क्षेत्रों की समन्वित मास्टर सूची में  शामिल किया गया।
●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023    व्यक्तिगत डेटा के सीमा-      पार हस्तांतरण की अनुमति देता है,         सिवाय उन देशों के जिन्हें  कें  द्र  सरकार अधिसूचना

  द्वारा प्रतिबंधित करे।
●           भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023     के तहत की गई है।
● RBI   का अप्रैल 2018                  का निर्देश भुगतान प्रणाली संचालकों से अपेक्षा करता है कि वे भु गतान डेटा के वल भारत में  संग्रहीत करें ।
● 2014                में  शु रू की गई मेघराज सरकारी विभागों के लिए भारत सरकार की क्लाउड कं प्यूटिंग पहल है।
●             पावर यूसेज इफ़े क्टिवनेस किसी डेटा कें  द्र  द्वारा प्रयु क्त कु ल ऊर्जा और उसके IT       उपकरणों द्वारा प्रयु क्त ऊर्जा का अनुपात है।

 मुख्य परीक्षा:            डेटा कें  द्रों   को डिजिटल अर्थव्यवस्था की भौतिक नीं व कहा गया है। ऊर्जा, जल,        निवेश और डेटा संप्रभु ता के विशेष संदर्भ में ,      अपनी डेटा कें  द्र क्षमता के
           विस्तार में  भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग अवसर ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·    —     मु ख्य भाग आगे की राह ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  ईपीडब्ल्यू अध्ययन: ‘हिंदू ग्राहक’ बने अभिभावक दिल्ली के  निजी स्कू लों में  बहुसंख्यकवादी नियम ला रहे हैं
1991            →         का उदारीकरण स्कू ली शिक्षा को निजी प्रदाताओं के लिए खोलता है शहरी मध्यम वर्ग निजी स्कू लों की ओर जाता है,     जहाँ राज्य का नियंत्रण

  →           →   कमज़ो र है स्कू ल फ़ी स देने वाले अभिभावकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं  मीडिया और पास-           पड़ो स से बनी राजनीतिक पसंद उपभोक्ता माँ ग के रूप में
   →                   प्रवेश करती है स्कू ल तटस्थ कारणों का हवाला देकर बहुसंख्यकों को समायोजित करते हैं  और अल्पसंख्यक परिवारों को हाशिए पर डालते हैं

●  अनुच्छेद 28(1)    के अनुसार पूर्णतः राज्य-              निधि से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में  कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
●  अनुच्छेद 29(2)     राज्य द्वारा पोषित या राज्य-            निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में  के वल धर्म, मूलवंश,          जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से इनकार

   का निषेध करता है।
●  अनुच्छेद 30(1)                      धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
● “ ”  पंथनिरपेक्ष शब्द 42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976     द्वारा उद्देशिका में  जोड़ा  गया।
●        निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009   की धारा 12(1)(c)  निजी गैर-     सहायता प्राप्त स्कू लों से प्रवेश-   स्तर की कम-से-  कम 25%  सीटें

              कमज़ो र वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखने की अपेक्षा करती है।
●  अनुच्छेद 51A(f)                     देश की सामासिक संस्कृ ति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बनाता है।
● 86    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 21A                छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार

 बनाता है।

 मुख्य परीक्षा: “            ”             शिक्षा का बाज़ा रीकरण बहुसंख्यकवादी पसंद को उपभोक्ता माँग में  बदल सकता है। भारत में  निजी स्कू ली शिक्षा के संदर्भ में  इस कथन का परीक्षण
 कीजिए। कौन-             से संस्थागत सुरक्षा उपाय स्कू लों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा कर सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग तंत्र कै से काम करता है ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —      मु ख्य भाग संतु लन और सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  जमुई में  कक्षा 10 के  दो विद्यार्थियों पर भीड़  का हमला: पॉक्सो मामला दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय, तीन 
गिरफ्तार

             →            पितृसत्तात्मक मानदंड लड़ की की आवाजाही और दोस्ती को समुदाय की संपत्ति मानते हैं  कु छ लोग सड़ क पर दो किशोरों को रोककर साथ होने की
   →             →          सज़ा  देते हैं  घटना फ़ि ल्माई जाती है और वीडियो वायरल होकर दूसरी चोट पहुँचाते हैं  पुलिस पॉक्सो मामला दर्ज कर तीन को गिरफ्तार करती है, 

          →  राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग हस्तक्षेप करते हैं  राजनीतिक आरोप-    प्रत्यारोप शुरू होता है,        जबकि गश्त और वीडियो प्रसार का प्रश्न
  बना रहता है

●       लैं गिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 18                     वर्ष से कम आयुके किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में  परिभाषित करता है और लैं गिक रूप से
 तटस्थ है।

●  पॉक्सो अधिनियम, 2012   की धारा 19       अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाती है,   और धारा 21         सूचना न देने पर दंड का उपबंध करती है।
●     पॉक्सो अधिनियम की धारा 23            मीडिया को पीड़ि त बालक की पहचान उजागर करने से प्रतिषिद्ध करती है।
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●     पॉक्सो अधिनियम की धारा 24     के अनुसार बालक का बयान, यथासंभव, उप-               निरीक्षक से अनिम्न रैं क की महिला पु लिस अधिकारी द्वारा बालक के निवास पर या
        उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए।

●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 74                    किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग को दंडित करती है।
●         राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990    के अंतर्गत जनवरी 1992  में  हुआ।
●   किशोर न्याय अधिनियम, 2015   के अंतर्गत 16  से 18     वर्ष के ऐसे बालक का,     जिस पर जघन्य अपराध (       न्यूनतम सात वर्ष की सज़ा  वाला अपराध)    करने का आरोप

हो,            वयस्क के रूप में  विचारण के लिए आकलन किया जा सकता है।

 मुख्य परीक्षा: “          ”                नैतिक पहरेदारी संस्कृ ति के नाम पर काम करती पितृसत्ता है। सार्वजनिक स्थानों पर यु वाओं के विरुद्ध स्वयंभू हिंसा की हाल की घटनाओं के संदर्भ में
                      इस कथन का परीक्षण कीजिए। बालकों और महिलाओं को ऐसी हिंसा से बचाने के लिए विधिक ढाँचे की पर्याप्तता का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सामाजिक तंत्र ·    —    मु ख्य भाग विधिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग कमियाँ और उपाय ·  निष्कर्ष

22 सितंबर  अमेरिका ने कक्षा में  ‘अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार’ तैनात करना माना, बाह्य अंतरिक्ष संधि में  पारंपरिक हथियारों की खामी 
उजागर
1967                  → की बाह्य अंतरिक्ष संधि कक्षा में  के वल परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगाती है अमेरिका, रूस,    चीन और भारत प्रति-  अंतरिक्ष

   क्षमताएं विकसित करते हैं ,  जिनमें  2019        →  का भारत का मिशन शक्ति भी है अमेरिका 2019      →    में  स्पेस फोर्स बनाता है उपग्रहों की संख्या 18,000  से
     ऊपर पहुंचती है और वे द्वि-       →  उपयोगी व वाणिज्यिक होते जाते हैं  अमेरिका 14             सितंबर को मानता है कि उसने कक्षा में  अंतरिक्ष नियंत्रण हथियार तैनात

 किए हैं ,         और संपादकीय बहुपक्षीय शासन व्यवस्था की मांग करते हैं
●   बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967   का अनुच्छेद IV                  पृथ्वी की कक्षा में  परमाणु  हथियार या सामूहिक विनाश का कोई अन्य हथियार रखने पर रोक लगाता है,    लेकिन कक्षा में

        पारंपरिक हथियारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता।
●      बाह्य अंतरिक्ष संधि का अनुच्छेद VI       बाह्य अंतरिक्ष में  राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए,  जिनमें  गैर-       सरकारी संस्थाओं की गतिविधियां भी शामिल हैं ,    राज्यों को अंतरराष्ट्रीय

    स्तर पर उत्तरदायी बनाता है।
●  दायित्व अभिसमय, 1972                         के तहत प्रक्षेपण करने वाला राज्य अपनी अंतरिक्ष वस्तु  द्वारा पृथ्वी की सतह पर या उड़ ते विमान को पहुंचाई गई क्षति के लिए पूर्णतः

  उत्तरदायी होता है।
●    भारत ने चंद्र मा समझौते, 1979    पर हस्ताक्षर किए हैं ,      लेकिन उसका अनुसमर्थन नहीं  किया है।
●           संयु क्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति (COPUOS)       का गठन संयु क्त राष्ट्र महासभा ने 1959   में  किया था।
●   मिशन शक्ति (27  मार्च 2019) DRDO   द्वारा निम्न भू-            कक्षा में  स्थित एक उपग्रह के विरुद्ध किया गया भारत का उपग्रह-    रोधी मिसाइल परीक्षण था।
●         बाह्य अंतरिक्ष में  हथियारों की होड़ की रोकथाम (PAROS)          जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन के एजेंडे का एक विषय है।

 मुख्य परीक्षा: “               बाह्य अंतरिक्ष संधि परमाणु  हथियारों  को कक्षा से बाहर रखने के लिए लिखी गई थी;   उसे कभी भीड़ -भरे,       वाणिज्यिकऔर हथियारबंद अंतरिक्ष के लिए
  ”                       नहीं बनाया गया। कक्षा में  हथियार तैनात करने की अमेरिकी स्वीकारोक्ति के आलोक में  बाह्य अंतरिक्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था की पर्याप्तता का परीक्षण

      कीजिए तथा भारत की भूमिका सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग मौजूदा व्यवस्था ·    —       मु ख्य भाग यह व्यवस्था अपर्याप्त क्यों है ·    —     मु ख्य भाग भारत की भूमिका ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय: राज्य वंदे मातरम् के  छंद तय कर सकता है, पर अंतरात्मा के  आधार पर आपत्ति करने वालों पर 
मुकदमा नहीं  चला सकता

            → बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम् स्वतंत्रता आंदोलन का गान बनता है 1937             में  कांग्रेस राष्ट्रीय आयोजनों में  इसके गायन को पहले दो छंदों तक
  सीमित करती है,  और 24  जनवरी 1950                → को संविधान सभा घोषित करती है कि इसे जन गण मन के समान सम्मान मिलेगा 2026   का संशोधन 1971  के

   अधिनियम की धारा 3  ‘ ’   को राष्ट्रगीत तक बढ़ा ता है,                → और जनवरी व जुलाई के गृह मंत्रालय के निर्देश सभी छह छंद अनिवार्य करते हैं  टी.एम.   कृ ष्णा इसे
            →               दंड के भय से करवाई गई धार्मिक स्वीकृ ति बताकर चुनौती देते हैं  सर्वोच्च न्यायालय मौखिक रूप से बिजो इमैनुअल को दोहराता है और कें  द्र को जवाब

     के लिए दो सप्ताह देता है

●  अनुच्छेद 51A(a)       संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों , संस्थाओं,           राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने को मूल कर्तव्य बनाता है;     इसमें  राष्ट्रगीत का नाम
 नहीं है।

●     राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971   की धारा 3 जान-                    बूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकने या उसे गा रही सभा में  विघ्न डालने पर तीन वर्ष तक के
कारावास,       जुर्माने या दोनों का दंड देती है।

●                वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र  चट्टोपाध्याय ने की थी और यह उनके उपन्यास आनंदमठ (1882)   का अंश है।
● 24  जनवरी 1950                      को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र  प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान मिलेगा।
●      बिजो इमैनु अल बनाम के रल राज्य (1986)                    में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सम्मानपूर्वक खड़े  रहने पर भी राष्ट्रगान न गाने वाले विद्यार्थियों का निष्कासन अनुच्छेद

19(1)(a)  और 25   का उल्लंघन था।
●  अनुच्छेद 28(3)       के अंतर्गत राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-                 निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में  पढ़ ने वाले किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना,  या

        अवयस्क होने पर उसके संरक्षक की सहमति के बिना,                वहाँ की धार्मिक शिक्षा या उपासना में  भाग लेने के लिए बाध्य नहीं  किया जा सकता।
●  अनुच्छेद 26                प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,        धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंध करने का,  और

           विधि के अनुसार संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार देता है।

 मुख्य परीक्षा: “          राज्य यह तय कर सकता है कि राष्ट्रगीत क्या है,             ”      पर वह किसी नागरिक को उसे गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बिजो इमैनु अल निर्णय और दंड
            विधि पर संवैधानिक सीमाओं के आलोक में  इस प्रस्थापना का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग परिभाषित करने की शक्ति ·    —     मु ख्य भाग बाध्यता की सीमा ·    —       मु ख्य भाग दंड विधि निश्चित होनी चाहिए ·  निष्कर्ष
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23 सितंबर  कें  द्र ने राज्यों को बढ़ ती उम्र, AI और जलवायु के  दबावों से आगाह किया, मुंबई देश के  सबसे बड़े  नगरपालिका बॉन्ड की 
तैयारी में

 संविधान स्वास्थ्य, पुलिस, जल,                →    नगरीय सेवाएँ और समाज कल्याण का बड़ा  हिस्सा राज्यों और स्थानीय निकायों को सौं पता है राज्य सामान्य सरकार
    के व्यय का लगभग दो-   तिहाई करते हैं ,          →  जबकि अधिक उछाल वाले कर कें  द्र के पास हैं  बढ़ ती उम्र, AI   से बदलते रोज़ गार,     तेज़ शहरीकरण और जलवायु

     जोखिम राज्यों के बजट पर नए,     →  दीर्घकालिक दावे जोड़ ते हैं  कें  द्र RBI            द्वारा लिखे एक पत्र के ज़ रिए राज्यों से कहता है कि 2047  तक 8%   वास्तविक वृद्धि
               →          को सहारा देने के लिए वे व्यय की प्राथमिकताएँ बदलें  और वित्त को टिकाऊ रखें  कमज़ो र हस्तांतरण वाले शहर पूँजी बाज़ा र की ओर मुड़ ते हैं ,  और BMC 

 ₹लगभग 9,500        करोड़ के पहले बॉन्ड की योजना बनाती है

●    संविधान के अनुच्छेद 293(3)           के तहत जिस राज्य पर भारत सरकार का ऋण बकाया हो,              उसे कोई भी ऋण लेने से पहले कें  द्र  की सहमति प्राप्त करनी होती है।
●  अनुच्छेद 293(1)         किसी राज्य को के वल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर,            अपनी संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति देता है।
●  अनुच्छेद 243Y      अपेक्षा करता है कि अनुच्छेद 243-I                 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और राज्यपाल को

 सिफ़ा रिशें दे।
● 74    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992     द्वारा जोड़े  गए अनुच्छेद 243W     और बारहवीं अनु सूची में  18           ऐसे कार्य सूचीबद्ध हैं  जो नगरपालिकाओं को सौं पे जा सकते

हैं ।
●                भारत में  जनता को जारी किए जाने वाले नगरपालिका बॉन्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)  द्वारा 2015         में  बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित होते

हैं ।
●       वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280                     के तहत संघ और राज्यों के बीच साझा करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफ़ा रिश करने के लिए करते हैं ।
● 42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976            द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में  स्थानांतरित किया गया।

 मुख्य परीक्षा: “       सामान्य सरकार के व्यय में  लगभग दो-               तिहाई हिस्सा होने के कारण राज्यों के राजकोषीय निर्णय ही तय करें गे कि भारत 2047   तक विकसित
      ”  अर्थव्यवस्था का दर्जा पाता है या नहीं । जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था,  तकनीकी परिवर्तन,              शहरीकरण और जलवायु  जोखिम से राज्यों के वित्त पर उभर रहे दबावों  की

               चर्चा कीजिए। राज्य और नगरीय स्थानीय निकाय अपनी राजकोषीय क्षमता का विस्तार कै से कर सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग नए दबाव ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक बाधाएँ  ·    —      मु ख्य भाग राजकोषीय क्षमता का विस्तार ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  महाराष्ट्र का महिला किसान कानून ‘महिला किसान प्रमाणपत्र’ के  ज़ रिए भूमिहीन महिलाओं को किसान का दर्जा देता है
   पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार और रीति-  रिवाज भू-         →     ‘ ’  अभिलेखों को पुरुषों के नाम पर रखते हैं  राज्य योजनाओं के लिए किसान कौन है,  यह भू-  राजस्व

     →                अभिलेखों से तय करते हैं  पुरुषों का बाहर पलायन और ग्रामीण संकट अधिक महिलाओं को खेती के काम में  धके लते हैं ,     जिसका बड़ा  हिस्सा अवैतनिक
 →        है महिलाएँ खेती का लगभग आधा काम करती हैं ,     पर परिचालित जोतों का 14%  और PM-KISAN   लाभों का 23%     →   ही उनके पास है महाराष्ट्र जुलाई

2026  में  गतिविधि-  ‘   ’           आधारित महिला किसान प्रमाणपत्र का कानून बनाकर मान्यता को ज़ मीन से अलग कर देता है

● एम.एस.              स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफ़ा रिशों पर बनी राष्ट्रीय किसान नीति, 2007        किसान को गतिविधि के आधार पर परिभाषित
     करती है और इसमें  खेतिहर मज़ दूर, बटाईदार, काश्तकार,     पशुपालकऔर चरवाहे शामिल हैं ।

● भू-        अभिलेखों का रखरखाव राज्य सूची की प्रविष्टि 45    के अंतर्गत आता है,  और भू-        धारण सहित भूमि राज्य सूची की प्रविष्टि 18    के अंतर्गत आती है।
● PM-KISAN     एक कें द्री य क्षेत्रक योजना है,          जो पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)        ₹के ज़ रिए तीन बराबर किस्तों में  सालाना 6,000  देती

है।
●                      कें द्री य कृ षि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हर पाँच वर्ष में  की जाने वाली कृ षि जनगणना परिचालित जोतों की गिनती करती है,       यानी वह भूमि जो स्वामित्व चाहे

 जिसका हो,         एक तकनीकी इकाई के रूप में  जोती जाती है।
●   हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005                   ने बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार वाली सहदायिक बनाया और उस प्रावधान को हटा दिया जिसने कृ षि

          काश्तकारी अधिकारों को राज्यों के काश्तकारी कानूनों पर छोड़ रखा था।
●    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)                द्वारा किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में  घरेलू उद्यमों के अवैतनिक सहायकों को स्व-      नियोजित कामगारों की श्रेणी में

  रखा जाता है।
●           डिजिटल कृ षि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक में  विशिष्ट किसान ID   वाली किसान रजिस्ट्री, भू-           संदर्भित ग्राम मानचित्र और बोई गई फ़ सल की रजिस्ट्री शामिल हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “          ग्रामीण भारत में  खेती अब अधिकाधिक महिलाएँ  कर रही हैं ,          ”      पर राज्य अब भी भूस्वामी को ही मान्यता देता है। महाराष्ट्र के महिला किसान सशक्तीकरण
          कानून के आलोक में  परीक्षण कीजिए कि कृ षि योजनाओं की भू-          अभिलेखों पर निर्भरता महिलाओं को किस प्रकार बाहर रखती है,       और मान्यता को वास्तविक पहुँ च में
    बदलने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग बहिष्करण कै से होता है ·    —         मु ख्य भाग महाराष्ट्र क्या करता है और उसकी सीमाएँ  ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  पंजाब अपने निकालने योग्य भूजल का 152% खीं च रहा है, और गिरता जलस्तर संपत्ति को बड़े  किसानों की ओर 
खिसका रहा है
1960              के दशक के बाद खाद्य सुरक्षा पर ज़ो र पंजाब को हरित क्रांति के धान-      →        गेहूँ  का कें  द्र बनाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित ख़ रीद और मुफ़्त 

               →          या सब्सिडी वाली कृ षि बिजली धान को सबसे कम जोखिम वाली फ़ सल बना देती हैं  भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण से आगे निकल जाता है और 2025-26  में
152%   तक पहुँचता है, 72%     →         →        प्रखंड लाल क्षेत्र में  गिरता जलस्तर गहरे नलकू पों की लागत बढ़ा ता है छोटे किसान बड़े  भूस्वामियों से पानी ख़ रीदते हैं , 

          और भूजल का घटना संपत्ति के हस्तांतरण में  बदल जाता है

●              गतिशील भूजल संसाधन आकलन में  जिस आकलन इकाई का भूजल निष्कर्षण का चरण 100%   से ऊपर हो,  ‘उसे अति- ’   दोहित माना जाता है; 90%    से ऊपर और
100%  ‘ ’तक गंभीर ;  तथा 70%    से ऊपर और 90%  ‘तक अर्ध- ’गंभीर ।

●    भूजल निष्कर्षण का चरण,            वार्षिक भूजल निष्कर्षण और वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन का अनुपात है,       जिसे प्रतिशत में  व्यक्त किया जाता है।
●       कें द्री य भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986   की धारा 3(3)     के तहत किया गया है।
●                गतिशील भूजल संसाधन आकलन कें द्री य भूजल बोर्ड और राज्यों के भूजल विभाग मिलकर भूजल आकलन समिति, 2015     की पद्धति से करते हैं ।
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●   सिंचाई सहित जल,     संघ सूची की प्रविष्टि 56    के अधीन रहते हुए,     राज्य सूची की प्रविष्टि 17      के तहत राज्य का विषय है।
● समुदाय-       आधारित भूजल प्रबंधन के लिए विश्व बैं क-          सहायता प्राप्त अटल भूजल योजना सात राज्यों में  लागू है,       और पंजाब उनमें  से एक नहीं है।
●  पंजाब उप-    मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009              राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख़ से पहले धान की रोपाई पर रोक लगाता है।

 मुख्य परीक्षा: “                  ”        पंजाब में  गिरते भूजल स्तर ने एक पर्यावरणीय संकट को ग्रामीण असमानता के तंत्र में  बदल दिया है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। सुझाइए कि
   जलभृत और छोटे किसान,         दोनों की रक्षा के लिए कृ षि सब्सिडी और फ़ सल-            प्रोत्साहनों को किस प्रकार नए सिरे से गढ़ा  जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —     मु ख्य भाग संकट कै से बना ·    —     मु ख्य भाग असमानता का तंत्र ·    —    मु ख्य भाग नया डिज़ा इन ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  घर पर भोजन पर ख़ र्च हुए रुपये का 57.8% किसान को मिलता है, बाहर खाने पर के वल 8.4%
           भारतीय आहार अब भी घर पर पकाने के लिए ख़ रीदे गए ताज़ा ,       →     न्यूनतम प्रसंस्कृ त भोजन पर टिका है छोटी मूल्य शृंखलाएँ बड़ा  हिस्सा, 2023-24  में

57.8%,      →                   →      खेत के पास छोड़ ती हैं  बढ़ ती आय पैके टबंद भोजन को लगभग हर घर तक ले आती है और बाहर खाने को बढ़ा ती है घर से बाहर का भोजन
      रेस्तराँ और सेवाओं से होकर गुज़ रता है,     जहाँ कृ षि हिस्सा के वल 8.4%      →      है और घट रहा है कु ल कृ षि हिस्सा घटना तय है,       इसलिए खेत से दूर जा रहे

             मूल्य को पकड़ ने के लिए किसानों को आगे के उद्यमों का मालिक बनना होगा

●   उपभोक्ता के भोजन-                         ख़ र्च को खेत और खेत के बाद की विपणन गतिविधियों के बीच बाँटने वाली फ़ू  ड डॉलर सीरीज़ संयु क्त राज्य अमेरिका के कृ षि विभाग की
      आर्थिक अनुसंधान सेवा ने विकसित की थी।

●                       एंजेल का नियम कहता है कि परिवार की आय बढ़ ने पर आय का वह अनुपात घटता है जो भोजन पर ख़ र्च होता है।
●       प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME)      योजना एक कें द्र  प्रायोजित योजना है,  ‘    ’   जो एक ज़ि ला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है।
●               प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक समग्र कें  द्री य क्षेत्रक योजना है,         जिसमें  मेगा फ़ू  ड पार्क और शीत शृंखला अवसंरचना

 शामिल हैं ।
●    उत्पादक कं पनियों को वाई.के .           अलघ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ा रिशों के बाद कं पनी (संशोधन) अधिनियम, 2002       द्वारा कं पनी कानून में  शामिल किया

गया।
●       राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965  में  हुई,   इसका मु ख्यालय आनंद,   गुजरात में  है,   और इसने 1970     से ऑपरेशन फ़्लड लागू किया।
●          भारत में  निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार में ,  जिसमें  ई-        कॉमर्स के माध्यम से व्यापार भी शामिल है,     सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100%    तक प्रत्यक्ष विदेशी

   निवेश की अनुमति है।

 मुख्य परीक्षा: “   उपभोक्ता के भोजन-                 ख़ र्च में  ऊँ चे कृ षि हिस्से को अक्सर किसानों के प्रति न्याय के रूप में  पढ़ा  जाता है,        पर यह समान रूप से अविकसित खाद्य
       ”            प्रसंस्करण क्षेत्र का संके त भी हो सकता है। भारत के हाल के अनु मानों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। किसान फ़ सल-           कटाई के बाद के मूल्य का बड़ा  हिस्सा कै से हासिल

  कर सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —        मु ख्य भाग भारत का हिस्सा ऊँ चा क्यों है ·    —       मु ख्य भाग हिस्सा आय क्यों नहीं है ·    —     मु ख्य भाग मूल्य हासिल करना ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  थरूर ने 1918 के  हाइफा युद्ध को फिर से याद किया: भारत और इज़ राइल के  लिए गौरव, फ़ि लिस्तीनियों के  लिए 
आक्रोश

        उस्मानी साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध में  कें  द्रीय शक्तियों (Central Powers)     →  के साथ जुड़ ता है नवंबर 1917        की बालफ़ो र घोषणा में  ब्रिटेन फ़ि लिस्तीन में
‘      ’     → यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह का वादा करता है 23  सितंबर 1918  को जोधपुर,           मैसूर और हैदराबाद लांसर्स मुख्यतः उस्मानी सेनाओं से हाइफा छीन

 लेती हैं ,            → जिससे फ़ि लिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण पक्का होने में  मदद मिलती है 1948          में  ब्रिटिश मैं डेट इज़ राइल के निर्माण और उस फ़ि लिस्तीनी
           →                विस्थापन के साथ समाप्त होता है जिसे फ़ि लिस्तीनी नकबा कहते हैं  एक सदी बाद भारत और इज़ राइल इस धावे को मित्रता के रूप में  याद करते हैं , 

           जबकि फ़ि लिस्तीनी उसमें  वह साम्राज्यवादी परियोजना देखते हैं  जिसकी उसने सेवा की

●   हाइफा यु द्ध 23  सितंबर 1918  को 15       वीं इंपीरियल सर्विस कै वेलरी ब्रिगेड की जोधपु र,             मैसूर और हैदराबाद लांसर्स द्वारा मु ख्यतः उस्मानी सेनाओं के विरुद्ध लड़ा  गया
था।

●         नई दिल्ली के तीन मूर्ति स्मारक का नाम 2018        में  बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक रखा गया।
● 2  नवंबर 1917                की बालफ़ो र घोषणा ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बालफ़ो र द्वारा लॉर्ड रॉथ्सचाइल्ड को लिखा गया पत्र थी,        जिसमें  फ़ि लिस्तीन में  यहूदी लोगों के लिए

      राष्ट्रीय गृह का समर्थन किया गया था।
● 1916  का साइक्स-               पिको समझौता रूस की सहमति से ब्रिटेन और फ़्रां  स के बीच एक गुप्त समझ थी,          जिसने उस्मानी अरब क्षेत्रों को प्रभाव क्षेत्रों में  बां ट दिया।
●   भारत ने 1988        में  फ़ि लिस्तीन राज्य को मान्यता दी और 1992         में  इज़ राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
●                       एडविन लुटियंस द्वारा रूपांकित इंडिया गेट ब्रिटिश भारतीय सेना के उन सैनिकों की स्मृति में  है जो प्रथम विश्व यु द्ध और तीसरे आंग्ल-     अफ़ गान यु द्ध में  मारे गए।
● 2012      के संयु क्त राष्ट्र महासभा संकल्प 67/19    ने फ़ि लिस्तीन को गैर-      सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया।

 मुख्य परीक्षा:   हाइफा यु द्ध (1918)         को भारत और इज़ राइल में  याद किया जाता है,              पर फ़ि लिस्तीनी इसे बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं । इज़ राइल और फ़ि लिस्तीन के
                      साथ भारत के संबंधों  के संदर्भ में  चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक काल का सैन्य इतिहास समकालीन कू टनीति को कै से आकार देता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग तीन स्मृतियां ·    —       मु ख्य भाग कू टनीति के रूप में  स्मृति ·    —     मु ख्य भाग आज का संतु लन ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  कें  द्र ने बंदरगाहों की पर्यावरणीय मंज़ू री की वैधता दोगुनी कर 20 वर्ष की, साथ में  पाँ च-पाँ च वर्ष के  दो सशर्त विस्तार
EIA अधिसूचना, 2006              →    हर मंज़ू री को एक निश्चित वैधता देती है ताकि मूल्यांकन पुराने न पड़ें   बड़े  बंदरगाहों के वित्तपोषण,    चरणबद्ध विकास और निर्माण 

   में  वर्षों लगते हैं ,  और 10 + 1              →           वर्ष की अवधि बीच में  ही नई मंज़ू री लेने को मजबूर करती है समुद्री विस्तार और समुद्री वित्त बढ़ ने के साथ उद्योग और पत्तन 
 “ ”      →  मंत्रालय युक्तिसंगत बनाने की माँ ग करते हैं  कें  द्र 20     वर्ष की वैधता और पाँ च-          →   पाँ च वर्ष के दो सशर्त विस्तार अधिसूचित करता है अब किसी
      बंदरगाह की मंज़ू री मूल मूल्यांकन से 30      वर्ष तक जीवित रह सकती है

● EIA अधिसूचना, 2006  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986         के तहत जारी की गई थी और इसने 1994  की EIA    अधिसूचना का स्थान लिया।
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● EIA अधिसूचना, 2006    के तहत श्रेणी A           की परियोजनाओं का मूल्यांकन कें द्र  में  विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है,   जबकि श्रेणी B     की परियोजनाओं को राज्य
             विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफ़ा रिश पर राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण मंज़ू री देता है।

● 2006          की अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंज़ू री के चार चरण हैं :  स्क्रीनिंग (   के वल श्रेणी B    की परियोजनाओं के लिए), स्कोपिंग,    जन परामर्श और मूल्यांकन।
●    तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019,  जिसने 2011     की अधिसूचना का स्थान लिया,  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986      के तहत जारी की गई है।
●    सर्वोच्च न्यायालय ने Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India (1996)           में  एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय पर्यावरण

   कानून का हिस्सा माना।
●              ब्लू बॉन्ड ऐसे ऋण साधन हैं  जिनका उपयोग महासागरों और जल से जुड़ी  परियोजनाओं,   जैसे टिकाऊ मत्स्यन,  पोत परिवहन,     समुद्री  संरक्षण और महासागरीय ऊर्जा, 

      के लिए धन जुटाने में  होता है।
●  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986   की धारा 3              कें द्र  सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार देती है,        जिसमें  उन क्षेत्रों को सीमित करना भी

       शामिल है जहाँ उद्योग काम कर सकते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “                पर्यावरणीय मंज़ू रियों की लंबी वैधता लंबी अवधि में  पूरी होने वाली अवसंरचना को निश्चितता देती है,       पर इससे पर्यावरणीय मूल्यांकन के एकबारगी
     ”      औपचारिकता बन जाने का खतरा है। बंदरगाहों और पोताश्रयों के लिए EIA अधिसूचना, 2006             में  हाल के संशोधन के संदर्भ में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग निश्चितता के पक्ष में  तर्क ·    —   मु ख्य भाग जोखिम ·    —    मु ख्य भाग संतु लित ढाँचा ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  गैं डा संरक्षण चरण I (2026-31) के  तहत बिहार और अरुणाचल तक विस्तार, साथ में  घास के  मैदानों का एटलस बनाने 
की योजना

  गैं डे कभी सिंधु,           →              गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में  फै ले थे शिकार और बाढ़ के मैदानों के घास के मैदानों के रूपांतरण ने उन्हें  असम, उ.प्र.  और
          →     पश्चिम बंगाल के कु छ संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया सख़्त सुरक्षा से संख्या 1980     के दशक के लगभग 1,500    से बढ़ कर सितंबर 2024  तक

4,000   से ऊपर पहुँची,    पर अधिकांश जानवर गिने-      →    चुने स्थलों में  ही रहे इस सघनता से बाढ़ ,       बीमारी और आनुवंशिक जोखिम पैदा होते हैं ,  इसलिए 2019 
            → की राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति विस्तार क्षेत्र की बहाली की बात करती है CAMPA       से वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित चरण I (2026-31)    राष्ट्रीय घास के

            मैदान आकलन के सहारे बिहार और अरुणाचल तक विस्तार का लक्ष्य रखता है

●      बड़ा  एक सीं ग वाला गैं डा (Rhinoceros unicornis) IUCN        की रेड लिस्ट में  संवेदनशील के रूप में ,  वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972   की अनुसूची I   में  और
CITES   के परिशिष्ट I   में  सूचीबद्ध है।

●       असम के काज़ी रंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान,   दोनों को 1985        में  यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
●                असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में  बड़े  एक सीं ग वाले गैं डे का घनत्व सबसे अधिक है।
● IUCN    ने जावा और सुमात्रा,           दोनों गैं डों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में  रखा है।
●    क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016                 के तहत राष्ट्रीय कोष भारत के लोक लेखा में  रखा जाता है और एकत्रित धन का 90%     राज्य कोषों में  जाता है।
●       एशियाई गैं डों पर नई दिल्ली घोषणा 2019          में  दूसरी एशियाई गैं डा रें ज देशों की बैठक में  भारत, भूटान, इंडोनेशिया,     मलेशिया और नेपाल ने अपनाई।
●                द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण का मु ख्यालय देहरादून में  है।

 मुख्य परीक्षा:                   भारत में  गैं डों  की संख्या में  सु धार को अक्सर संरक्षण की सफलता के रूप में  उद्धृ त किया जाता है,           फिर भी कु छ ही संरक्षित क्षेत्रों में  आबादी का सिमटा
                      होना एक जोखिम बना हुआ है। बड़े  एक सीं ग वाले गैं डे के विस्तार क्षेत्र को बढ़ा ने के औचित्य और चुनौतियों की चर्चा कीजिए,      तथा स्पष्ट कीजिए कि उसके

            दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए घास के मैदानों का प्रबंधन कें द्री य क्यों है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग विस्तार क्षेत्र बढ़ा ने का औचित्य ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·    —     मु ख्य भाग घास के मैदान ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  तमिलनाडु ने मुफ़्त स्कू ली नाश्ता कक्षा 6-8 तक बढ़ा या, दायरा 34.64 लाख बच्चों तक पहुँचा
    जस्टिस पार्टी के नेता पी.   त्यागराय चेट्टी 1922               → में  मद्रास निगम के स्कू लों में  गरीब बच्चों के लिए भोजन शुरू करते हैं  1950      के दशक में  कामराज और

1982  में  एम.जी.               → रामचंद्रन की दोपहर भोजन योजना स्कू ली भोजन को तमिलनाडु की परंपरा बना देते हैं  2001       का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और
   राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013              →          पूरे भारत में  पके हुए मध्याह्न भोजन को कानूनी हक बना देते हैं  बच्चों के भूखे स्कू ल पहुँचने के साक्ष्य के आधार

  पर तमिलनाडु 2022   में  कक्षा 1-5      →       के लिए नाश्ता जोड़ ता है नई सरकार योजना को जारी रखती है,         उसे कामराज का नाम देती है और सितंबर 2026  में
 कक्षा 6-8   तक बढ़ा ती है

●    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013   की धारा 5(1)(b)    के तहत कक्षा VIII    तक का या 6  से 14            वर्ष आयुका हर बच्चा स्कू ली अवकाश को छोड़ कर प्रतिदिन एक
     मु फ़्त मध्याह्न भोजन का हकदार है।

●    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013   की अनुसूची II     प्राथमिक कक्षाओं के लिए 450   किलोकै लोरी और 12         ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 700 
  किलोकै लोरी और 20     ग्राम प्रोटीन निर्धारित करती है।

● 2021         में  मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेने वाली PM POSHAN         सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कू लों में  बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक)   और कक्षा 1  से 8 
     के बच्चों को शामिल करती है;      शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

● PUCL v. Union of India       मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2001               में  सभी राज्यों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कू लों में  पका हुआ
     मध्याह्न भोजन देने का निर्देश दिया।

●    संविधान का अनुच्छेद 47                          राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँ चा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सु धार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में
माने।

●    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020          स्कू ली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त एक सरल,        ऊर्जा देने वाले नाश्ते की सिफ़ा रिश करती है।
● 1922           में  जस्टिस पार्टी के नेता और मद्रा स निगम के अध्यक्ष पी.               त्यागराय चेट्टी ने शहर के चुनिंदा स्कू लों में  गरीब बच्चों के लिए भोजन शुरू किया।
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 मुख्य परीक्षा: “         ”         सुबह की भूख अधिगम की एक अदृश्य बाधा है। तमिलनाडु द्वारा अपनी स्कू ली नाश्ता योजना को कक्षा 6  से 8      तक बढ़ा ए जाने के आलोक में ,  पूरे
  भारत में  PM POSHAN           में  नाश्ता जोड़ ने के पक्ष में  तर्कों का परीक्षण कीजिए। कौन-         से संरचनात्मक सुरक्षा उपाय ऐसी योजना को प्रभावी बनाएँ गे? (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग नाश्ते के पक्ष में  तर्क ·    —   मु ख्य भाग चिंताएँ  ·    —     मु ख्य भाग संरचनात्मक सुरक्षा उपाय ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  राष्ट्रपति मुर्मु  की फ़ि ल्मी सितारों से अपील: हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करें , फ़ि ल्म श्रमिकों को मिले सामाजिक 
सुरक्षा

          →           फ़ि ल्मी सितारों का युवा प्रशंसकों पर भारी प्रभाव होता है कं पनियाँ सितारों को उत्पादों के प्रचार के लिए पैसे देती हैं ,      जिनमें  स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
   उत्पाद भी शामिल हैं ,      →  अक्सर छद्म विज्ञापनों के ज़ रिए कानून COTPA 2003,   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019       के तहत प्रचारक की जवाबदेही और

      छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले CCPA  के 2022        →            के दिशानिर्देशों के साथ जवाब देता है प्रवर्तन कमज़ो र बना रहता है और प्रचार शुल्क बड़े  बने रहते हैं  
→  राष्ट्रपति 22 सितंबर, 2026  को 72              वें  राष्ट्रीय फ़ि ल्म पुरस्कारों के मंच से सितारों की अंतरात्मा से अपील करती हैं ,      और उद्योग से अपने ही

       अनौपचारिक श्रमिकों की रक्षा करने को कहती हैं
●   उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019   की धारा 21               ₹के तहत कें द्री य उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक पर 10  लाख तक,  और

    ₹बाद के उल्लंघन पर 50       लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
● CCPA                किसी भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक को एक वर्ष तक किसी भी प्रचार से रोक सकता है,            जिसे बाद के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक बढ़ा या जा सकता है।
●    भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA  के 2022        के दिशानिर्देश छद्म विज्ञापन पर रोक लगाते हैं ,          अर्थात ऐसे उत्पाद का विज्ञापन जिसके विज्ञापन पर रोक है,    उसके ब्रां ड नाम को 

     किसी दूसरे उत्पाद पर इस्तेमाल करके ।
●      सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003   की धारा 5              सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती है।
● 1969            में  स्थापित दादासाहेब फाल्के पु रस्कार सिनेमा में  भारत का सर्वोच्च पु रस्कार है;      इसकी पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थीं ।
●   संथाली को 92    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003  द्वारा बोडो,            मैथिली और डोगरी के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में  जोड़ा  गया;      यह ओल चिकी लिपि में

  लिखी जाती है।
●   सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020  ने सिने-    कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981              को समाहित किया है और यह गिग श्रमिकों तथा प्लेटफ़ॉ र्म श्रमिकों को परिभाषित

 करती है।

 मुख्य परीक्षा: “     सेलिब्रिटी प्रभाव तो रखते हैं ,     ” पर उसके अनु रूप जवाबदेही नहीं । 72           वें  राष्ट्रीय फ़ि ल्म पु रस्कारों में  राष्ट्रपति की अपील के संदर्भ में ,    उत्पादों  का प्रचार
              करने वाली सार्वजनिक हस्तियों के कानूनी और नैतिक दायित्वों की चर्चा कीजिए। कानून और स्व-         विनियमन मिलकर इस अंतर को कै से पाट सकते हैं ? (15 अंक, 

250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग कानूनी ढाँचा ·    —    मु ख्य भाग नैतिकआयाम ·    —     मु ख्य भाग अंतर को पाटना ·  निष्कर्ष

23 सितंबर  IAF का तरंग शक्ति-26: अमेरिकी F-35 समेत आठ वायु सेनाएँ और 32 पर्यवेक्षक देश जोधपुर में
  दशकों तक IAF        विदेशी वायु सेनाओं से मुख्य रूप से आमने-         → सामने के द्विपक्षीय अभ्यासों के ज़ रिए जुड़ ती है अगस्त-  सितंबर 2024     में  वह अपने पहले

 बहुराष्ट्रीय अभ्यास,  तरंग शक्ति,    की मेज़ बानी करती है,  जिसमें  11     →           देश उड़ा न भरते हैं  हाल के संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर एकीकृ त वायु एवं मिसाइल
रक्षा, ड्रोन-         → रोधी क्षमता और संयुक्तता को रेखांकित करते हैं  26   सितंबर से 12      अक्टू बर तक जोधपुर में  तरंग शक्ति-26     आठ वायु सेनाओं और 32 

       →                पर्यवेक्षक देशों को एक साथ लाता है भारत दूसरों के अभ्यासों में  अतिथि से आगे बढ़ कर वायु शक्ति साझेदारियों का आयोजक बनता है

●             पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ो र्स द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई यु द्ध अभ्यास है,            और रेड फ़्लैग संयु क्त राज्य अमेरिका की वायु  सेना द्वारा आयोजित
    बहुराष्ट्रीय हवाई यु द्ध अभ्यास है।

●          गरुड़ भारत और फ़्रां  स के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है,              और कोप इंडिया भारत और संयु क्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है।
●                   तेजस हल्का लड़ा कू विमान वैमानिकी विकास एजेंसी ने डिज़ा इन किया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है।
●                   चीफ़ ऑफ़ डिफ़ें  स स्टाफ़ चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष और सैन्य कार्य विभाग के सचिव होते हैं ।
●             भारत और संयु क्त राज्य अमेरिका के बीच संचार संगतता एवं सु रक्षा समझौता (COMCASA) 2018        में  और बु नियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता (BECA) 2020 

 में  हुआ।
● अंतर-   सेवा संगठन (कमान,   नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 अंतर-              सेवा संगठनों के कमांडरों को उनके अधीन सेवारत तीनों सेनाओं के कर्मियों पर

     अनुशासनात्मकऔर प्रशासनिक शक्तियाँ देता है।
● MILAN         भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

 मुख्य परीक्षा: “          भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास सैन्य तैयारी के साथ-         ”       साथ उतने ही विदेश नीति के भी साधन हैं । भारतीय वायु  सेना के तरंग शक्ति
               अभ्यास के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। परिचालन क्षमता निर्माण में  ऐसे अभ्यासों की क्या सीमाएँ  हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग विदेश नीति का मूल्य ·    —    मु ख्य भाग सैन्य मूल्य ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  सड़ क दुर्घटना मुआवज़ा : पूरी व्यवस्था एक नज़ र में , जब सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणी की देखभाल का मूल्य ₹30,000 
प्रतिमाह आँका

           →      विश्व के सबसे बड़े  सड़ क नेटवर्क पर तेज़ी  से बढ़ ता मोटरीकरण विश्व में  सबसे अधिक सड़ क मौतें , 2024  में  1,77,175 →   मोटर यान अधिनियम, 
1988    दावों को अनिवार्य तृतीय-     पक्ष बीमा से समर्थित MACT     →     के पास भेजता है सर्वोच्च न्यायालय सरला वर्मा (2009)    और प्रणय सेठी (2017)  में
‘ ’      →    न्यायसंगत मुआवज़े  को मानकीकृ त करता है बाद के निर्णय आयु,     आय और उत्तराधिकारियों जैसे आधार-    तथ्य तय करते हैं ,    और शिशु पाल (2026) 

         गृहिणी की अवैतनिक देखभाल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है

●   मोटर यान अधिनियम, 1988   की धारा 165               राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गठित करने की शक्ति देती है।
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●   मोटर यान अधिनियम, 1988   की धारा 146 तृतीय-                    पक्ष जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन के उपयोग का
  निषेध करती है।

●   मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019        ₹के बाद मोटर दुर्घटनाओं में  मृत्यु  पर 5      ₹लाखऔर गंभीर चोट पर 2.5      लाख का निश्चित मु आवज़ा  देय है,   जिसके लिए
      दावेदार को लापरवाही सिद्ध नहीं करनी पड़ ती।

● ‘   पहले भु गतान करो,  ’   फिर वसूलो सिद्धांत के तहत,          जहाँ बीमा पॉलिसी से जु ड़ा  बचाव सिद्ध हो जाता है,            वहाँ भी बीमाकर्ता को पहले पीड़ि त को मु आवज़ा  देने और बाद
  में  उसे वाहन-           स्वामी या चालक से वसूलने का निर्देश दिया जा सकता है।

●        नेशनल इंश्योरें स कं पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (National Insurance Co. Ltd. v Pranay Sethi, 2017)         में  पाँ च न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भावी
          संभावनाओं के लिए जोड़ी  जाने वाली राशि तथा संपदा की हानि,          अंत्येष्टि व्यय और साहचर्य के लिए निश्चित राशियाँ तय कीं ,      जिन्हें  हर तीन वर्ष में  10%  बढ़ा या जाना 

है।
● 2019      ‘  ’                 में  संशोधित मोटर यान अधिनियम स्वर्णिम घंटे को गंभीर आघात के बाद की उस एक घंटे की अवधि के रूप में  परिभाषित करता है,    जिसमें  त्वरित चिकित्सा

         उपचार से मृत्यु  टलने की संभावना सबसे अधिक होती है।
●   मोटर यान अधिनियम, 1988   की धारा 134A,  जो 2019   में  जोड़ी  गई,               दुर्घटना पीड़ि तों की सहायता करने वाले नेक मददगारों को सिविल या आपराधिक दायित्व से

  संरक्षण देती है।

 मुख्य परीक्षा: “                    ”   भारत में  मोटर दुर्घटना मु आवज़ा  अपकृ त्य के एक निजी उपचार से विकसित होकर सामाजिक न्याय का साधन बन गया है। मोटर यान अधिनियम, 
1988                     और गृहिणियों के अवैतनिक कार्य के आर्थिक मूल्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई मान्यता के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सांविधिक योजना ·    —    मु ख्य भाग न्यायिक मानकीकरण ·    —      मु ख्य भाग सामाजिक न्याय और जेंडर ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  इनपुट QCO का संबंध छोटी फ़ र्मों  की लाभप्रदता में  47.6% गिरावट से, 600 से अधिक उत्पाद पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा 
में

             सरकार घटिया आयात पर अंकु श लगाने और घरेलू गुणवत्ता बढ़ा ने के लिए अनिवार्य BIS      → मानकों का सहारा लेती है QCO   का दायरा 2019  के 88 
    उत्पादों से बढ़ कर दिसंबर 2024  तक 765   हो जाता है,        →           जिनमें  से कई मध्यवर्ती इनपुट पर हैं  आगे की कड़ी  के उपयोगकर्ताओं को महँगे और दुर्लभ इनपुट

  झेलने पड़ ते हैं ,       → और व्यापारिक साझेदार आपत्ति जताते हैं  2025      के अंत तक कई इनपुट QCO     रद्द या निलंबित होते हैं ,  जुलाई 2026  की WTO  समीक्षा में  
   आलोचना सामने आती है,  और 25  जून 2026      →       को संक्रमण आदेश आता है इस प्रमाण के बीच कि इनपुट QCO        मूल्य वर्धन और छोटी फ़ र्मों का मुनाफ़ा

 घटाते हैं , 600        से अधिक उत्पाद पुनर्मूल्यांकन की प्रतीक्षा में  हैं
●         भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है,     जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016            के तहत स्थापित है और उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य

 करता है।
● BIS अधिनियम, 2016   की धारा 16    कें द्र  सरकार को BIS     से परामर्श के बाद स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण,         अनुचित व्यापार व्यवहारों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा

                सहित विभिन्न आधारों पर वस्तु ओं के लिए मानक चिह्न का उपयोग अनिवार्य करने का अधिकार देती है।
●                 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वह मंत्रालय या विभाग जारी करता है जो संबंधित उत्पाद का प्रशासन देखता है,     जबकि इनके तहत प्रमाणन BIS  करता है।
● WTO          के व्यापार में  तकनीकी बाधाओं पर समझौते का अनुच्छेद 2.2                 अपेक्षा करता है कि तकनीकी विनियम किसी वैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता से

 अधिक व्यापार-   प्रतिबंधात्मक न हों।
● WTO          का व्यापार नीति समीक्षा तंत्र मराके श समझौते के अनुबंध 3   में  निर्धारित है,        और समीक्षाएँ  व्यापार नीति समीक्षा निकाय करता है,      जो वस्तु तः सामान्य परिषद ही

है।
●                 सकल मूल्य वर्धन उत्पादन के मूल्य में  से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटाने पर प्राप्त होता है।
●   संक्रमण सुविधा (  गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026        उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 25  जून 2026    को अधिसूचित किया था।

 मुख्य परीक्षा:                 गु णवत्ता नियंत्रण आदेशों का उद्देश्य उत्पाद मानकों को ऊँ चा उठाना और घटिया आयात पर अंकु श लगाना था,        फिर भी प्रमाण बताते हैं  कि मध्यवर्ती इनपु ट  
                         पर लगे आदेश उन्हीं  निर्माताओं को नु क़ सान पहुँ चा सकते हैं  जिनकी सहायता के लिए वे बनाए गए थे। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और QCO  के चल  
      रहे पु नर्मूल्यांकन के लिए सिद्धांत सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    — मु ख्य भाग QCO      के पक्ष में  तर्क ·    —     मु ख्य भाग नु क़ सान के प्रमाण ·    —     मु ख्य भाग पु नर्मूल्यांकन के सिद्धांत ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  प्रधानमंत्री के  प्रधान सचिव ने गिनाए चार जोखिम — हथियार बनती आपूर्ति शृंखलाएँ, आयात-निर्भरता, चंचल पूँजी और 
AI
कोविड-19,                   →      यूक्रे न युद्ध और पश्चिम एशिया संघर्ष दिखाते हैं  कि आपूर्ति शृंखलाएँ और ऊर्जा कै से बाधित हो सकती हैं  गठबंधन बिखरते हैं  और शुल्क तथा 
ग़ै र-      →         शुल्क बाधाएँ फिर बढ़ ती हैं  बड़ा  वस्तु व्यापार घाटा चंचल पूँजी से टकराता है,  जिससे 2024-25  और 2025-26       में  भुगतान संतुलन घाटा पैदा होता है 
→ AI सेवा-          क्षेत्र के काम को नया रूप देना शुरू करता है,    और छरहरे होते GCCs 25,000-30,000    →    नौकरियाँ घटाते हैं  प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिस्पर्धी

 घरेलू विनिर्माण,                  निवेशकों के अनुकू ल स्थिरता और धैर्यवान तथा जोखिम पूँजी उपलब्ध कराने वाली वित्तीय प्रणाली का आह्वान करता है

●    विदेशी मु द्रा  प्रबंध (ग़ै र-  ऋण लिखत) नियम, 2019        के तहत किसी सूचीबद्ध भारतीय कं पनी की निर्गम-     पश्चात चुकता इक्विटी के 10%      या उससे अधिक के विदेशी
  निवेश को FDI   माना जाता है; 10%     से कम की हिस्सेदारी FPI है।

●                        विदेश में  काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए विप्रेषण भुगतान संतु लन के चालू खाते में  द्वितीयकआय के रूप में  दर्ज होते हैं ।
●   बाह्य वाणिज्यिक उधार, NRI         जमा और विदेशी पोर्टफ़ो लियो निवेश चालू खाते में  नहीं ,         बल्कि पूँजी एवं वित्तीय खाते में  दर्ज होते हैं ।
●    किसी ऋण को गैर-              निष्पादित परिसंपत्ति तब माना जाता है जब उसका ब्याज या मूलधन की किस्त 90       दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे।
●  सकल NPA           अनुपात सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में  व्यक्त सकल गैर-   निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं ।
●         राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैं क की स्थापना NaBFID अधिनियम, 2021              के तहत अवसंरचना के लिए एक विकास वित्त संस्था के रूप में  हुई थी।
●   आर्थिक समीक्षा 2016-17   ‘    ’       में  रेखांकित दोहरी बैलें स शीट समस्या का अर्थ है कॉर्पोरेट उधारकर्ताओंऔर बैं कों,        दोनों की बैलें स शीट पर एक साथ दबाव।
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 मुख्य परीक्षा: “    गठबंधन बिखरे हुए हैं ,            आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार के रूप में  इस्तेमाल किया जा रहा है,            ” और पूँजी को कभी भी चालू और बंद किया जा सकता है।
                           इस संदर्भ में  भारत के बाह्य क्षेत्र के संरचनात्मक जोखिमों का परीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि वित्तीय प्रणाली विकास को समायोजित करने से आगे बढ़ कर उसे

        संभव बनाने की ओर कै से जा सकती है। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग बाह्य क्षेत्र के जोखिम ·    —      मु ख्य भाग वास्तविक अर्थव्यवस्था में  उपाय ·    —    मु ख्य भाग वित्तीय प्रणाली ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  दिल्ली के  बस चालकों पर ESMA क्यों नहीं  लगाया गया, उच्च न्यायालय ने पूछा; बैं क यूनियनों ने तीन दिन की हड़ ताल 
का आह्वान किया

            दिल्ली अपने बस बेड़े  का एक हिस्सा निजी ऑपरेटरों के ज़ रिए चलाती है,        →   ₹जो चालकों को संविदा पर रखते हैं  चालकों को 862   प्रतिदिन मिलते हैं ,  न
 सवेतन अवकाश,    → न सामाजिक सुरक्षा 15      सितंबर से हड़ ताल शुरू होती है;              डिपो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं  और चालकों को काली सूची में

 डालते हैं ,  पुलिस FIR    →           दर्ज करती है यात्री परेशान होते हैं  और उच्च न्यायालय पूछता है कि ESMA     →      क्यों नहीं लगाया गया यह विवाद दिखाता है कि
  अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा,    जिसका दायरा अब EPF         की बढ़ी  हुई सीमा से और चौड़ा  हुआ है,           हाशिये पर खड़े  श्रमिकों के लिए सबसे अधिक मायने क्यों

 रखती है

● All India Bank Employees’ Association v. National Industrial Tribunal (1962)          मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(c)  के
             तहत संघ बनाने के अधिकार में  हड़ ताल का कोई गारंटीशुदा अधिकार शामिल नहीं है।

● T.K. Rangarajan v. Government of Tamil Nadu (2003)                मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ ताल का कोई मूल या
    वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

●   औद्योगिक संबंध संहिता, 2020            के तहत किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का श्रमिक हड़ ताल से पहले 60      दिनों के भीतर नोटिस दिए बिना,      या ऐसा नोटिस देने के 14 
  दिनों के भीतर,    हड़ ताल नहीं कर सकता।

●   औद्योगिक संबंध संहिता, 2020   किसी दिन 50%              या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा मिलकर लिए गए आकस्मिक अवकाश को हड़ ताल मानती है।
●    चारों श्रम संहिताएँ  21 नवंबर, 2025      को लागू हुईं और इनमें  29       कें द्री य श्रम क़ा नूनों का समेकन किया गया।
●   ठेका श्रम (   विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970   को व्यावसायिक सुरक्षा,     स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता, 2020      में  समाहित कर दिया गया है।
●     ‘  ’                  व्यवहारवादी अर्थशास्त्र की अवधारणा अतिपरवलयिक बट्टाकरण भविष्य के बड़े  लाभ की तु लना में  तात्कालिक छोटे लाभ को तरजीह देने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, 

      जो स्वैच्छिक बचत को कमज़ो र करती है।

 मुख्य परीक्षा:         भारत में  हड़ ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है,                  फिर भी आवश्यक सेवाओं के श्रमिकों के लिए हड़ ताल ही मोलभाव का प्रमु ख साधन बनी हुई है।
                           हड़ तालों को नियंत्रित करने वाले क़ा नूनी ढाँचे का परीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि राज्य को श्रमिकों के दावों  और आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुँ च के

     बीच संतु लन कै से साधना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग क़ा नून ·    —        मु ख्य भाग हड़ तालें  फिर भी क्यों होती हैं  ·    —   मु ख्य भाग संतु लन ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने यौन हमले की शिकार 11 वर्षीय बच्ची को 24 सप्ताह की सीमा के  बाद भी 
गर्भ समापन की अनुमति दी

   कश्मीर में  एक 11       वर्षीय बच्ची पर यौन हमला होता है,             →        और गर्भ का पता तभी चलता है जब वह बीमार पड़ ती है उसकी ओर से याचिका दायर होती है
 और 11         →   सितंबर को चिकित्सा बोर्ड उसकी जाँ च करता है निर्णय की तिथि, 22    सितंबर तक गर्भ 24  सप्ताह 2     दिन का हो जाता है,   जो बलात्कार

     पीड़ि ताओं और नाबालिगों के लिए MTP        →  अधिनियम की अंतिम सीमा से आगे है अधिनियम 24           सप्ताह के बाद गर्भ समापन की अनुमति के वल भ्रूण की
            →              गंभीर असामान्यता में  या महिला की जान बचाने के लिए देता है उच्च न्यायालय मानता है कि वैधानिक सीमा बच्ची को संवैधानिक संरक्षण से वंचित नहीं  

             कर सकती और गर्भ समापन के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश देता है

● 2021      में  संशोधित चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971   के तहत 20               सप्ताह तक का गर्भ एक पंजीकृ त चिकित्सा व्यवसायी की राय पर समाप्त किया जा
 सकता है,  और 20  से 24     सप्ताह के बीच का गर्भ,        नियमों में  निर्दिष्ट श्रेणियों की महिलाओं के लिए,      दो चिकित्सा व्यवसायियों की राय पर।

●  संशोधित MTP             अधिनियम के तहत गर्भावधि की सीमा वहाँ लागू नहीं होती जहाँ गर्भ समापन,           राज्य या कें  द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा
          निदान की गई भ्रूण की गंभीर असामान्यताओं के कारण आवश्यक हो।

● MTP    अधिनियम की धारा 5                     गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए तु रंत आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर गर्भ समापन की अनुमति देती है।
● MTP    नियमों के तहत 20  से 24              सप्ताह के बीच गर्भ समापन के लिए पात्र महिलाओं की श्रेणियों में  यौन हमले,          बलात्कार या परिवार के भीतर यौन शोषण की पीड़ि ताएँ

   और नाबालिग शामिल हैं ।
● Suchita Srivastava v. Chandigarh Administration (2009)                में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रजनन संबंधी चुनाव करने का महिला का अधिकार अनुच्छेद

21        के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है।
● X v. Principal Secretary, Health and Family Welfare Department (2022)            में  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अविवाहित महिलाएँ  विवाहित महिलाओं के

   समान आधार पर 20  से 24           सप्ताह के बीच गर्भ समापन की माँग करने की हकदार हैं ।
●       लैं गिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012   की धारा 19           बच्चे के विरुद्ध लैं गिक अपराध की सूचना देना अनिवार्य बनाती है,   और धारा 21 

       सूचना न देने पर दंड निर्धारित करती है।

 मुख्य परीक्षा: “                    ” गर्भावधि पर लगी वैधानिक सीमा यौन हमले की शिकार बच्ची को मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण पर हावी नहीं हो सकती। जम्मू-    कश्मीर और लद्दाख
           उच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय के आलोक में  चर्चा कीजिए,          और चिकित्सीय गर्भ समापन के ढाँचे में  सु धार सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —       मु ख्य भाग वैधानिक ढाँचा और उसकी खामी ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक तर्क ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

24 सितंबर  जर्मनी 8 अरब डॉलर के  छह-पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार; रक्षा मंत्रालय ने 160 SAT-SAAW ग्लाइड बम 
ख़ रीदे
1999   में  स्वीकृ त 30-   वर्षीय योजना 2030  तक 24       → पारंपरिक पनडुब्बियों का लक्ष्य रखती है प्रोजेक्ट-75   के तहत 2017  से 2025    के बीच छह कलवरी-

   श्रेणी पनडुब्बियाँ मिलती हैं ,  पर वायु-   स्वतंत्र प्रणोदन (air-independent propulsion)  के बिना,         जबकि पुरानी रूसी और जर्मन पनडुब्बियाँ बूढ़ी  होती
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  →   जाती हैं  सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership)     मॉडल के पहले कार्यक्रम प्रोजेक्ट-75 (इंडिया)    के लिए जुलाई 2021    में  प्रस्ताव अनुरोध
(Request for Proposal — RFP)   जारी होता है,     जिसमें  मझगाँ व डॉक और TKMS    →  दावेदारों में  हैं  जर्मनी निर्यात-    बाधाएँ ढीली करता है, G2G   ढाँ चे पर

    सहमत होता है और 23       सितंबर को कहता है कि वह 8          →        अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर को तैयार है निर्णय अब नई दिल्ली के हाथ में  है,    जो उसी दिन
Buy (Indian-IDDM)   के तहत DRDO     द्वारा डिज़ा इन किए गए 160 SAT-SAAW  ख़ रीदती है

●    रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020   ‘के तहत Buy (Indian-IDDM)’           सर्वोच्च वरीयता वाली पूँजीगत अधिग्रहण श्रेणी है और इसमें  न्यूनतम 50%    स्वदेशी सामग्री अनिवार्य
है।

●               सामरिक साझेदारी मॉडल रक्षा मंत्रालय को भारतीय कं पनियों का चयन करने में  सक्षम बनाता है,             ताकि वे विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के सहयोग से भारत में  बड़े
 —  प्लेटफ़ॉ र्म लड़ा कू विमान, हेलिकॉप्टर,     —  पनडुब्बियाँ और बख़्तरबंद वाहन बना सकें ।

● वायु -          स्वतंत्र प्रणोदन से यु क्त छह पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए प्रोजेक्ट-75 (इंडिया)         सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत पहला अधिग्रहण कार्यक्रम था।
● वायु -                      स्वतंत्र प्रणोदन वायु मंडलीय ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पन्न करके पारंपरिक पनडुब्बी को कहीं अधिक समय तक जलमग्न रहने में  सक्षम बनाता है,  जिससे

          बैटरियाँ चार्ज करने के लिए स्नॉर्क ल करने की आवश्यकता घटती है।
● प्रोजेक्ट-75  की कलवरी-                  श्रेणी पनडुब्बियाँ फ़्रां  सीसी स्कॉर्पीन डिज़ा इन की हैं  और इन्हें  मुं बई स्थित मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है।
●  स्मार्ट एंटी-   एयरफ़ी ल्ड वेपन (SAAW)  एक सटीक-    निर्देशित ग्लाइड हथियार है,  जिसे DRDO        के हैदराबाद स्थित अनुसंधान कें द्र  इमारत ने स्टैं ड-     ऑफ़ दूरी से हवाई

          अड्डों की परिसंपत्तियों पर प्रहार करने के लिए डिज़ा इन किया है।
●                   रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद सशस्त्र बलों के पूँजीगत अधिग्रहणों के लिए आवश्यकता की स्वीकृ ति (AoN)   प्रदान करती है।

 मुख्य परीक्षा: “                  भारत का पारंपरिक पनडुब्बी कार्यक्रम विदेशी सहयोग के माध्यम से सैन्य क्षमता हासिल करने की संभावनाओंऔर सीमाओं,    ” दोनों को दर्शाता है।
प्रोजेक्ट-75  और प्रोजेक्ट-75 (इंडिया)                     के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए। स्वदेशी डिज़ा इन क्षमता का निर्माण करते हुए पनडुब्बी क्षमता के अंतराल को

       पाटने के लिए सामरिक साझेदारी मॉडल और अंतर-         सरकारी समझौतों का उपयोग कै से किया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग अब तक का रिकॉर्ड ·    —          मु ख्य भाग नया सौदा क्या जोड़ ता है और उसकी सीमाएँ  ·    —    मु ख्य भाग स्वदेशी पटरी ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  छत्तीसगढ़  धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 लागू होते ही गिरजाघरों ने लगाए ‘अपने जोखिम पर प्रवेश करें ’ के  बोर्ड
 अनुच्छेद 25   “ ”    धर्म के प्रचार का अधिकार देता है,    पर सर्वोच्च न्यायालय Stainislaus (1977)           में  कहता है कि इसमें  किसी अन्य व्यक्ति का धर्मां तरण

     →          कराने का अधिकार शामिल नहीं  राज्य ज़ि ला प्रशासन को पूर्व सूचना अनिवार्य करने वाले धर्मां तरण-        → विरोधी कानून बनाते और कड़े  करते हैं
   छत्तीसगढ़ अगस्त में  60           दिन की अग्रिम सूचना वाले नियम के साथ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026    →      अधिसूचित करता है गिरजाघरों को डर है कि

  आराधना में  ग़ै र-            ईसाइयों की मात्र उपस्थिति को धर्मां तरण का प्रयास माना जा सकता है,    जबकि दक्षिणपंथी समूह प्रार्थना-      → सभाओं में  व्यवधान डालते हैं
   ‘     ’      धमतरी के चर्च अपने जोखिम पर प्रवेश करें  के बोर्ड लगाते हैं  और 1,000      से अधिक उपासक कलेक्टरेट में  स्व-    घोषणाएँ जमा करते हैं

●    संविधान का अनुच्छेद 25 ग़ै र-       नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था,              सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप
 से मानने,         आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।

● Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh (1977)        में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 25           के अंतर्गत धर्म के प्रचार के अधिकार में  किसी अन्य
         व्यक्ति का धर्मां तरण कराने का मूल अधिकार शामिल नहीं है।

● Stainislaus      निर्णय ने उड़ी सा धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1967      और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968           को वैध ठहराते हुए ऐसे कानूनों को राज्य सूची के
‘  ’    लोक व्यवस्था विषय के अंतर्गत माना।

●  अनुच्छेद 26                         प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंधन करने तथा धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का
  अधिकार देता है।

●  अनुच्छेद 25(2)(b)                      राज्य को सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की शक्ति देता है।
● Shafin Jahan v. Asokan K.M. (2018)                में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी वयस्क द्वारा जीवनसाथी और आस्था का चयन अनुच्छेद 21    के अंतर्गत संरक्षित

है।
● Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017)               में  सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को भाग III    के अंतर्गत मूल

  अधिकार घोषित किया।

 मुख्य परीक्षा: “धर्मां तरण-                  विरोधी कानूनों  का बचाव कमज़ो र वर्गों के अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर किया जाता है,        किं तु  व्यवहार में  वे सभी की धार्मिक
     ”       स्वतंत्रता पर बोझ बन सकते हैं । छत्तीसगढ़ के हालिया घटनाक्रम और अनुच्छेद 21  व 25            पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र के आलोक में  इस कथन का

   आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिकआधार ·    —       मु ख्य भाग सभी पर पड़ ने वाला बोझ ·    —     मु ख्य भाग प्रशासन और अल्पसंख्यक ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  डिजी यात्रा पाँ च हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान के  लिए चेहरा-आधारित बोर्डिं ग का पायलट चलाएगी, यूरोपीय संघ 
के  साथ अंतरसंचालनीयता की तैयारी

           →           हवाई अड्डों पर प्रवेश और सुरक्षा द्वारों पर भीड़ बढ़ ती है नागर विमानन मंत्रालय एक बायोमेट्रिक बोर्डिं ग प्रणाली का समर्थन करता है,  जिसे AAI  और पाँ च 
       हवाई अड्डा संचालकों के स्वामित्व वाली एक गैर-     →  लाभकारी कं पनी चलाती है दिसंबर 2022           में  डिजी यात्रा घरेलू स्तर पर शुरू होती है और 39  हवाई
     → अड्डों तक फै ल जाती है DPDP अधिनियम, 2023               →   व्यक्तिगत डेटा संभालने वालों के लिए सहमति और सुरक्षा के दायित्व तय करता है अब डिजी
     यात्रा अंतरराष्ट्रीय प्रस्थानों के लिए ई-         पासपोर्ट नामांकन का पायलट चला रही है और EU      डिजिटल आइडें टिटी ढाँ चे के साथ क्रे डें शियल-  साझाकरण

 चाहती है

●     डिजी यात्रा फ़ा उंडेशन कं पनी अधिनियम, 2013   की धारा 8     के तहत पंजीकृ त एक गैर-   लाभकारी कं पनी है,  जिसके 26%      शेयर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के
 पास हैं ।

●     डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023          के तहत व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित,      बिना शर्त और असंदिग्ध होनी
चाहिए,        और डेटा प्रधान इसे वापस ले सकता है।
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● Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017)                में  सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के
 अनुच्छेद 21   और भाग III      के तहत संरक्षित मूल अधिकार माना।

● 1944           के शिकागो अभिसमय के तहत स्थापित संयु क्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी,    अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, मशीन-      पठनीय और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्टों के
    वैश्विक विनिर्देश तय करता है।

● संपर्क -                   रहित यात्रा के लिए वन आईडी पहल चलाने वाला अंतरराष्ट्रीय वायु  परिवहन संघ एयरलाइनों का एक व्यापारिक संघ है,  कोई अंतर-   सरकारी संगठन नहीं ।
● EU        के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के अनुच्छेद 45            के तहत यूरोपीय आयोग यह निर्णय ले सकता है कि कोई गैर-EU       देश पर्याप्त स्तर का डेटा संरक्षण सुनिश्चित 

 करता है,              जिससे आगे किसी प्राधिकार के बिना व्यक्तिगत डेटा का अंतरण संभव हो जाता है।

 मुख्य परीक्षा:            डिजी यात्रा जैसी बायोमेट्रिक यात्रा प्रणालियाँ सु विधा का वादा तो करती हैं ,  पर सहमति,   जवाबदेही और सीमा-         पार डेटा संरक्षण से जु ड़े  प्रश्न भी खड़े
      करती हैं । डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023              और निजता पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र के आलोक में  आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग लाभ ·    —    मु ख्य भाग विधिक कसौटियाँ ·    —   मु ख्य भाग जवाबदेही और सीमा-    पार मु द्दे ·  निष्कर्ष

25 सितंबर  निठारी मामले में  बरी होने के  दस महीने बाद सुरिंदर कोली मृत मिले; ग़लत दोषसिद्धि पर भारत में  कानून का अभाव 
उजागर
2006                    →       में  नोएडा के निठारी में  लापता बच्चों के अवशेष मिले और एक घरेलू नौकर अपराध का चेहरा बन गया यातना से ली गई स्वीकारोक्तियाँ और
‘   ’      → निठारी का कसाई के रूप में  सार्वजनिक ठप्पा 2009  से 2022   के बीच 13 मृत्युदंड,  और 2014           →  में  तय समय से चार घंटे पहले फाँ सी पर रोक मामले
एक-    एक कर ढहते गए,   और नवंबर 2025      →  में  सर्वोच्च न्यायालय से दोषमुक्ति न प्रतिकर,  न पुनर्वास,        → न कोई सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के साथ रिहाई
18 सितंबर, 2026  को मृत्यु,           जिसने ग़लत दोषसिद्धि पर कानून की माँ ग फिर से खोल दी

●    संविधान का अनुच्छेद 20(3)                     उपबंध करता है कि किसी अपराध के अभियु क्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं  किया जाएगा।
● Nilabati Behera v. State of Orissa (1993)        में  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21           के उल्लंघन के लिए आर्थिक प्रतिकर एक लोक विधि उपचार है, 

        जिस पर संप्रभु  उन्मु क्ति का बचाव लागू नहीं होता।
● Bachan Singh v. State of Punjab (1980)              “   ”   में  सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और उसे विरल से विरलतम मामलों तक

 सीमित किया।
●    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023   की धारा 84   दंड प्रक्रिया संहिता, 1973   की धारा 82              के समकक्ष है और न्यायालय को फ़ रार व्यक्ति को हाज़ि र होने के लिए

      उद्घोषणा प्रकाशित करने की शक्ति देती है।
●  पहचान अधिनियम, 1920 (Identification of Prisoners Act)       का स्थान लेने वाला दंड प्रक्रिया (शनाख़् त) अधिनियम, 2022       पहचान के उद्देश्य से दोषसिद्ध और

    —      — गिरफ़्तार व्यक्तियों के माप जिनमें  तस्वीरें  भी शामिल हैं  लेने,         संग्रहीत करने और उपयोग करने को विनियमित करता है।
●  अनुच्छेद 72(1)(c)        के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन सभी मामलों में ,     जहाँ दंडादेश मृत्यु दंड का है, क्षमा, प्रविलंबन,        विराम या परिहार देने अथवा दंडादेश का निलंबन, 

      परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है।
●   किशोर न्याय (     बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015   की धारा 74            विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की पहचान को किसी समाचार पत्र,  पत्रिका या 

दृश्य-         श्रव्य माध्यम में  प्रकट करने पर रोक लगाती है।

 मुख्य परीक्षा: “              भारत में  आपराधिक न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति के जीवन के दशकों छीन सकती है,             पर ग़लत सिद्ध होने पर उस क्षति की भरपाई का उसका कोई
   ”                      सुनिश्चित दायित्व नहीं है। निठारी मामले के आलोक में  ग़लत अभियोजन और ग़लत ढंग से दोषसिद्ध व्यक्तियों के पु नर्वास पर वैधानिक ढाँचे की आवश्यकता का

  परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —        मु ख्य भाग ग़लत दोषसिद्धियाँ कै से पैदा होती हैं  ·    —       मु ख्य भाग वर्तमान उपचार और उसकी कमियाँ ·    —    मु ख्य भाग ढाँचे में  क्या

   होना चाहिए ·   निष्कर्ष (Conclusion)

25 सितंबर  गुरुग्राम के  रजिस्ट्रार का आदेश: महिंद्रा ऑरा RWA साझा पार्कों  के  उपयोग पर EWS निवासियों पर लगी रोक हटाए
             → शहरी भूमि की बढ़ ती क़ी मतें  ग़रीबों को शहर के किनारों पर धके लती हैं  मिश्रित-         आय परियोजनाएँ सुनिश्चित करने के लिए राज्य निजी समूह-  आवास

   लाइसें सों के साथ EWS      → फ़्लैटों की शर्त जोड़ ते हैं  EWS  ब्लॉक अलग,               → सीमित रखरखाव शुल्क वाले भौतिक रूप से पृथक टावरों के रूप में  बनते हैं
  हस्तांतरण विलेख EWS      मालिकों को साझा क्षेत्रों और RWA      → से बाहर कर देते हैं  RWA              इस अलगाव को पार्कों और रास्तों पर रोक के रूप में  लागू करता

 →              है ज़ि ला रजिस्ट्रार निर्णय देता है कि विलेख बुनियादी आवागमन पर भारी नहीं पड़ सकते,  और RWA   अपील करता है

●   –    ₹प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3              लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार आर्थिक रूप से कमज़ो र वर्ग में ,  ₹और 3   ₹लाख से 6   लाख वाले
      परिवार निम्न आय वर्ग में  आते हैं ।

●    संविधान का अनुच्छेद 15(2)  के वल धर्म, मूलवंश, जाति,       लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों,  सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों,    सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों 
 में  प्रवेश,  तथा कु ओं, तालाबों, स्नानघाटों,                सड़ कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में  विभेद का निषेध करता है।

●  अनुच्छेद 17                अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में  उसके आचरण को निषिद्ध करता है,         तथा यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है।
●  संविधान (    एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019   ने अनुच्छेद 15(6)  और 16(6) जोड़े ,             जो शिक्षा और सरकारी नियोजन में  आर्थिक रूप से कमज़ो र वर्गों के लिए 

10%      तकआरक्षण को संभव बनाते हैं ;  इसे Janhit Abhiyan v. Union of India (2022)    में  बरकरार रखा गया।
● भू-  संपदा (   विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016   “  ”  के अंतर्गत साझा क्षेत्रों में  पार्क ,       खुले स्थान और आंतरिक सड़ कें  शामिल हैं ,       और प्रवर्तक को साझा क्षेत्रों का

          अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व आवंटियों के संघ को हस्तांतरित करना होता है।
● Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023)             में  सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 19  और 21    के मूल अधिकार राज्य 

           के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित किए जा सकते हैं ।
●   –          प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करता है,          और इसमें  सार्वजनिक तथा निजी डेवलपरों को जोड़ ने वाला

‘    ’   भागीदारी में  किफ़ा यती आवास घटक शामिल है।
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 मुख्य परीक्षा: “               भारतीय शहरों में  समावेशी आवास नीतियाँ किफ़ा यती इकाइयाँ तैयार करने में  तो सफल रही हैं ,      ”   पर समावेशी मोहल्ले बनाने में  नहीं । निजी आवासीय
                           सोसाइटियों में  आर्थिक रूप से कमज़ो र वर्ग के निवासियों की साझा क्षेत्रों तक पहुँ च को लेकर हाल के विवादों  के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण

 कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —   मु ख्य भाग उपलब्धियाँ ·    —        मु ख्य भाग मोहल्ले समावेशी क्यों नहीं बन पाते ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·   निष्कर्ष (Conclusion)

26 सितंबर  कर्नाटक का आरोप — पोर्टल में  अंतर के  कारण कें  द्र ने 15वें  वित्त आयोग के  पंचायत अनुदान से ₹2,186.20 करोड़  
रोके
73   वाँ संशोधन (1992)      पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है,             →  पर उनकी धनराशि राज्य और कें  द्रीय हस्तांतरणों पर निर्भर रह जाती है अनुच्छेद 280(3)
(bb)           → पंचायत अनुदान को वित्त आयोग के दायरे में  लाता है 15      वाँ वित्त आयोग समय पर हस्तांतरण, लेखा-       परीक्षित खातों और ऑनलाइन रिपोर्टिं ग पर

   →      शर्तें जोड़ ता है कें  द्र जारी करने का निर्णय ई-           →       ₹ग्राम स्वराज पोर्टल के आँकड़ों  के आधार पर करता है कर्नाटक की पोर्टल पर प्राप्तियाँ लगभग 225 
     ₹करोड़ कम दिखती हैं  और 2,186.20     करोड़ रोक दिए जाते हैं ,      जिसे राज्य चयनात्मक बर्ताव कहता है

●    संविधान का अनुच्छेद 280                     यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति हर पाँच वर्ष में  एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों वाला वित्त आयोग गठित करें ।
● 73        वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 280(3)(bb)                    वित्त आयोग से यह अपेक्षा करता है कि वह पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए किसी राज्य के

      संचित निधि को बढ़ा ने के उपाय सुझाए।
●  अनुच्छेद 243-I                          के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल हर पाँच वर्ष में  एक राज्य वित्त आयोग गठित करते हैं  जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है।
●  अनुच्छेद 243H            राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह पंचायतों को कर, शुल्क,    पथकर और फ़ी स लगाने,        वसूलने और उपयोग करने के लिए प्राधिकृ त

करे।
● 15      वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एन.के .    सिंह ने की थी,  और 16          वें वित्त आयोग की अध्यक्षता अरविंद पानगढ़ि या कर रहे हैं ।
●                स्थानीय निकायों को मिलने वाले टाइड अनुदान के वल निर्दिष्ट उद्देश्यों पर ख़ र्च किए जा सकते हैं ,          जबकि अनटाइड अनुदान वेतन और स्थापना ख़ र्चों को छोड़ कर

            स्थानीय रूप से महसूस की गई ज़ रूरतों पर उपयोग किए जा सकते हैं ।
● ई-        ग्राम स्वराज पंचायती राज मंत्रालय का पंचायत नियोजन,   लेखा और प्रगति-      रिपोर्टिं ग के लिए ऑनलाइन एप्लिके शन है।

 मुख्य परीक्षा: “         स्थानीय निकायों को सशर्त अनु दान जवाबदेही मज़ बूत करते हैं ,        ”      पर राजकोषीय संघवाद को कमज़ो र कर सकते हैं । पंचायतों के लिए वित्त आयोग
                   अनुदान के संदर्भ में  इस कथन की परीक्षा कीजिए। ऐसे अनु दानों के स्वरूप को कै से बेहतर बनाया जा सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग जवाबदेही के लाभ ·    —    मु ख्य भाग संघीय क़ी मत ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  उमर अब्दुल्ला ने 2000 के  स्वायत्तता प्रस्ताव को आगे बढ़ा ते हुए जम्मू-कश्मीर के  राज्य के  दर्जे की बहाली का प्रस्ताव 
पेश किया; भाजपा ने प्रतियाँ  फाड़ीं 

 अनुच्छेद 370  और 1952    का दिल्ली समझौता जम्मू-      कश्मीर को व्यापक स्वायत्तता देते हैं ,  जो 9  अगस्त 1953        को शेख अब्दुल्ला की बर्ख़ा स्तगी के बाद
    → क्षीण होने लगती है जम्मू-   कश्मीर विधानसभा 26  जून 2000      को स्वायत्तता प्रस्ताव पारित करती है,       →  जिसे कें  द्र ख़ा रिज कर देता है अगस्त 2019  में

 अनुच्छेद 370                   →  को निष्प्रभावी कर दिया जाता है और राज्य को दो कें  द्र शासित प्रदेशों में  बाँ ट दिया जाता है दिसंबर 2023      में  सर्वोच्च न्यायालय कें  द्र के इस 
             →  आश्वासन पर इसे बरक़ रार रखता है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा नवंबर 2024        में  निर्वाचित कें  द्र शासित प्रदेश की विधानसभा विशेष-   दर्जे का

                  प्रस्ताव पारित करती है और अब भाजपा के विरोध के बीच पूर्ण राज्य के दर्जे की माँ ग करती है

●  अनुच्छेद 3                           के अंतर्गत नया राज्य बनाने या किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में  परिवर्तन करने वाला विधेयक संसद में  के वल राष्ट्रपति की सिफ़ा रिश पर ही पेश किया
  जा सकता है।

●  अनुच्छेद 3              के अंतर्गत किसी विधेयक पर राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होते।
●  अनुच्छेद 4    के अनुसार अनुच्छेद 2  और 3      के अंतर्गत बनी विधियाँ अनु च्छेद 368           के प्रयोजन के लिए संविधान के संशोधन नहीं मानी जाती हैं ।
●     जम्मू और कश्मीर पु नर्गठन अधिनियम, 2019       ने विधानमंडल वाला कें  द्र  शासित प्रदेश जम्मू-   कश्मीर और विधानमंडल-      रहित कें द्र  शासित प्रदेश लद्दाख बनाया।
●  अनुच्छेद 239A,              जो संसद को पु दुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने की अनुमति देता है,  को 2019     के पु नर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू-    कश्मीर के कें  द्र

      शासित प्रदेश पर भी लागू किया गया।
●    इन रे अनुच्छेद 370 (2023)       मामले में  सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370            को निष्प्रभावी बनाए जाने को बरक़ रार रखा और निर्देश दिया कि जम्मू-    कश्मीर का राज्य

    दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए।
● 1952              का दिल्ली समझौता जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच संघ के साथ जम्मू-         कश्मीर के संवैधानिक संबंध को लेकर संपन्न हुआ था।

 मुख्य परीक्षा: “            किसी राज्य को कें द्र शासित प्रदेश में  बदलने के लिए अनुच्छेद 3           ” का उपयोग भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप पर प्रश्न उठाता है। जम्मू-   कश्मीर के
   संदर्भ में  चर्चा कीजिए,                और उसके राज्य के दर्जे की बहाली के संवैधानिक मार्ग तथा चु नौतियों की परीक्षा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —    मु ख्य भाग न्यायिक स्थिति ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  व्यापार रहस्यों पर समर्पित कानून पर DPIIT का पुनर्विचार, मुखबिर संरक्षण और अनुपालन बोझ के  बीच संतुलन की 
तलाश

    भारत का बौद्धिक संपदा (IPR)  कानून पेटें ट,       कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को कवर करता है,        पर गोपनीय जानकारी को संविदाओं और साम्या (Equity)  के
    →    भरोसे छोड़ देता है स्टार्टअप और तकनीकी फ़ र्में ,      जिनका मूल्य अपटें ट जानकारी में  है,          कर्मचारियों या साझेदारों द्वारा उसे लीक करने पर कमज़ो र

   → उपचार पाती हैं  TRIPS  अनुच्छेद 39            →        के दायित्व और विदेशी साझेदार स्पष्ट संरक्षण की माँ ग करते हैं  विधि आयोग एक समर्पित विधान की सिफ़ा रिश
  → करता है DPIIT     मसौदे पर पुनर्विचार करता है,          जिसमें  मुखबिर संरक्षण और अनुपालन बोझ अभी खुले प्रश्न हैं

● WTO  के TRIPS    समझौते का अनुच्छेद 39       अप्रकटित सूचना की रक्षा से संबंधित है,            जिसमें  व्यापार रहस्य और नियामकों को सौं पे गए परीक्षण आँकड़े  शामिल हैं ।
● TRIPS  अनुच्छेद 39            के अंतर्गत कोई सूचना तब संरक्षित होती है जब वह गोपनीय हो,        गोपनीय होने के कारण व्यावसायिक मूल्य रखती हो,     और उसे गोपनीय बनाए

       रखने के लिए यु क्तियु क्त क़ दम उठाए गए हों।
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●          भारत में  व्यापार रहस्यों पर कोई समर्पित विधान नहीं है;    संरक्षण भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, गोपनीयता-         भंग के साम्यिक सिद्धांत और न्यायिक पूर्वनिर्णयों पर
 टिका है।

●   भारतीय संविदा अधिनियम, 1872   की धारा 27  विधिपूर्ण व्यापार,             वृत्ति या व्यवसाय में  रोक लगाने वाले करारों को शून्य घोषित करती है,   सिवाय सद्भावना
(Goodwill)      की बिक्री के सीमित अपवाद के ।

●                           व्यापार रहस्य स्वतंत्र खोज या रिवर्स इंजीनियरिंग के विरुद्ध कोई अनन्य अधिकार नहीं देता और तब तक अनंत काल चल सकता है जब तक गोपनीयता बनी रहे।
●   मु खबिर संरक्षण अधिनियम, 2014               सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार या शक्ति के दुरुपयोग से संबंधित प्रकटीकरण पर लागू होता है।
●       उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)     राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016     के लिए नोडल विभाग है।

 मुख्य परीक्षा: “  भारत पेटें ट,         कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की रक्षा विधान से करता है,            ”    पर व्यापार रहस्यों को संविदाओं और अदालतों के भरोसे छोड़ देता है। भारत में  एक
            समर्पित व्यापार रहस्य कानून के पक्ष की परीक्षा कीजिए। ऐसे कानून को नवाचारकों,          कर्मचारियों और मु खबिरों के हितों में  संतु लन कै से बनाना चाहिए? (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग वर्तमान स्थिति ·    —       मु ख्य भाग कानून के पक्ष में  तर्क ·    —   मु ख्य भाग संतु लन ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  चार बंदरगाहों को भारत के  पहले ‘मेगा पोर्ट ’ का दर्जा; NHAI ने 50,000 किमी एक्सप्रेसवे नेटवर्क  के  लिए डिज़ा इन 
संहिताबद्ध किया

          → उच्च लॉजिस्टिक्स लागत भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ो र करती है सागरमाला,   भारतमाला और PM      गति शक्ति एकीकृ त बंदरगाह और
      →       सड़ क निवेश को आगे बढ़ा ती हैं  बंदरगाह अभिशासन में  प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021        और नए पत्तन विधान से सुधार होता है,  जबकि

 एक्सप्रेसवे असमान, सलाहकार-       →  चालित मानकों पर बनते रहते हैं  कें  द्र 30   “  ”          जुलाई को मेगा पोर्ट के मानदंड परिभाषित करता है और चार बंदरगाहों को
  नामित करता है,       → जिनमें  निजी मुंद्रा भी शामिल है NHAI  नियोजित 50,000  किमी उच्च-           गति नेटवर्क के लिए एक ही डिज़ा इन संहिता जारी करता है

●     संघ सूची की प्रविष्टि 27                  के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई विधि से या उसके अंतर्गत प्रमु ख बंदरगाह घोषित बंदरगाह संघ का विषय हैं ,      जबकि प्रमु ख बंदरगाहों से भिन्न
     बंदरगाह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 31    के अंतर्गत आते हैं ।

●    प्रमु ख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021     ने प्रमु ख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963             का स्थान लिया और पत्तन न्यासों को प्रमु ख पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में  बदला।
●           भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988    के अंतर्गत हुई थी।
●        राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956   की धारा 3A      के अंतर्गत अर्जित की जाती है।
● PM               गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंत्रालयों में  अवसंरचना की एकीकृ त योजना के लिए एक GIS-    आधारित डिजिटल मंच है,  जो 2021    में  शु रू किया गया।
●  सागरमाला पत्तन-       आधारित विकास के लिए कें द्री य कार्यक्रम है,   जो पत्तन आधुनिकीकरण,  पत्तन संपर्क ता, पत्तन-       संबद्ध औद्योगीकरण और तटीय समु दाय विकास को 

  कवर करता है।
● यात्री-    कार समकक्ष इकाई (PCU)                       एक मापदंड है जो सड़ क क्षमता के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों को यात्री कारों की समतुल्य संख्या में  बदलता है।

 मुख्य परीक्षा: “                ”         भारत की लॉजिस्टिक्स लागत नियमों और मानकों से उतनी ही तय होती है जितनी निवेश से। भारत के पहले मेगा पोर्ट की अधिसूचना और उच्च-  गति
   गलियारों के लिए NHAI             की एकसमान डिज़ा इन मार्गदर्शिका के आलोक में  इस कथन की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग बंदरगाह ·    —   मु ख्य भाग राजमार्ग ·    —   मु ख्य भाग व्यवस्था ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  आंध्र प्रदेश की नई कक्षा 1-2 पाठ्यपुस्तकें   दिखाती हैं  कि पुरुष आधे घरेलू काम करते हैं
                   →           बच्चे पढ़ पाने से पहले ही तस्वीरों से यह सोख लेते हैं  कि घर में  कौन क्या करता है पुरानी पाठ्यपुस्तकें  घरेलू काम पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाना

 दिखाती थीं ,        → जो एक मान्यता को मज़ बूत करती थीं  समय-            उपयोग सर्वेक्षण दिखाते हैं  कि भारतीय महिलाएँ अधिकांश अवैतनिक घरेलू और देखभाल-कार्य  
 उठाती हैं ,           → जो कई महिलाओं को वैतनिक रोज़ गार से बाहर रखता है NEP 2020     और नए पाठ्यक्रम ढाँ चे लैं गिक-       →संवेदनशील सामग्री की माँ ग करते हैं   

   आंध्र प्रदेश कक्षा 1-2         की पाठ्यपुस्तकों को पुरुषों और महिलाओं के बीच 50:50 काम-        बँटवारे के साथ फिर से तैयार करता है

●   भारत में  समय-                 उपयोग सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है;  पहला अखिल-
  भारतीय दौर 2019   में  हुआ था।

●    संविधान का अनुच्छेद 51A(क)               महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलनों को त्यागने का एक मूल कर्तव्य स्थापित करता है।
●      मूल कर्तव्यों को संविधान में  42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा,        स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ा रिश पर जोड़ा  गया।
●        आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचा (2022)           तीन से आठ वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है,   जिसमें  कक्षा 1  और 2  शामिल हैं ।
●    सतत विकास लक्ष्य 5.4              अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू काम को पहचानने और महत्व देने की माँग करता है,          जिसमें  घर और परिवार के भीतर साझा ज़ि म्मेदारी को

   बढ़ा वा देना शामिल है।
●    आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण,       जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संचालित करता है,    श्रम बल भागीदारी दर,        श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोज़ गारी दर मापता है।
●   शिक्षा को 42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976          द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में  स्थानांतरित किया गया।

 मुख्य परीक्षा: “            ”   लैं गिक भूमिकाएँ  प्रश्न किए जाने से बहुत पहले सीख ली जाती हैं । इस संदर्भ में ,            भारत में  अवैतनिक घरेलू काम के असमान बँटवारे को संबोधित करने
               में  स्कू ली पाठ्यक्रमऔर पाठ्यपु स्तकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे हस्तक्षेपों  की सीमाएँ  क्या हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है ·    —    मु ख्य भाग आर्थिक जुड़ा व ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·  निष्कर्ष

26 सितंबर  कें  द्र ने नागा शांति-मेज़  पर एक कें  द्रीय मंत्री को बैठाया, NSCN-IM की एक माँ ग पूरी की
1947               → में  नागा नेशनल काउंसिल स्वतंत्रता का दावा करती है और उग्रवाद शुरू होता है 16-   सूत्री समझौता (1960)  अनुच्छेद 371A    के साथ नागालैं ड

  राज्य बनाता है,  पर 1975           के शिलांग समझौते से आंदोलन विभाजित हो जाता है और NSCN     → का जन्म होता है NSCN-IM 1997  में  संघर्ष-    विराम में  प्रवेश
   करता है और 2015        → में  फ़्रे  मवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है झंडा,    संविधान और मध्यस्थ आर.एन.         रवि के साथ कड़ वे सार्वजनिक विवाद पर वार्ता ठप 

   →          हो जाती है नए मध्यस्थ अजित लाल और मेज़ पर एक कें  द्रीय मंत्री,       यहाँ तक कि ईस्टर्न फ़्लैं क और जन-  अधीरता NSCN-IM     पर दबाव बढ़ा ते हुए भी
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●  संविधान (  तेरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962     द्वारा जोड़ा  गया अनुच्छेद 371A,       नागालैं ड के लिए विशेष प्रावधान करता है,        जिनमें  नागा प्रथागत विधि तथा भूमि और
         उसके संसाधनों के स्वामित्व व अंतरण का संरक्षण शामिल है।

●       नागालैं ड राज्य का सृजन नागालैं ड राज्य अधिनियम, 1962       के तहत हुआ और इसका उद्घाटन 1  दिसंबर 1963  को हुआ।
●         भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच 1960  का 16-         सूत्री समझौता नागालैं ड के सृजन से पहले हुआ था।
● NSCN   का गठन 1980    में  इसाक चिशी स्वू,    थुइंगालें ग मु इवा और एस.एस.    खपलांग ने किया था,  और 1988   में  यह NSCN (IM)  और NSCN (K)    में  विभाजित हो

गया।
● NSCN-IM 1997      से भारत सरकार के साथ संघर्ष-     विराम की स्थिति में  है,     और फ़्रे मवर्क समझौते पर 3  अगस्त 2015    को हस्ताक्षर हुए थे।
●      नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों ने 2017       ‘  ’    में  भारत सरकार के साथ एक सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर किए थे।

 मुख्य परीक्षा: 1997                   से जारी नागा शांति प्रक्रिया जातीय उग्रवादों  को बातचीत से सु लझाने के भारत के दृष्टिकोण की शक्तियाँ और सीमाएँ ,      दोनों दर्शाती है। वार्ता में
           एक कें द्री य मंत्री को शामिल करने के हाल के निर्णय और NSCN-IM         की अनसुलझी माँगों  के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —   मु ख्य भाग शक्तियाँ ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·    —     मु ख्य भाग आगे की राह ·   निष्कर्ष (Conclusion)

26 सितंबर  भारत के  परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करें , संशोधन नहीं : न्यूनतम प्रयोग-पूर्व  त्याग बना रहे, प्रतिकार स्पष्ट हो
 मई 1998  में  पोखरण-II          →  भारत को प्रत्यक्ष परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनाता है कारगिल (1999)         दिखाता है कि परमाणु हथियार सीमित युद्ध नहीं

रोकते,    और उसके बाद 1999       → का प्रारूप परमाणु सिद्धांत आता है 4  जनवरी 2003  का CCS  निर्णय NFU,      विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और व्यापक
    →              प्रतिकार तय करता है पाकिस्तान सामरिक परमाणु हथियार बनाता है और चीन अपने शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करता है,  जबकि AI, 

            →          हाइपरसॉनिक हथियार और मिसाइल रक्षा निर्णय के लिए समय घटा देते हैं  माँ ग उठती है कि एक सार्वजनिक समीक्षा हो जो NFU     बनाए रखे पर दायरे
    और क्षमताओं को स्पष्ट करे

●      भारत के परमाणु  सिद्धांत को 1999      के प्रारूप परमाणु  सिद्धांत के बाद, 4  जनवरी 2003            को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के एक निर्णय द्वारा क्रियान्वित किया
 गया था।

●      भारत के परमाणु  सिद्धांत के अनुसार,                    परमाणु  हथियारों का प्रयोग के वल भारतीय भूभाग या कहीं भी भारतीय सेनाओं पर परमाणु  हमले के प्रतिकार में  किया जाएगा, 
         सिवाय किसी बड़े  जैविक या रासायनिक हमले के अपवाद के ।

●             भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण की राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं ,             और वह एकमात्र निकाय है जो परमाणु  हथियारों के प्रयोग को प्राधिकृ त
  कर सकता है।

●             परमाणु  कमान प्राधिकरण की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं ।
● पोखरण-II   परमाणु  परीक्षण 11  और 13  मई 1998    को किए गए थे।
●       भारत परमाणु  अप्रसार संधि या व्यापक परमाणु -परीक्षण-      प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
●             परमाणु  सप्लायर समूह ने भारत को नागरिक परमाणु  व्यापार के लिए छू ट 2008   में  दी थी।

 मुख्य परीक्षा: “           ”          किसी सिद्धांत की समीक्षा करना उसे संशोधित करने जैसा नहीं है। भारत के सामरिक परिवेश में  आए बदलावों के आलोक में ,     परीक्षण कीजिए कि क्या
  भारत के 2003   के परमाणु  सिद्धांत,     विशेष रूप से न्यूनतम प्रयोग-     पूर्व त्याग और व्यापक प्रतिकार,      को संशोधन की आवश्यकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  भूमिका (Introduction)  ·    —     मु ख्य भाग परिवेश में  बदलाव ·    —       मु ख्य भाग संशोधन के पक्ष में  तर्क ·    —          मु ख्य भाग संशोधन के बिना समीक्षा के पक्ष में  तर्क ·  
 निष्कर्ष (Conclusion)

28 सितंबर  मानसून सत्र का 46 दिनों का सत्रावसान-रहित अंतराल लोकसभा के  इतिहास का तीसरा सबसे लंबा
 अनुच्छेद 85       सत्रों का समय कार्यपालिका पर छोड़ ता है,          →       के वल छह महीने के अंतराल की सीमा के साथ पीठासीन अधिकारी सदन को अनिश्चित काल

              →      के लिए स्थगित करता है और सामान्यतः राष्ट्रपति तुरंत बाद सत्रावसान कर देते हैं  व्यवधानों से भरा मानसून सत्र 13       अगस्त को स्थगित होता है पर
   →         सत्रावसित नहीं होता सदन तकनीकी रूप से सत्र में  बना रहता है,            →  जिससे अध्यक्ष उसे बिना नए आह्वान के फिर बुला सकता है अंतराल 46  दिनों तक 

 पहुँचता है,   जो के वल 1987  और 1989  के बोफ़ो र्स-        कालीन अंतरालों के बाद तीसरे स्थान पर है

●  अनुच्छेद 85(1)                           के अंतर्गत किसी सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह मास से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
●  अनुच्छेद 85(2)                    के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं  और लोकसभा को भंग कर सकते हैं ।
●             अनिश्चित काल के लिए स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित होता है,       जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा आदेशित होता है।
●          संसद में  लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान पर समाप्त (lapse)  नहीं होते।
●           लोकसभा के विघटन पर लोकसभा में  लंबित कोई विधेयक समाप्त (lapse)   हो जाता है।
●           संयु क्त संसदीय समिति एक सदन में  पारित प्रस्ताव से बनती है,      जिसे दूसरा सदन सहमति देता है।
●   संसद की विभाग-      संबंधित स्थायी समितियाँ पहली बार 1993     में  स्थापित की गई थीं ।

 मुख्य परीक्षा: “                ”      संसद के आह्वान और सत्रावसान पर कार्यपालिका के नियंत्रण ने विधायी निगरानी को कमज़ो र किया है। लोकसभा के हाल के लंबे sine die  स्थगन
                के आलोक में  आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। संसद के नियमित कामकाज को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग निगरानी पर प्रभाव ·    —   मु ख्य भाग सुधार ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  सर्वोच्च न्यायालय का हर लापता व्यक्ति के  लिए अनिवार्य FIR का निर्देश बाल-संरक्षण नियम को वयस्कों तक खीं चता है
       लापता बच्चों के मामले लंबे समय तक ग़ै र-  ‘  ’   संज्ञेय गुमशुदगी रिपोर्ट माने जाते थे,        →    जिन पर बहुत कम अनुसरण होता था बचपन बचाओ आंदोलन (2013) 

   बच्चों के लिए FIR            →   अनिवार्य करता है और अपहरण या तस्करी की उपधारणा बनाता है ललिता कु मारी (2013)     सामान्यतः संज्ञेय अपराधों में  FIR  दर्ज
    → करना अनिवार्य बनाता है 2011    का एक चेन्नई मामला,  जो 14    वर्षों से अप्राप्य है,      → सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचता है जी.      गणेश में  न्यायालय के निर्देश

 अनिवार्य FIR       को हर लापता व्यक्ति तक बढ़ा ते हैं ,    जिसमें  विधिक अभिकरण (legal agency)      रखने वाले वयस्क भी शामिल हैं
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●                      ललिता कु मारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में  एक संविधान पीठ ने माना कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध को उजागर करती है,  तब FIR    दर्ज करना अनिवार्य है।
●    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023   की धारा 173, CrPC   की धारा 154    का स्थान लेती है,        जो संज्ञेय मामलों में  सूचना से संबंधित है।
● BNSS   की धारा 173         प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपराध कहीं भी हुआ हो,          किसी भी थाने में  दर्ज कराने की अनुमति देती है।
● BNSS        के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी गई FIR          पर सूचनादाता के हस्ताक्षर तीन दिनों के भीतर होने चाहिए।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 143         व्यक्तियों की तस्करी के अपराध को परिभाषित करती है।
●    संविधान का अनुच्छेद 23 मानव-        व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है।
●       बचपन बचाओआंदोलन बनाम भारत संघ (2013)             में  सर्वोच्च न्यायालय ने लापता बच्चों के मामलों में  अनिवार्य रूप से FIR      दर्ज करने का निर्देश दिया था।

 मुख्य परीक्षा:  अनिवार्य FIR       पंजीकरण असुरक्षित व्यक्तियों की रक्षा करता है,               पर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में  हस्तक्षेप भी कर सकता है। लापता व्यक्तियों पर सर्वोच्च
       न्यायालय के निर्देशों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023        के उपबंधों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग विधिकआधार ·    —   मु ख्य भाग लाभ ·    —   मु ख्य भाग चिंताएँ  ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  ईरान ने चाबहार–ज़ा हेदान रेल लिंक पूरा किया, कश्मीर के  पुराने व्यापार-मार्ग फिर कनेक्टिविटी बहस के  कें  द्र में
        पाकिस्तान भारत को अफ़ ग़ा निस्तान और मध्य एशिया तक स्थल-        →   मार्ग पारगमन देने से इनकार करता है भारत इसके इर्द-       गिर्द जाने के लिए ईरान के

   चाबहार बंदरगाह और INSTC     →           में  निवेश करता है अमेरिकी प्रतिबंध ईरान में  भारत की भूमिका को धीमा करते हैं ,    और ईरान स्वयं चाबहार-   ज़ा हेदान रेलवे
  →        बनाता है होर्मुज़ बंद है और ईरान नाके बंदी में  है,      तभी यह लाइन पूरी होती है,      इसलिए भारत प्रतिबंध हटने तक प्रबंधन-      अधिकार न्यास में  रखने पर

   →                         बातचीत करता है यह प्रश्न फिर उठता है कि क्या कश्मीर और लद्दाख से होकर जाने वाले भारत के अपने उत्तरी मार्ग कभी फिर खोले जा सकते हैं
●     चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-         बलूचिस्तान प्रां त में  ओमान की खाड़ी  पर स्थित है,    होर्मु ज़ जलडमरूमध्य के बाहर।
●                   भारत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से चाबहार में  शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का विकास और संचालन करता है।
●  अंतरराष्ट्रीय उत्तर-     दक्षिण परिवहन गलियारे पर भारत,     ईरान और रूस ने 2000   में  एक बहु-       विधि मार्ग के रूप में  सहमति दी,         जो ईरान से होकर हिंद महासागर को रूस

  से जोड़ ता है।
●   भारत ने 2018     में  अश्ग़ाबात समझौता स्वीकार किया,                  जो मध्य एशिया और फ़ा रस की खाड़ी  के बीच एक परिवहन गलियारे के लिए एक पारगमन व्यवस्था है।
●    ज़ा हेदान ईरान के सिस्तान-     बलूचिस्तान प्रां त की राजधानी है,         जो अफ़ ग़ा निस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट है।
●               कराकोरम दर्रा ऐतिहासिक रूप से लद्दाख को शिनजियांग के यारकं द से जोड़ ने वाले कारवाँ व्यापार-    मार्ग का हिस्सा था।
● जम्मू-   कश्मीर और पाकिस्तान-     अधिकृ त कश्मीर के बीच सीमा-रेखा-   पार व्यापार 2008         में  शु रू हुआऔर भारत ने इसे अप्रैल 2019    में  निलंबित कर दिया।

 मुख्य परीक्षा: “       भारत की मध्य एशिया तक पहुँ च भूगोल,       ” प्रतिबंधों  और अनसुलझी सीमाओं की बंधक है। चाबहार-          ज़ा हेदान रेल लिंक के पूरा होने और कश्मीर के
         ऐतिहासिक मार्गों को फिर खोलने की बहस के आलोक में ,                मध्य एशिया की ओर भारत की कनेक्टिविटी रणनीति की संभावनाओंऔर सीमाओं पर चर्चा कीजिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग भूगोल ·    —   मु ख्य भाग प्रतिबंध ·    —   मु ख्य भाग सीमाएँ  ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  पारिस्थितिक और स्थानीय आपत्तियों के  बाद रेलवे ने उरी-बारामुला लाइन और क़ा ज़ी गुंड-श्रीनगर-बडगाम दोहरीकरण 
को ठंडे बस्ते में  डाला
उधमपुर-श्रीनगर-           →      बारामुला लाइन घाटी को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ ती है सेना और योजनाकार रेल को LoC        के पास उरी तक विस्तारित करना और

         →    घाटी लाइन को दोहरीकरण से क्षमता बढ़ा ना चाहते हैं  यह गलियारा बारामुला क़ स्बे,    बाग़ों   और ज़ो न 5      →    के पहाड़ों   को काटता है किसानों का विरोध
                  →      अनंतनाग शाखा लाइनों को रोक देता है और बारामुला के विधायक स्वतंत्र भूकं पीय अध्ययन की माँ ग करते हैं  कै बिनेट सचिवालय दोनों प्रस्ताव वापस

        भेजता है और रेलवे बोर्ड इन्हें  छोड़ देता है

●         भारत में  भूकं पीय ज़ो निंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IS 1893     में  निर्धारित की जाती है,   जिसमें  ज़ो न 5     सर्वोच्च भूकं पीय जोखिम दर्शाता है।
● उधमपुर-श्रीनगर-     बारामु ला रेल कड़ी  को 2002       में  राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था,         और बारामु ला कश्मीर रेल लाइन का उत्तरी छोर है।
●    पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006,  पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986      के अंतर्गत जारी की गई है,     और रेल परियोजनाएँ  सामान्यतः पूर्व-  पर्यावरणीय

          मंज़ू री की माँग करने वाली इसकी अनुसूची में  सूचीबद्ध नहीं हैं ।
●  वन (   संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980,  जैसा 2023   में  संशोधित हुआ,             राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जु ड़ी  सामरिक रैखिक परियोजनाओं के लिए

 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, LoC  या LAC  से 100     किलोमीटर के भीतर की वन-     भूमि को छू ट देता है।
●          रेलवे सातवीं अनु सूची की संघ सूची का एक विषय है।
●        उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण,    पु नर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013,    कु छ छू टों के अधीन,     भूमि अधिग्रहण से पहले

      सामाजिक प्रभाव आकलन की माँग करता है।

 मुख्य परीक्षा: “                      पारिस्थितिक रूप से नाज़ु क और भूकं पीय रूप से सक्रिय सीमावर्ती क्षेत्रों में  सामरिक अवसंरचना को राष्ट्रीय सु रक्षा को पारिस्थितिकऔर सामाजिक
     ” लागतों के साथ संतु लित करना चाहिए। उरी-                       बारामु ला रेल लाइन के हाल में  ठंडे बस्ते में  डाले जाने के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। ऐसी परियोजनाओं पर निर्णय लेने के

     लिए एक संस्थागत ढाँचा सु झाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग सामरिक पक्ष ·    —      मु ख्य भाग पारिस्थितिकऔर सामाजिक लागतें  ·    —    मु ख्य भाग संस्थागत ढाँचा ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  विधिक माप विज्ञान (IST) नियम, 2026 — फ़ रवरी 2027 से NPL की परमाणु घड़ी  वाला समय ही भारत का एकमात्र 
विधिक समय
1967             में  सेकं ड को सीज़ि यम परमाणु पर आधारित पुनर्प रिभाषित किया जाता है और NPL   भारत का समय-     → पालक बन जाता है नेटवर्क ,   एक्सचें ज और

      बैं क चार दशकों में  चुपचाप मुफ़्त GPS     →         समय अपना लेते हैं  भारत का अपना स्रोत बनने के लिए तैयार NavIC       घड़ि यों की ख़ राबी से उपग्रह गँवाकर
          →                 → न्यूनतम चार से कम कार्यरत यान तक गिर जाता है युद्ध और जैमिंग दिखाते हैं  कि विदेशी उपग्रह संके त रोका या मिथ्यायित किया जा सकता है
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   उपभोक्ता मामले विभाग 27  अगस्त 2026  को IST    नियम अधिसूचित करता है,   जो फ़ रवरी 2027  से NPL-  अनुरेखित (traceable) IST    को अनिवार्य बनाते
हैं

●    विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009         का प्रशासन कें द्र  में  उपभोक्ता मामले विभाग करता है,           और विधिक माप विज्ञान के राज्य नियंत्रक इसे लागू करते हैं ।
● 1967  से SI   सेकं ड को सीज़ि यम-133                  परमाणु  की मूल अवस्था के दो हाइपरफ़ा इन स्तरों के बीच संक्रमण से मेल खाने वाले विकिरण के 9,192,631,770  आवर्तनों

      के रूप में  परिभाषित किया गया है।
●    समन्वित सार्वभौमिक समय (UTC)            की गणना फ़्रां  स के सेव्र में  अंतरराष्ट्रीय भार एवं माप ब्यूरो (BIPM)          राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की परमाणु  घड़ि यों के आधार पर करता

है।
●    भारतीय मानक समय 82.5°     पूर्व देशांतर पर आधारित है,          जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ा पु र के निकट से गु ज़ रता है,  और UTC      से साढ़े  पाँ च घंटे आगे है।
● CSIR-   राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला,  नई दिल्ली,             भारत की राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्था है और समय सहित देश के SI       मात्रकों के प्राथमिक मानक बनाए रखती है।
● NavIC (IRNSS)  को सात-          उपग्रह क्षेत्रीय प्रणाली के रूप में  डिज़ा इन किया गया है,       जो भारत और उसके आसपास लगभग 1,500      किमी तक को कवर करती है,  और

       स्थिति तय करने के लिए रिसीवर को कम-से-      कम चार उपग्रहों के संके त चाहिए।
●         हाइड्रोजन मेज़ र बहुत उच्च अल्पकालिकआवृत्ति स्थिरता देता है,          जबकि सीज़ि यम घड़ी  सेकं ड की प्राथमिक परिभाषा प्रदान करती है।

 मुख्य परीक्षा: “      ”    सटीक समय एक अदृश्य अवसंरचना है। विधिक माप विज्ञान (   भारतीय मानक समय) नियम, 2026          के आलोक में  चर्चा कीजिए कि भारत ने अपनी
    परमाणु  घड़ि यों  से प्राप्त IST    को एकमात्र विधिक समय-    संदर्भ क्यों बनाया है,            और इस अनिवार्यता को लागू करने की चु नौतियों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   परिचय ·    —       मु ख्य भाग समय क्यों मायने रखता है ·    —     मु ख्य भाग राष्ट्रीय स्रोत क्यों ·    —   मु ख्य भाग चुनौतियाँ ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  नीति आयोग के  कार्यकारी पत्र में  पाया गया कि इंजीनियरिंग के  मुख्य ट्रेडों में  ITI नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5%
        ‘ ’ सामाजिक मान्यताएँ लड़ कियों को मशीनों से दूर और उपयुक्त सेवा-      → कार्य की ओर मोड़ ती हैं  ITI          सेवा ट्रेडों को महिलाओं से भर देते हैं  जबकि

इलेक्ट्रीशियन,         फिटर और वेल्डर के पाठ्यक्रम लगभग पूरी तरह पुरुष-     →            प्रधान बने रहते हैं  इन ट्रेडों से भर्ती करने वाले कारखानों को बहुत कम महिला
  आवेदक मिलती हैं ,               → जिससे यह धारणा और मज़ बूत होती है कि शॉप फ़्लोर पुरुषों की जगह है छात्रावास,       सुरक्षा और पारिवारिक अनुमति उन महिलाओं

                 →      के लिए व्यावहारिक बाधाएँ बनी रहती हैं  जिन्हें  प्रशिक्षण के लिए घर से बाहर जाना पड़ ता है नीति आयोग पाता है कि 2019–2024    में  मुख्य इंजीनियरिंग
    नामांकन में  महिलाएँ के वल 5.5% हैं ,  जबकि नियोक्ता-           संचालित संस्थान शुल्क माफ़ी  और छात्रावास जैसे प्रयोग कर रहे हैं

●                    औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानक तय करने वाला प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
●       राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET)                का गठन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के विलय से हुआ था।
●                          राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा सीखने के परिणामों के आधार पर अर्हताओं को स्तरों में  संगठित करता है ताकि व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच गतिशीलता संभव 

 हो सके ।
●                  आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है।
●      उद्योग में  शिक्षु ता प्रशिक्षण शिक्षु ता अधिनियम, 1961    द्वारा नियंत्रित होता है।
●          स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोनों 2015     में  शु रू की गई थीं ।
●   राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020           का लक्ष्य स्कू ल और उच्च शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कम-से-  कम 50%        शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराना है।

 मुख्य परीक्षा: “                 ”       भारत की कौशल व्यवस्था श्रम बाज़ा र के लैं गिक विभाजन को ही दोहराने का जोखिम उठा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में  मु ख्य इंजीनियरिंग
             ट्रेडों  में  महिलाओं की कम हिस्सेदारी के आलोक में  इस कथन का परीक्षण कीजिए,           और विनिर्माण में  महिलाओं की भागीदारी बढ़ा ने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 

शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग कारण ·    —   मु ख्य भाग परिणाम ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

28 सितंबर  पूम्पुहार के  पास पानी के  भीतर की खुदाई में  पश्चिम एशियाई ‘टॉरपीडो जार’ मिला, जो चोल बंदरगाह के  समुद्री व्यापार 
के  प्रमाणों को और पुख़् ता करता है

           →    कावेरी का मुहाना आरंभिक चोलों को एक प्राकृ तिक बंदरगाह देता है पुहार गंगा के मैदानों, श्रीलंका, दक्षिण-        पूर्व एशिया और पश्चिम के साथ व्यापार करने 
     वाला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनकर उभरता है,         → जिसे संगम काव्य में  गौरवान्वित किया गया है बाढ़ें  ,    संभावित सुनामी और समुद्र-      स्तर बढ़ ने से ईस्वी सन

           → की आरंभिक शताब्दियों में  नगर के बड़े  हिस्से डू ब जाते हैं  1990            → के दशक से समुद्री पुरातत्वविद् तट से बाहर संरचनाएँ खोजते हैं  2026  का
TNSDA–            भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय गोताखोरी अभियान एक पश्चिम एशियाई टॉरपीडो जार और समुद्र-       तल के रिंग कु एँ बरामद करता है,    जो एक डूबी

 हुई नदी-    धारा का चिह्न हैं
●           कावेरीपूम्पट्टिनम या पु हार के नाम से भी जाना जाने वाला पूम्पु हार,                 बंगाल की खाड़ी  तट पर कावेरी नदी के मु हाने पर स्थित आरंभिक चोलों का एक बंदरगाह था।
●                     इलंगो अडिगल को कथित तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम पु हार नगर से शुरू होता है और कोवलन तथा कन्नगी की कथा कहता है।
●                  पट्टुप्पट्टु संग्रह की एक कविता पट्टिनप्पालै चोल राजा करिकाल की प्रशंसा में  पु हार बंदरगाह का वर्णन करती है।
●      बाघ चोल वंश का राजचिह्न था।
●              पु दुचेरी के पास स्थित अरिकामेडु एक पु रातात्विक स्थल है जहाँ से एम्फ़ो रा सहित भारत-      रोमन व्यापार के प्रमाण मिले हैं ।
●          चोल शासक राजेंद्र  प्रथम ने ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी में  दक्षिण-            पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान चलाया था।
●                   संगम साहित्य में  यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों और रोमनों सहित पश्चिम के विदेशी व्यापारियों के लिए होता था।

 मुख्य परीक्षा: “             उपनिवेशकाल से बहुत पहले तमिल तट के बंदरगाह एक विशाल हिंद महासागरीय आदान-    ”       प्रदान की कड़ि याँ थे। पूम्पु हार और अन्य स्थलों से मिले
         साहित्यिक व पु रातात्विक प्रमाणों के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —    मु ख्य भाग साहित्यिक प्रमाण ·    —    मु ख्य भाग पु रातात्विक प्रमाण ·    —     मु ख्य भाग नेटवर्क और निरंतरता ·  निष्कर्ष
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29 सितंबर  उच्च न्यायालयों के  1,114 न्यायाधीशों में  से के वल 233 ज़ि ला न्यायपालिका से आए, सर्वोच्च न्यायालय में  एक भी नहीं
     औपनिवेशिक अदालतों में  आपराधिक मजिस्ट्रेटी ICS            →    अधिकारियों के पास और उच्चतर पीठें  वकीलों के पास रहती हैं  संविधान न्यायपालिका को
          कार्यपालिका से अलग करता है और राज्य न्यायिक सेवाएँ बनाता है,   जबकि अनुच्छेद 217        → बिना अनुपात के दो धाराएँ खोलता है दो-   तिहाई अधिवक्ता

  वर्ग और एक-        तिहाई सेवा की अनौपचारिक परिपाटी जम जाती है,          →   और कॉलेजियम अधिकतर अधिवक्ता वर्ग से चयन करता है न्यायिक अधिकारी
       के वल पचास के दशक के अंत में  विचार-     →    क्षेत्र में  पहुँचते हैं  उच्च न्यायालयों के 1,114    में  से के वल 233          पद और सर्वोच्च न्यायालय का एक भी पद करियर

   न्यायाधीशों के पास है

●  अनुच्छेद 217(2)                के अंतर्गत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य तब है जब वह कम-से-            कम दस वर्ष भारत में  न्यायिक पद पर रहा हो या कम-
से-          कम दस वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।

●  अनुच्छेद 124(3)                  के अंतर्गत राष्ट्रपति की राय में  पारंगत विधिवेत्ता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियु क्त होने के लिए पात्र है,      पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के  
     लिए ऐसी कोई श्रेणी नहीं है।

●  अनुच्छेद 233                      के अंतर्गत ज़ि ला न्यायाधीशों की नियु क्ति राज्य का राज्यपाल उस राज्य पर अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है।
●  अनुच्छेद 235              ज़ि ला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में  निहित करता है।
●           अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को सक्षम करने वाला प्रावधान अनुच्छेद 312   में  संविधान (  बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976    द्वारा जोड़ा  गया था,    और इस सेवा

         में  ज़ि ला न्यायाधीश से निम्न पद शामिल नहीं हो सकते।
●    तृतीय न्यायाधीश मामले (1998)                      ने तय किया कि सर्वोच्च न्यायालय की नियु क्तियों के लिए कॉलेजियम में  भारत के मु ख्य न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय के चार

   वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ।
●  अनुच्छेद 50,      एक राज्य के नीति निदेशक तत्व,                     राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में  न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम 

उठाए।

 मुख्य परीक्षा: “   अधीनस्थ न्यायपालिका न्याय-    व्यवस्था की नीं व है,           ”     फिर भी उच्चतर न्यायपालिका में  उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व कम है। इस असंतु लन के कारणों
               की चर्चा कीजिए और ज़ि ला न्यायालयों से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय तक एक न्यायसंगत करियर-      मार्ग बनाने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —      मु ख्य भाग संवैधानिकऔर परिपाटीगत ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग असंतु लन के कारण ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  PRS के  आँकड़े : आरक्षित सीटों के  सांसदों ने लोकसभा की बहसों में  अपने सहकर्मियों से कम हिस्सा लिया
1932                      →   के पूना समझौते में  दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल आया संविधान आरक्षित

   सीटों को अनुच्छेद 330  और 332      →                    में  आगे ले जाता है आरक्षित सीट के सांसद को सभी समुदायों के वोट जीतने पड़ ते हैं  और वह दल के टिकट पर निर्भर
  →               → रहता है लोकसभा में  बोलने का समय दलीय सचेतकों और नेताओं के ज़ रिये बाँ टा जाता है NDA        का एक मंत्री अध्यक्ष को पत्र लिखता है,  और PRS के  

   आँकड़े  दलों के आर-        पार भागीदारी के अंतर की पुष्टि करते हैं
●    संविधान का अनुच्छेद 330             लोकसभा में  अनु सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का,   और अनुच्छेद 332    राज्य विधानसभाओं में

     ऐसे आरक्षण का प्रावधान करता है।
●  संविधान (104  वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019       ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में  SC  और ST      के लिए सीटों का आरक्षण 2030    तक बढ़ा या और आंग्ल-

      भारतीय सदस्यों का मनोनयन बंद कर दिया।
● SC  और ST           के लिए आरक्षित सीटें  संयु क्त निर्वाचक मंडल से भरी जाती हैं :        निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता मतदान करते हैं ,   पर के वल SC  या ST    के उम्मीदवार ही

   चुनाव लड़ सकते हैं ।
●    महात्मा गांधी और बी.आर.    आंबेडकर के बीच 1932                   के पूना समझौते ने सांप्रदायिक पंचाट में  दलित वर्गों को दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयु क्त

     निर्वाचक मंडल में  आरक्षित सीटें  रखीं ।
●  अनुच्छेद 329(क)                          के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आबंटन से संबंधित किसी भी विधि की वैधता पर किसी न्यायालय में  प्रश्न नहीं उठाया जा

सकता।
●     लोकसभा में  प्रक्रिया तथा कार्य-         संचालन के नियम सदन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 118     के अंतर्गत बनाए जाते हैं ।
●      लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee),     जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करता है,          विधेयकों और अन्य कार्यों की चर्चा के लिए आबंटित

       किए जाने वाले समय की सिफ़ा रिश करती है।

 मुख्य परीक्षा: “                 सीटों के आरक्षण ने संसद में  अनु सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपस्थिति तो सु निश्चित की है,       पर ज़ रूरी नहीं  कि उनकी आवाज़
”                        भी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों की लोकसभा की बहसों में  भागीदारी के हालिया आँकड़ों   के आलोक में  इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —    मु ख्य भाग संवैधानिक ढाँचा ·    —     मु ख्य भाग अंतर के कारण ·    —    मु ख्य भाग दूसरा पक्ष ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  FAO: कटाई-उपरांत हानि के  आँकड़ों   में  भारत अग्रणी, पर खुदरा और घरेलू बर्बादी में  पीछे
  बढ़ ता उत्पादन भंडारण,   सुखाई और शीत-       →          श्रृंखला की क्षमता से आगे निकला खेत और खुदरा के बीच उपज का उल्लेखनीय हिस्सा नष्ट,   मंडियाँ जैविक
          →             कचरा लैं डफ़ि ल में  डालती हैं  जहाँ से मीथेन निकलती है भारत तीन राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से खेत से खुदरा तक की हानि मापता है,     पर घरेलू और खुदरा

  → अपव्यय नहीं  SDG 12.3          → और खाद्य हानि सूचकांक रिपोर्टिं ग का दायित्व बनाते हैं  FAO वित्त-  आधारित हानि-     न्यूनीकरण और सूरत के बायो-सीएनजी 
  संयंत्र जैसे अपशिष्ट-से-      ऊर्जा मॉडलों पर ज़ो र देता है

● SDG  लक्ष्य 12.3   का उद्देश्य 2030                     तक खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर वैश्विक प्रति व्यक्ति खाद्य अपव्यय को आधा करना और उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में
    खाद्य हानि को घटाना है।

● SDG  संके तक 12.3.1   के अंतर्गत FAO      खाद्य हानि सूचकांक की और UNEP       खाद्य अपव्यय सूचकांक की संरक्षक एजेंसी है।
●         खाद्य हानि एवं अपव्यय जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस 29     सितंबर को मनाया जाता है,     जबकि विश्व खाद्य दिवस 16     अक्टूबर को मनाया जाता है।
●            प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करता है।
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● 2018-19           के कें  द्री य बजट में  घोषित ऑपरेशन ग्रीन्स में  आरंभ में  टमाटर,     प्याज़ और आलू शामिल थे।
●      संपीड़ि त जैव गैस के लिए SATAT         पहल पेट्रोलियम एवं प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की पहल है।
●    ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016         स्रोत पर कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य बनाते हैं ।

 मुख्य परीक्षा: “    भारत के पास कटाई-                   ”    उपरांत खाद्य हानि के विश्व के सर्वोत्तम आँकड़े  हैं  और खाद्य अपव्यय के सबसे कमज़ो र आँकड़ों   में  से हैं । इस असंतु लन के
                         भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु  प्रतिबद्धताओं पर निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और मूल्य श्रृंखला में  खाद्य हानि और अपव्यय से निपटने के उपाय सुझाइए। (15 

अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग असंतु लन ·    —      मु ख्य भाग खाद्य सुरक्षा और जलवायु  ·    —   मु ख्य भाग उपाय ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  NFHS-6: WHO द्वारा पुरुष-विधियों के  मानक तय किए जाने के  बीच भी गर्भनिरोध का बोझ लगभग पूरी तरह 
महिलाओं पर

 भारत 1952                 →      में  राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करता है और दशकों तक नसबंदी पर निर्भर रहता है आपातकाल में  बलपूर्वक नसबंदी अभियान
          →  पुरुष नसबंदी को राजनीतिक रूप से विषाक्त बना देते हैं  काहिरा 1994    के बाद नीति महिला-कें  द्रित, लक्ष्य-       →  मुक्त सेवाओं की ओर मुड़ ती है प्रजनन दर 

    प्रतिस्थापन से नीचे आती है,  पर NFHS-6    में  पुरुषों की 0.5%      के मुक़ा बले महिलाओं में  नसबंदी 36.5%  → है WHO     उलटी जा सकने वाली पुरुष-   विधियों के
   मानक तय करता है,        जिससे साझा ज़ि म्मेदारी का प्रश्न फिर खुलता है

●              राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कराया जाता है,       जिसकी नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान,  मुं बई
है।

●   भारत ने 1952       में  राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया,          और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश था।
● 1994                        में  काहिरा में  हुए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन ने जनसंख्या नीति को जनांकिकीय लक्ष्यों से हटाकर प्रजनन अधिकारों और विकल्प की ओर

मोड़ा ।
● प्रतिस्थापन-        स्तर की प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 2.1         बच्चों की कु ल प्रजनन दर के अनुरूप होती है।
●                            परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता उन महिलाओं को दर्शाती है जो बच्चे पैदा करना रोकना या टालना चाहती हैं  पर गर्भनिरोध की किसी भी विधि का उपयोग

  नहीं कर रहीं ।
●      बिना चीरे वाली पु रुष नसबंदी (No-scalpel vasectomy)              पु रुष नसबंदी की वह विधि है जो स्थानीय निश्चेतना में  की जा सकती है।
●    सतत विकास लक्ष्य 3.7                परिवार नियोजन सहित यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँ च का आह्वान करता है।

 मुख्य परीक्षा: “   भारत ने प्रतिस्थापन-        स्तर की प्रजनन दर हासिल कर ली है,          ” पर गर्भनिरोध का बोझ अब भी महिलाओं पर ही है। NFHS-6      के निष्कर्षों के आलोक में
           चर्चा कीजिए। परिवार नियोजन में  पु रुषों की भागीदारी बढ़ा ने के लिए कौन-      से कदम उठाए जा सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   भूमिका ·    —   मु ख्य भाग साक्ष्य ·    —   मु ख्य भाग कारण ·    —   मु ख्य भाग कदम ·  निष्कर्ष

29 सितंबर  AI से बने फ़ र्ज़ी  वीडियो और असत्यापित संदेशों ने उज्जैन में  झड़ पें  और पंजाब के  दो विश्वविद्यालयों में  हिंसा भड़ काई
 विकास परियोजना,  यानी 2028     के सिंहस्थ के लिए सड़ क-चौड़ी करण,     धार्मिक ढाँ चों को छू ती है,           और पंजाब के एक परिसर में  छात्रों की पुरानी शिकायतें

  →                     → मौजूद हैं  अधिकार या प्रबंधन पर स्थानीय विवाद ऐसा समूह बना देता है जो सबसे बुरे पर यक़ी न करने को तैयार है AI      से बने वीडियो या असत्यापित
         →             → संदेश घंटों में  झूठा बहाना उपलब्ध करा देते हैं  भीड़ अधिकारियों के सत्यापन करने या समझाने से तेज़ जुट जाती है पथराव,   आगज़ नी और राजमार्ग-

  अवरोध होते हैं ,            और पुलिस नुक़ सान हो जाने के बाद पेजों तथा इन्फ़्लुएंसरों पर FIR    से जवाब देती है

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 69     क संघ सरकार को संप्रभु ता,             राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर ऑनलाइन सूचना तक
          सार्वजनिक पहुँ च अवरुद्ध करने का निर्देश देने की शक्ति देती है।

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 79        उचित सावधानी की शर्त पर मध्यस्थों को तृतीय-      ‘  ’  पक्ष सामग्री के लिए सशर्त सु रक्षित बंदरगाह देती है।
●      श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)          में  सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66       क को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया।
●  तहसीन एस.     पूनावाला बनाम भारत संघ (2018)          में  सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि भीड़ -            हिंसा रोकने के लिए प्रत्येक ज़ि ले में  पु लिस अधीक्षक से नीचे

         के पद के न होने वाला नोडल अधिकारी नामित करें ।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023  ने 1 जुलाई, 2024    से भारतीय दंड संहिता, 1860   का स्थान लिया।
●   भारतीय न्याय संहिता, 2023   की धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान,                  निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ा वा देने को दंडित करती

है।

 मुख्य परीक्षा: “AI-              ”            निर्मित भ्रामक सूचनाओं ने अफ़ वाह और दंगे के बीच की दूरी घटा दी है। हाल की घटनाओं के संदर्भ में  चर्चा कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को  
   कम किए बिना अफ़ वाह-       जनित हिंसा को रोकने के लिए कौन-  से विधिक,        तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए जा सकते हैं ? (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:   प्रस्तावना ·    —          मु ख्य भाग अब अफ़ वाहें  हिंसा तक जल्दी क्यों पहुँ चती हैं  ·    —    मु ख्य भाग विधिक ढाँचा ·    —      मु ख्य भाग प्रशासनिकऔर तकनीकी उपाय ·  निष्कर्ष

30 सितंबर  ₹1 लाख करोड़  का RDI कोष अटका: DST से धन न मिलने पर TDB ने आवेदन लेना बंद किया
          →  निजी कं पनियाँ जोखिम भरे और धीमे शोध से कतराती हैं  नवंबर 2025  में  RDI    →  कोष बनता है के वल TDB        ₹ऋण देता है और अप्रैल तक अपने 2,000 
     →  करोड़ खर्च कर देता है निजी SLFM     नियुक्त नहीं होते और BIRAC कर-      → निर्णय की प्रतीक्षा में  है DST           से नई राशि जारी न होने पर एकमात्र नली बंद हो 

 जाती है

●           अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023  से हुई;        प्रधानमंत्री उसके शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं ।
●             प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय है,      जिसकी स्थापना प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995   के तहत हुई।
● RDI         कोष के अंतर्गत सुलभ ऋण परियोजना लागत के 50%   तक होता है;     शेष राशि कं पनी को गैर-      सरकारी स्रोतों से जु टानी होती है।
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 मुख्य परीक्षा: “                    ” अनुसंधान वित्तपोषण में  भारत की समस्या कोष के आकार से कम और उसे पहुँ चाने की व्यवस्था से अधिक जुड़ी  है। अनुसंधान,    विकास एवं नवाचार
       कोष के संदर्भ में  आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  —     निर्देश आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ·   — ₹भूमिका 1    लाख करोड़ का वादा,     ₹एक वर्ष में  के वल 2,192    करोड़ बाहर ·  जोखिम,      दीर्घ गर्भावधि और बाह्य लाभ
        धैर्यवान सार्वजनिक पूँजी को उचित ठहराते हैं  ·    कोष पर्याप्त है;     नली अवरुद्ध है ·          सत्यनिष्ठा को गति के साथ चलना होगा ·   —       निष्कर्ष धन का जारी होना फ़ा इलों से नहीं , 

उपलब्धि-   चरणों से जोड़ि ए

30 सितंबर  कें  द्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में  ग्रेट निकोबार की सुनवाई रोकने का आग्रह किया, याचिकाकर्ता 
की वाद-योग्यता पर आपत्ति

    ग्रेट निकोबार में  सामरिक बंदरगाह-    →       हवाई अड्डा योजना वन भूमि के डायवर्जन के लिए FRA          अधिकारों का निपटारा और ग्राम सभा की सहमति आवश्यक
→             →     पूर्व जनजातीय कार्य सचिव ने सहमति और बफ़ र कटौती को चुनौती दी उच्च न्यायालय ने उनकी वाद-   →     योग्यता मानी कें  द्र ने सर्वोच्च न्यायालय से 

 रोक माँ गी

● FRA 2006,  धारा 4(5):                अधिकारों की मान्यता और सत्यापन पूरा होने तक किसी वनवासी को बेदख़ ल नहीं  किया जा सकता।
●           ग्रेट निकोबार के शोम्पेन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) हैं ;        निकोबारी उसी द्वीप की एक अनुसूचित जनजाति हैं ।
●  अनुच्छेद 136                          सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह सैन्य अधिकरणों को छोड़ कर किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष

  अनुमति दे सके ।

 मुख्य परीक्षा: “               ”        राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति के वल एक प्रक्रियागत बाधा है। ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में  आलोचनात्मक
  परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  —     निर्देश आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ·   —         भूमिका सामरिक परियोजना का सामना वैधानिक अधिकार से ·    —     मु ख्य भाग सामरिक तर्क वास्तविकऔर समय-
     सीमा से बँधा है ·    — मु ख्य भाग अलग-       थलग समूहों के लिए सहमति औपचारिकता नहीं ,    सारतत्त्व है ·    —           मु ख्य भाग प्रक्रिया के शॉर्टकट बचाए गए समय से अधिक समय खा
   जाते हैं  ·   —        निष्कर्ष सहमति खुले तौर पर दोबारा लीजिए और गुण-      दोष का फ़ै सला अदालत पर छोड़ि ए

30 सितंबर  नष्ट हुए पुराने घास के  मैदानों को उबरने में  सदी से अधिक लगती है, PNAS अध्ययन का निष्कर्ष; पारिस्थितिकीविद् ने 
बहाली कार्यक्रम माँ गा
भू-          → ‘  ’    अभिलेख खुले घास के मैदान को अनुत्पादक मानते हैं  बंजर भूमि का ठप्पा सौर पार्कों ,          →  खदानों और वृक्षारोपण को उसी पर ले जाता है गोडावण

      → और पशुपालक आवास खो देते हैं  PNAS             →    दिखाता है कि पुराना घास का मैदान एक सदी तक नहीं लौटता बहाली कार्यक्रम की माँ ग

●  गोडावण IUCN            की लाल सूची में  गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972   की अनुसूची I   में  सूचीबद्ध है।
● UNCCD     के तहत भारत ने 2030  तक 26          मिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि की बहाली का संकल्प लिया है।
●                       भारत का बंजर भूमि एटलस ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन कें द्र  के साथ तैयार किया जाता है।
●                   घास के मैदानों की प्रजाति पिग्मी हॉग को असम के ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में  फिर से बसाया गया है।

 मुख्य परीक्षा:     “  ”                  घास के मैदानों को बंजर भूमि के रूप में  वर्गीकृ त करना भारत के संरक्षण और जलवायु  लक्ष्यों को किस हद तक कमज़ो र करता है?   चर्चा कीजिए। (15 
अंक, 250 शब्द)
दृष्टिकोण:  —     निर्देश किस हद तक ·   — भूमिका भूमि-   कार्बन का एक-तिहाई,      आधिकारिक रूप से बंजर ·    —   मु ख्य भाग यह ठप्पा सौर,       खननऔर वृक्षारोपण को घास के

      मैदानों पर ले जाता है ·    —  मु ख्य भाग यह UNCCD        और जलवायु  लक्ष्यों से टकराता है ·    —      मु ख्य भाग जहाँ भूमि वास्तव में  क्षरित है,          वहाँ यह ठप्पा आंशिक रूप से सही है ·  
 —   निष्कर्ष एक कानूनी घास-      भूमि श्रेणी और राष्ट्रीय चराई नीति

30 सितंबर  NCERT की नई कक्षा 9 की पुस्तक में  यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय ‘प्रतिरोध’
NEP 2020       → नए पाठ्यक्रम का आह्वान करती है NCF-SE 2023     → रूपरेखा तय करता है NCERT कक्षा-दर-      →  कक्षा पुस्तकें  दोबारा लिखती है कक्षा 9 

  का भाग 2          → यूरोपीय क्रांतियों की जगह मध्यकालीन भारतीय प्रतिरोध रखता है बहस:  विद्यार्थी कौन-     सा अतीत विरासत में  पाएँ,     और यह कौन तय करे

● NCERT   की स्थापना 1961    में  सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860         के तहत पंजीकृ त एक सोसायटी के रूप में  हुई;     वह वैधानिक निकाय नहीं है।
●   शिक्षा को 42    वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976         द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में  लाया गया।
●    सराईघाट का यु द्ध (1671)             अहोम सेनापति लचित बोरफु कन ने ब्रह्मपु त्र पर मु ग़ल बेड़े  के विरुद्ध जीता था।

 मुख्य परीक्षा: “      इतिहास की पाठ्यपु स्तक अतीत के साथ-     ” साथ नागरिकता भी सिखाती है। NCERT    की संशोधित कक्षा 9      की पाठ्यपु स्तक के आलोक में
           आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि स्कू ली पाठ्यचर्या का निर्धारण कै से होना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  —     निर्देश आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ·   —              भूमिका पाठ्यपु स्तकें तय करती हैं  कि यु वा नागरिक राष्ट्र को कै से देखते हैं  ·    —    मु ख्य भाग संशोधन का पक्ष यूरोप-
      कें द्रि त असंतु लन पर टिका है ·    —              मु ख्य भाग विरोध का पक्ष खोए हुए विचारों और एकल दृष्टि पर टिका है ·    —          मु ख्य भाग वैधता खुली प्रक्रिया और राज्यों की भूमिका पर निर्भर

  है ·   —       निष्कर्ष जो पु स्तक विद्यार्थियों को प्रमाण तौलना सिखाए,       वह हर मत की सेवा करती है

30 सितंबर  महाराष्ट्र के  कु छ गाँ वों  ने 60–70 वर्षों  से पंचायत चुनाव में  मतदान नहीं  किया
             →            →      अभिजनों को डर है कि चुनाव परिवारों को बाँ टें गे और पैसा बर्बाद करें गे नामांकन के दिन से पहले ही सीटें  तय हो जाती हैं  हर सीट पर एक ही

उम्मीदवार,    →   “ ”    →       इसलिए मतदान नहीं  यह प्रथा परंपरा बन जाती है आरक्षित सीटें  आज्ञाकारी उम्मीदवारों को मिलती हैं
●  अनुच्छेद 243K:    पंचायत चुनावों का अधीक्षण,         निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में  निहित है,     भारत निर्वाचन आयोग में  नहीं ।
●  अनुच्छेद 243D        पंचायत की सीटों और अध्यक्ष पदों का कम-से-  कम एक-        तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करता है,  जिसमें  SC  और ST    की आरक्षित सीटों

      के भीतर की सीटें  भी शामिल हैं ।
●  अनुच्छेद 243A      ग्राम सभा का प्रावधान करता है,             जिसमें  ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में  दर्ज सभी व्यक्ति शामिल होते हैं ।
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 मुख्य परीक्षा:                           निर्विरोध ग्राम पंचायत चुनावों  को अक्सर गाँव के सौहार्द का संके त बताया जाता है। महिलाओंऔर वंचित समूहों  के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में  इस दावे का
  परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

दृष्टिकोण:  —    निर्देश परीक्षण कीजिए ·   —     भूमिका महाराष्ट्र के गाँव जहाँ 60–70       वर्षों से मतदान नहीं हुआ ·    —       मु ख्य भाग सहमति झगड़े  और खर्च घटा सकती है,  जैसा आदर्श 
    गाँव दिखाते हैं  ·    —              मु ख्य भाग पहले से तय सीटें  आरक्षित पद आज्ञाकारी उम्मीदवारों को सौं प देती हैं  ·   —       निष्कर्ष चु नाव लड़ ने के अधिकार की रक्षा कीजिए

30 सितंबर  NCRB के  2024 के  आँकड़ों   में  साइबर अपराध 17.9% बढ़े , सर्वेक्षण के  अनुसार रिकवरी रिश्वत और जान-पहचान से 
तय होती है

   सस्ता डेटा और UPI     →         →         करोड़ों  को ऑनलाइन लाए बड़ा  डिजिटल दायरा ठगों को शिकार देता है बहरूपिए बैं कों और पुलिस पर भरोसे का फ़ा यदा
  →           →   उठाते हैं  पीड़ि त स्थानीय अपराध के लिए बने थानों तक पहुँचते हैं  रिश्वत और जान-         पहचान तय करती हैं  कि पैसा लौटेगा या नहीं

●   सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000   की धारा 66D            कं प्यूटर संसाधन के प्रयोग से छद्मवेश द्वारा छल को दंडित करती है;  धारा 66C    पहचान की चोरी को।
● “ ”  “  ”        पु लिस और लोक व्यवस्था सातवीं अनु सूची की राज्य सूची के विषय हैं ।
● NCRB       गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; 1930     राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी  हेल्पलाइन है।

 मुख्य परीक्षा: “             ”            धोखाधड़ी  अब लापरवाही पर कर से अधिक कनेक्टिविटी पर कर बन गई है। भारत में  साइबर धोखाधड़ी  और उसके पीड़ि तों  के निवारण में  मौजूद
         कमियों के संदर्भ में  इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

दृष्टिकोण:  —    निर्देश विश्लेषण कीजिए ·   —            भूमिका राष्ट्रीय अपराध प्रवृत्ति के विपरीत साइबर धोखाधड़ी  बढ़ रही है ·    —     मु ख्य भाग जोखिम कनेक्टिविटी से बढ़ ता है,  अज्ञान से 
  नहीं  ·    —     मु ख्य भाग निवारण में  रिश्वत और जान-    पहचान का बोलबाला है,         सबसे ज़्यादा चोट ग़रीब को पहुँ चती है ·    —  मु ख्य भाग राज्यवार पु लिस-    व्यवस्था सीमाहीन अपराध

     को बाँट देती है ·   —    निष्कर्ष पैसा प्रक्रिया से लौटे,   प्रभाव से नहीं
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